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 No.  11,  Monday,  November  29,  1971/Agrahayana  8,  1893  (Saka)

 निधन  संबंधी  उत्लेख  OBITUARY  REFERENCES

 प्रदनों  के  सोखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS.

 SUBJECT ता०  प्र०  संख्या  विषय  पुष्ठ  /  १8.86

 S.  Q.  Nos.

 Managing  Committee  of  Super  Bazar
 304  दिल्‍ली  के  सुपर  बाजार  की  प्रबन्धक

 Delhi
 समिति

 305  गांवों  में  ऋण  श्रावश्यकताए  श्रौर  उनके  Requirement  of  Rural  Credit  and

 Institution  provided  for  them

 लिए  संस्थाशझ्ों  की  व्यवस्था

 306  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  समान  एक  Setting  up  of  Unified  Development

 समेकित  विकास  प्राधिकरण  की  स्थापना  Authority  on  the  Pattern  of  DDA

 307  सोयाबीन  का  प्रोटीन  भरपुर  श्राहमार  के  Use  of  Soyabean  as  rich  Protein
 00

 रूप  में  प्रयोग

 309  रिजनल  कालेज  श्राफ  श्रजमेर  Report  of  CBI  into  Activities  of

 Rashtriya  Swayam  Sewak  Sangh  in
 में  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संप्र  के  कार्यकलापों

 Regional  College  of  Education
 के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  का  Ajmer

 प्रतिवेदन

 Storage  Arrangements  for  Foodgrains 310  भ्रगामी  छः  मास  में  की  जाते  वाली  श्रनाज  to  be  produced  during  next  SIX
 montis की  वसूली  के  भण्डार  के  प्रबन्ध

 312  चुकन्दर  श्रौर  सूरजमुखी  की  खेती  के
 Offer  of  Aid  from  USSR  and  Hun-

 विकास  के  लिये  सोवियत  रूस  श्रौर  हंगरी
 and  Sunflower
 gary  for  Development  of  Sugar  Beet

 की  भ्रोर  से  सहायता  का  प्रस्ताव

 किसी  नाम  पर  श्र  कित  यह  +  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रइन  को  सभा  में  उस  सदस्य

 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 ता०  प्र०  संख्या  विषय  SUBJECT  qs  /  PAGE

 ७.  Q.  Nos.

 Supply  of  foodgrains  to  Orissa  for 315  तुफान  पीड़ितों  को  वितरित्त  करने  के
 Distribution  to  Cyclone  Affected

 उड़ीसा  को  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  Persons

 316  चीनी  उद्योग  के  कार्थयकररा  का  शअ्रध्ययन
 Report  of  Commission  appointed

 करने  के  लिये  नियुक्त  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  to  study  working  of  Sugar  Industry

 317  बनस्पति  का  उत्पादन  श्रौर  मांग  Demand  and  production  of  Vanas-

 pati

 321  चालू  वर्ष  में  चावल  की  वसूली  Procurement  of  Rice  during  Current

 year  19

 322  न्यूयाकं  में  भगवान  नटराज  की  मृति  की  Sale  of  Idol  of  Lord  Nataraj  in  New

 York  20
 बिक्री

 Tal  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  प्र०  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 Proposal  for  conversicn  of  National
 301  करनाल  स्थित  नेशनल  डेरी  रिसचें  इ

 Dairy  Research  institute  at  Karnal

 ट्यूट  को  डेरी  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  into  a  Dairy  University

 बदलने  का  प्रस्ताव

 Cut  in  DA  of  Teachers  of  Private
 302  पश्चिम  बंगाल  के  गर  सरकारी  कालेजों

 Colleges  and  Termination  of  Servi-
 के  के  मंहगाई  भत्ते  में  कटौती  ces  of  Govt.  College  Teachers  in

 करना  तथा  सरकारी  कालेजों  के  West  Bengal

 पकों  की  aarat  को  समा'त  करना

 Central  Housing  Scheme  for  Tribals 303  जनजातियों  के  लिये  केन्द्रीय  गृह  निर्माण

 योजना

 Plea  of  Vice  Chairman,  National
 308  राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  के  उपाध्गक्ष  द्वारा

 Commission  on  Agriculture  for  [m-

 कृषि  पर  श्राथिक  शुल्क  (fen  23-24 position  of  Fiscal  Levies

 लगाने  के  बारें  में  तक  feat  जाना

 311  रिक  पोषाहार  कार्यक्रम  का  श्रखिल
 All  India  Evaluation  of  Applied
 Nutrition  Programme  23

 भारतीय  स्तर  पर  मुल्यांकन

 313  विद्वायतन  नई  दिल्‍ली  को  Financial  Assistance  to  Vishwayatan

 Yogashram,  New  Delhi वित्तीय  सहायता

 Demand  for  setting  up  of  a  500  Ped
 314  कलकत्ता  में  500  बिस्तरों  वाला

 Casualty  Hospital  and  Chest  Surgery
 एल्टीਂ  अस्पताल  श्रौर  क. चस्ट  सर्जेरी  यूनिटਂ  Unit  in  Calcutta  24

 स्थापित  करने  की  मांग

 (  Il  )



 लाठ  Ho  संख्या  faqz  SUBJECT  पृष्ठ/? 058
 S.  Q.  Nos.

 318  सुपर  फास्फेट  की  अ्रावरयकता  श्रौर  Requirement  and  Import  of  Super
 Phosphate

 शरायत

 319  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिये
 '

 Seminar  against  [literacy  held  jointly
 by  National  Federation  of  Indian श्रौर  नेशनल  फेडरेशन  श्राफ  इडिया
 Women  and  UNESCO

 वीमेन  की  संयुक्त  गोष्ठी

 320  में  कुछ  श्रौर  बहिरंग  श्रौषधालयों  Setting  up  of  more  out  door  dispen-

 की  स्थापना
 saries  in  Calcutta  1-28

 323  सभी  राज्यों  में  भ्राण्डागार  निगम  की  Setting  up  of  Warehousing  Corpo-

 स्थापना
 rations  in  all  States  28

 Central  Assistance  to  Orissa  due  to 324  सूखे  के  कारण  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सहायता
 Drought  28-29

 Introduction  of  Crop  Insurance 325  फप़ल  बीमा  योजना  का  लागु  किया  जाना  Scheme  29

 326  ट्यूटिको  रिन  बन्दरगाह  परियोजना  के  पूरा  Delay  in  completing  Tuticoria  Har-
 bour  Project

 किये  जाने  में  विलम्ब  29

 327  q CHICT ~]  की  फर्म  द्वारा  मालवाहक  जहाज  British  Aid  for  Building  a  Cargo
 Ship  by  Scottish  Firm  29.0  ~30 के  निर्माण  के

 लिये
 ब्रिटिश  सहोयता

 328  छूट  हटा  लिये  जाने  का  भारतीय  नौवहन
 Growth  of  Indian  Shipping  Adversely
 affected  due  to  removal  of  Rebate  30

 के  विकास  पर  कुप्रभाव

 329  भ्रावास  श्रौर  नगर  विकास  कलकत्ता  High  Rates  of  Interest  on  Short
 term  Loans  given  by  Housing  and

 ढ्वारा  wet  अवधि  लिपे  दिये  गये  ऋणों  Urban  Development  Corporation,
 Calcutta

 पर  ब्याज  की  ऊची  दरें  0--31

 330  ग्रन्य  को  चावल  भेजते  समय  Merzchants  caught  in  Andhra  Pradesh
 while  exporting  Rice  to  other  States  31 प्रदेश  में  पकड़े  गये  व्यापारी

 ग्रता०  प्र०  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.

 1930  बंगला  देश  से  श्राये  दरणाधियों  के  लिये
 Rice  and  wheat  supplied  for  Bangla
 Desh  refugees  to  Assam,  Meghalaya

 मेघालय  श्रौर  त्रिपुरा  को  सप्लाई  and  Tripura
 किया  गया  चावल  तथा  गेहूं

 (  प  )



 SUBJECT श् ०  Ato  Fo  सख्या  विषय  पष्ठ/ ९८0४

 U.  S.  Q.  Nos.

 नगरीय  Funds  allocated  for  Housing,  Urban
 1931  रोज्यों  में  प्रावास

 Development  and  Slum  Clearance
 विकास  श्रौर  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  24.0  States

 लिये  घन  का  श्रावंटन

 1932  क्रैरल  के  लिये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  for  Kerala
 Setting  up  of  Separate  CPWD  circle

 33-34

 विभाग  के  पृथक  सकिल  की  स्थापना

 1933  सुर्रा  रोग  के  कारण  पालामऊ  Death  of  Cattle  in  Palamau  (Bihar)
 due  to  Surra  disease  34

 भें  TAT  की  मृत्यु

 1934  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जहाजों  Requirement  and  replacement  of

 ships  during  Fourth  Five  Year  Plan
 की  श्रावश्यकता  श्रौर  पुराने  जहाजों  के

 स्थान  पर  नये  जहाज  रखना

 Steps  taken  to  strengthen  the  Mer-
 35 1935  व्यापारिक  जहाजी  बेड़े  को  मजबूत  करने  chant  fleet

 के  लिये  कार्यवाही

 1936  भारत  में  बड़े  जहाजों  का  निर्माण  Construction  of  large-sized  ships  in
 ndia  35-36

 1937  जहाजों  की  श्रधिक  निर्मारा  लागत
 Higher  cost  of  construction  of  ships

 1938  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  मान्यता  Transfer  of  the  President’s  and  other

 प्राप्त  सविस  एसोसिएशनों  के  श्रध्यक्षों
 Office  Bearers  of  the  Recognised

 Service  Association  by  CPWD  31.0
 TAT  अन्य  पदाधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 1939  दिल्‍ली  के  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  Marking  of  attendance  by  Principals
 of  Higher  Secondary  Schools  in

 प्रधानाचर्या  द्वारा  प्रतिदिन  उपस्थिति  Delhi  38

 लगाना

 Sundry  Loans  given  by  Dr.  Bhagwan 1940  डॉ०  भगवानदास  मैमोरियल  ट्रस्ट  लॉजपत+
 Das  Memorial  Trust,  Laypat  Nagar,

 नई  दिल्‍ली  को  दिये  गये  विविध  New  Delhi  38

 कऋ

 1941  उच्चतर  माध्यमिक  दिक्षा  बोड  तथा
 Increase  in  Examination  Fee  by  the
 Beard  of  Higher  Seccndary  Educa-

 मिडिल  श्रे  णी  द्वारा  दिल्‍ली  में  परीक्षा  1107  and  Middle  Class  Board  in

 दुल्क  में  वद्धि
 Delhi

 1942  मकानों  के  निर्माण  बनाये  ban  छप  Grant  of  House  Building
 39 मकानों  के  लिये  ऋणा  देने  पर  प्रतिबन्ध  Loan  and  for  Ready  Built  House

 1943  दिल्‍ली  में  एक  श्रौर  विश्वविद्यालय  की  Demand  for  Another  University  in

 मांग
 Delhi  39--40

 iv  )



 SUBJECT अता ०  प्र०  AAT  विषय  पृष्ठ/?/(7 2

 U.  S.  Q.  Nos.

 Eviction  Proceedings  against  occu-
 1944  मानसिंह  रोड  नई  दिल्‍ली  के  फौसका

 pants  of  Fonseca  Apartments,  Man
 4) qqeyereT  के  कब्जाधारियों  के  विरुद्ध  31181  080,  ६४  Delhi

 बेदखली  की  का्यव। ही

 New  Method  of  curing  Tonsils
 1945  टानसिल्स  के  उपचार  के  नये  तरीके

 Ad  hoc  Increments  for  Junior  En-
 1946  केस्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  gineers  in  CPWD  41

 इंजीनियरों  के  लिये  तदर्थ  वेतन  वृद्धियाँ

 Direct  Recruitment  ण  Assistant
 . 1947  इन्जीनियरों  की  सीधी  भर्ती  41-42 Engineers

 1948  केन्द्रीय  लोक  विभाग  की  विभागीय  Meeting  of  Departmental  Promotion

 Committee  in  CPWD  42
 न्नति  समिति  की  बैठक

 Function  of  Field  Officers  in  NCERT
 1949  राष्टीय  बैक्षिक  अ्रनुसंधान  ग्रौर  प्रशिक्षण

 परिषद्‌  के  फील्ड  ग्राफिसरों  के  कृत्य

 Filling  up  of  Posts  in  NCERT
 1950  राष्ट्रीय  देक्षिक  TTI  श्रौर  प्रशिक्षण

 परिषद्‌  में  पदों  का  भरा  जाना

 Maintenance  Grant  to  Siddhartha 1951  सिद्धांथं  हाई  मंसूर  को  रखरखाव
 High  School,  Mysore  44

 अनुदान

 Central  Government  Scholarship  to 1952  ग्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  S.C.  &  T.  Students  for  higher
 जातियों  के  छात्रों  के  लिये  विदेशों  में  उच्च  44--45 studies  Abroad

 अध्ययन  के  लिये  केन्द्र  सरकार  की

 वृत्तियां

 Turn  out  of  Doctors  by  Medical 1953  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  तैयार  किये  गये
 Colleges  45

 डाक्टर

 1954  चिकित्सा  कालेजों  में  प्रवेश  करने  वाले  नये  Compulsary  Service  in  Rural  Areas

 by  New  Entrants  to  the  Medical
 faarfaat  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  a  अनिवायं

 Colleges  4546

 सेवा

 1955  पश्चिम  दिल्‍ली  की  शंकर  गाडन  कालौनी  Street  Light  वी  Shanker  Garden
 Colony  of  West  Delhi  46

 में  सड़कों  पर  बिजली

 1956  पश्चिम  दिल्‍ली  की  शंकर  गाडन  कालौनी  Development  Work  in  Shanker  Gar-

 में  विकास  ary
 den  Colony  in  West  Delhi

 (v)



 श्रुत, ०  To  संख्या  विषय  SUBJECT  ge5/PAG

 U.S.  Q.  Nos.

 19,7  अ्रधिक  ऊंचाई  पर  चिकित्सा  सम्बन्धी  Study  of  Medica!  Problem  at  High
 Altitude

 समस्याश्रों  का  श्रध्ययतਂ

 1958  दित्ली  में  सफाई  भ्रौर  गन्दी  नालियों  की  Issue  of  Orders  prohibiting  Strikes

 सफाई  सम्बन्धी  सेवा  में  हड़तालों  को  in  Conservancy  and  Sewage  Disposal
 Services  in  Delhi

 करने  का  श्रादेश  जारी  करना

 1959  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  जांच  करने  के  Bangalore  University,  Students  De-

 में  बंगलौर  विदवविद्यालय  के  faar-
 mand  for  an  Inquiry  into  University’s
 A  ६.15

 थियों  की  मांग

 49--51 1960  भारत  में  मत्स्यपालन  उद्योग  का  Mechanisation  of  Fisheries  in  India

 करणा

 Strike  by  Students  of  Patel  Memo-
 1961  पटेल  मेमोरियल  नेशनल  राजपुरा  rial  National  College,  Rajpura

 (Punjab) के  छात्रों  द्वारा  हड़ताल

 Assistance  given  to  Sikkim  Institute
 1962  सिक्किम  के  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  तिबतोलोजी  of  Tibetology

 '
 को  दी  गई  सहायता

 Encouragement  to  Prcduction  of
 1963  फसलों  के  उत्पादन  के  लिये  Commercial  Crops  5354

 प्रोत्साहन

 Decision  of  Bay  of  Bengal/Japan 1964  श्रास्थगित  भुगतान  प्रणाली  के  बारे  में
 Conference  re.  Deferred  Payment

 बंगाल  को  खाड़ी/जापान  सम्मेलन  का
 System

 निराय

 1965  दिल्‍ली  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  P-oblem  for  Government

 Employees  in  Delhi
 श्रावास  की  समस्या

 1966  दूघ  के  टोकनों  के  लिये  दिल्‍ली  दुग्  योजना  Applications  for  Milk  Token  Pend-

 ing  with  Delhi  Milk  Scheme  56
 के  विचाराधीन  श्रावेदन  पत्र

 1967  पश्चिम  बंगाल  में  नलकूप  लगाना  Sirking  of  Tubewells  in  West  Bengal

 1968  वक्फ  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  Implementation  cf  the  Recommenda-
 tions  of  tre  Waaqf  Inquiry  Commi.tee  58

 क्रियान्वित  करना

 1969  बंगाल  में  कयास  उत्पादकों  को  Finarcial  Help  to  cotton  Growers  o
 West  Bengal  58

 वित्तीय  सहायता

 (vi)
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 Agreements  tetween  India  and  World 1070  मैसुर  राज्य  में  परियोजनाश्रों  में  सहायता  Food  Programme  to  assist  projects  in

 के  लिये  भारत  श्रौर  fara  खाद्य  कार्यक्रम  Mysore  State

 के  बीच  सम  भौते

 Mini  Rice  Mill
 1971  छोटी  चावल  मिल

 1972  मध्य  प्रदेश  में  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  का  Development  of  Rain  Scarcity  Areas
 in  Madhya  Pradesh  0

 विकास

 1973  बुरहानपुर  तहसील  के  महल  Canal  from  Mahalgurada  Village  to
 Jainabad  village  in  Burhanpur  Tehsil

 गुराडा  गांव  से  जैनाबाद  गांव  तक  नहर  30.0 (Madhya  Pradesh)

 1974  दिल्‍ली  स्थित  भारत  सरकार  Unsatisfactory  working  conditions  in
 the  Office  of  Manager,  Government

 दाखा  के  प्रबन्धक  के  कार्यालय  में  कार्य  की  of  India,  Publication  Branch,  Dethi  60--61

 1976  ग्रामीण  रोजगार  के  दरत  कार्यक्रम  के  Persons  provided  with  employment
 under  crash  programme  for  rural

 ्रन्तगंत  रोजगार  दिये  गये  व्यक्ति
 employment

 1977  गुजर।त  में  मन्दिरों  से  मूर्तियों  की  चोरी  Theft  of  temple  idols  in  Gujarat  63--6  4

 1978  तरीके  से  कत्थे  का  उत्पादन  Manufacture  of  Kattha  on  modern
 ines

 1979  बहारइच  जिले  में  उत्पादित  गन्ने  का  Utilisation  of  sugarcane  prcduced
 न्  in  Baharaich  District  and  proposal

 श्र  उक्त  जिले  में  एक  चीनी
 to  set  up  a  Sugar  Mill  in  that  Dis-

 मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  trict  64

 1980  पद्चिम  बंगाल  में  सड़कों  श्रौर
 Dilapediated  condi‘ion  of  roads  and
 drains  in  Howrah,  West  Bengal

 नालियों  की  दुद  शा

 1951  पांडीचेरी  में  कृषि  इ  जीनिर्यारिंग  वकंशाप  Agricultural  Engineering  Workshop
 at  Pondichery

 1982  भारतीय  खाद्य  विशाखापतनम  के  Corruption  charges  against  deputy
 Manager  Fcod  Corporation  of  India

 डिप्टी  मेनेजर  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के
 Visakhapatnam  66

 श्रारोप

 1983  कारखानों  के  कामों  के  लिए  नेत्रहीनों  को  Training  of  Blinds  for  Factory  jobs

 प्रशिक्षण

 1984  द्र  तगामी  कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  राज्य  की  Rejection  of  Scheme  of  States  under
 crash  progiamme  68 योजना  को  श्रस्वीकार  करना

 (  भा
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 11,118. ' 01?  to  Table  Tennies  Team 1985  चीनी  टेबिल  टेनिस  टीम  के  निमंत्रण
 from  China  68

 1986  कीटनाशी  का  उत्पादन  Production  of  pesticides  68

 1987  श्रायात  किये  गये  उवेरकों  का  जमा  हो
 Accumulation  of  impcrted  fertilisers  70

 जाना

 1988  भवन  निर्माण  एडवांस  देने  पर  प्रतिबन्ध
 Restrictions  on  the  grant  of  House
 Building  Alvance

 gay  ama  पांडवेश्वर  से  गौर  Construction  of  Metalled  Road  from
 Pandaveshwar  to  Gour  Bazar,  West

 बाजार  तक  पवकी  सड़क  का  निर्माण  Benga  71

 1990  पश्चिम  बंगाल  में  दामोदर  नदी  पर  सड़क  Road  Bridge  over  River  Damodar  in
 West  Benga

 पुल

 1991  दुर्गापुर  कालेज  में  विज्ञान  एकक  का  खोला  Opening  of  Science  Unit  of  Durgapur
 ollege

 जानी

 1992  चौथी  योजना  के  दौरान  राज्यों  में  सहकारी  Co-operative  farming  in  States  during
 Fourth  Plan खेती

 Conference  of  States  Housing  Minis- 1993  राज्यों  के  शभ्रावास  मंत्रियों  का  सम्मेलन  ters  73 4

 1994  गन्दी  बस्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  Scheme  to  solve  problem  of  Growing
 Slum  ~14

 समस्या  को  हल  करने  की  योजना

 1995  दूसरे  वेतन  ara  के  प्रतिवेदन  की  tion  by  Employees  of

 Department  of  Social  Welfare  regar- क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  समाज  कल्याण
 ding  implemeniation  of  Second  Pay

 विभाग  के
 कर्मचारियों

 द्वारा  अभ्यावेदन  Com  mission’s  Report  14.0

 1996  राष्टीय  श्रमिलेखागार  में  लिपिक  संवर्ग  के  Grievarces  of  Employces  in  Clerical

 कर्मचारियों  की  शिकायतें
 Cadre  in  National  Archives

 1997'  सुपर  बाजार  को  होने  वाली  दैनिक  हानि  Daily  loss  to  Super  Bazar  76

 1998  सरकारी  मकानों  के  किराये  का  पंचवर्षीय  Quinquennial  revision  of  rent  for
 Government  Residences

 1999  खाद्य  की  वसुली  में  बिचोलियों  को  हटाने  Scheme  for  Elimination  of  Inter-

 की  योजना
 mediaries  in  Food  Procurement  77

 (  viii  )
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 Steps  to  check  Exploitation  by  Pri-
 2000  निजी  साहूकारों  द्वारा  किये  जा  रहे  शोषण  77-78 vate  Morey  Lenders

 को  रोकने  के  लिये  उपाय

 758.0 2001  सफेद  गुड़  का  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक
 White  Gur  injurious  to  health

 होना

 Popularisation  of  Sunflower  Culti- 2002  सूरजमुखी  की  खेती  को  लोकप्रिय  बनाना  vation

 2003  सेंट्ल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  की  Storage  capacity  with  Central  Ware

 Housing  Corporation  and  demand
 भण्डार  क्षमता  तथा  इस  क्षमता  को  बढ़ाने

 Forits  increase
 की  मांग

 District  for  Family 2004  परिवार  नियोजन  के  प्रशिक्षण  के  लिये  Magistrate
 80 Planning  Training

 जिला  मजिस्ट्  ट

 2005  महामारी  नियंत्रण  सेवा  के  पंचायत  Panchayat  Samiti  Cess  for  Epidemic

 Control  Service  and  Regulation  of
 समिति  उपकर  श्रौर  कृषिक  श्रौर

 Agricultural  and  Fiscal  Adminis-
 कोषीय  प्रशासन  का  विनियमन  tration

 Use  of  Pesticides  to  avoid  Hazards 2006  मानव  जाति  तथा  वन्य  जीवों  को  हानि  से
 81-82

 बचाने  के  लिये  कीटनाशी  दवाश्रों  का
 to  Humanbeings  and  Wild  Life

 उपयोग

 2007  बिंहार  में  उद्यानों  का  विकास  Development  of  Horticulture  in
 ihar  82

 Un  licenced  cycle  rikshaws  playing 2008  दिल्‍ली  में  यमुना  पार  वाले  क्षेत्रों  में  बिना
 in  Trans-Yamuna  area  in  Delhi  82

 लाइसेंस  के  साइकिल  Feaarrat  का  चलाया

 जाना

 2009  श्रधिक  ट  फिक  के  कारण  यमुना  पर  दूसरे
 Construction  of  Second  Bridge  over
 Yamuna  in  Delhi  due  to  more  traffic

 पुल  का  निर्माण

 2011  नई  दिल्ली  के  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  में  बहु  Multi  storeyed  building  in  the  conn-

 aught  Place  area,  New  Delhi  83
 मंजिली  इमारतें

 2012  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  के  बारे  में  Implementation  of  recommendations

 of  All  India  Seminar  on  Applied
 नई  दिल्‍ली  में  1970  में  शभ्रायोजितਂ

 Nutrition  Programme  held  in  New

 हुई  अखिल  भारतीय  विचार  गोष्ठी  में  Delhi  in  March,  1970

 की  गई  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 (  ix  )
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 2013  चीनी  जांच  श्रायोग  की  सदस्यता  से  त्याग  Resignation  from  Membership  of

 Sugar  Inquiry  Commission
 पत्र

 2014  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  श्रादिम  Seminar  on  problems  of  employment
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 जातियों  के  रोजगार  की  समस्या  पर  गोष्ठी  Tribes

 2015  faraiaaa  योगाश्रम  द्वारा  दिल्‍ली  में  एक  Setting  up  of  a  hospital  by  Vishwa-

 yatan  Yogashram  in  Delhi  85
 अ्रस्पताल  की  स्थापना

 2016  कीटनाशन  डी०  डी०  की  प्रभाव  Effectiveness  of  Pesticide  DDT

 शीलता

 2017  चौथी  योजना  में  दूध  श्रौर  द्  उत्पादों  की  Demand  and  production  of  [milk
 and  milk  products  under  Fourth

 मांग  श्र  उत्पादन  Plan

 2018  दुर्गापुर  राज्य  परिवहन  में  हड़ताल
 Strike  in  Durgapur  state  Transport

 Development  of  Cropping  Pattern
 2019  कृषि  बेज्ञानिकों  द्वारा  क्षेत्रीय  असमानताश्रों

 by  Agricultural  Scientists  to  remove
 को  दूर  करने  के  लिये  फसल  के  पैटर्न  के  regional  disparities

 सम्बन्ध  में  विकास

 Census  of  Landless  Labour 2020  भूमिहीन  श्रमिकों  की  जनगराना

 Suggestions  made  regarding  LDeve- 2021  श्रीनगर  में  1971  हुई
 lopment  of  Roads  at  the  Indian

 USF  कांग्रसਂ  की  गोंप्ठी  में  Roads  Congress  Seminar  held  at

 सड़कों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  Srinagar  in  Sepiember,  1971  8S

 प्रस्ताव

 2022  aria  प्रधिनियम  का  लागु  किया  जाना
 Enforcement  of  Pharmacy  act

 Central  Aid  to  Rajasthan  fcr  Deve- 2023  खारेपन  की  समस्या  से  ग्रस्त  भूमि  के
 lopment  Land  affected  by  Saline

 विकास  के  लिये  राजस्थान  को  ez  द्वारा  Alkaline  Problem

 सहायता

 Compulsory  Primary  Education  in
 2024  दिल्‍ली  में  भ्रनिवाय  प्राथमिक  शिक्षा  Delhi  91

 2025  दक्षिण  कोरिया  से  मालवाहक
 Import  of  Cargo  Ships,  Tankers,

 Fishing  Boats  etc.  from  South  Korea  91
 मछली  पकड़ने  की  नावों  श्रादि  का

 श्रायात

 (x)
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 Closure  of  Universities  due  to 2026  famnfaat  द्वारा  गड़बड़ी  के  कारण
 Student  Trouble

 विद्यालयों  का  बन्द  होना

 2027  संयुक्त  राष्ट  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  कृषि
 Bvaluaticn  of  Green  Revolution  by
 United  Nations  Development  Pro-

 क्रान्ति  का  मूल्यांकन  gramme

 2028  देश  में  प्लेग  का  फैलना  Ereak  out  of  plague  in  the  country  93

 2029  हरिजन  बस्तियों  के  विकास  के  लिये  दिल्ली  Irregularities  in  Disposal  of  D.M.G.

 Fund  for  Development  of  Harijan
 नगर  निगम  की  निधियां  प्रदान  करने  में  Basties  93

 अ्ंनियिमिततायें

 Deaths  due  to  Cholera  at  Mailam 2030  मेघालय  की  खासी  पहाड़ियों  में  मैलाम
 Refugee  Camp  in  Khasi  Hills  of

 दारणार्थी  शिविर  में  हैजे  के  कारण  मृत्यु  Meghalaya

 2031  प्राथमिक  माध्यमिक  स्कूलों  के  NCERT  Scheme  Regarding  Im-

 provement  in  Teaching  in  Pri-
 ध्रध्यापक  कार्य  में  सुधार  के  सम्बन्ध  में

 mary  and  Secondary  Schools

 राष्ट्रीय  दौक्षरक  अनुसंघान  तथा

 क्षण  परिषद  की  योजना

 95---96 2032  दिल्‍ली  में  नकली  श्रौषधियों  की  बिक्री  Sale  of  Spurious  Drugs  in  Delhi

 2033  चीनी  के  मुल्यों  में  हो  रही  वृद्धि
 Rising  trend  in  Price  of  Sugar  96~-97

 2034  चीनी  मिलों  ढ्वारा  गन्ना  उत्पादकों  को  Payment  of  Sugarcane  Price  by
 Sugar  Mills  to  Growers  in  Time

 गन्ने  के  मुल्य  का  समय  पर  भुगतान

 2035  काफी  बागान  पर  भूमि  सुधार  कानूनों  Adverse  effect  of  Land  Reforms

 on  Coffee  Plantation  99 का  बुरा  प्रभाव

 Admission  in  Central  Universities 2036  केन्द्रीय  farafaaraat  प्रवेश

 2037  faeaz  नई  दिल्‍ली  के  नौंकरों  के  Dilapidated  Condition  of  Ser-
 vants  Quarters  of  Windsor  Place,

 क्वाटंरों  की  खराब  हालत  New  Delhi  100

 Grant  to  Vikram  University  and 2038  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रायोग  द्वारा

 विक्रम  विश्वविद्यालय  तथा  जिवाजी  राव
 Jivaji  Rao  University  by  UGC  100

 विश्वविद्यालय  को  श्नुदान

 Import  of  Milk  Powder 2039  दुग्ध  चूर्ण  तथा  दुग्ध  का  श्रायात

 Acreage  of  Ravine  Land  in  Mad-
 hya  Pradesh  Fit  for  Cultivation 2040  मध्य  प्रदेश  में  खेती  योग्य  खादर  भूमि
 and  the  Estimated  Revenue

 at  उससे  भ्रनुमानित  राजस्व  therefrom  101

 XI (  )
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 204  |  पक्चिम  बंगाल  के  मालदा  जिले  के  स्कूलों  Percentage  of  Tribal  Students  in

 Schools  in  Malda  District,  West
 में  छात्रों  की  प्रतिशतता

 Bengal

 2042  पक्चिम  बंगाल  के  मालदा  जिले  में  Fercentage  of  Literacy  among
 scheduled  castes  and  Scheduled

 सूचित  जातियों  प्रोर  aqaqraa
 Tribes  in  Malda  District,  West

 जातियों  के  लोगों  में  साक्षरता  की  Bengal

 2043  सरकारी  स्वामित्व  वाली  भुमि  पर
 Co-operative  Farms  with  Owner-

 कारी  फार्म  ship  of  Land  in  the  State  103

 2044  मंसुर  में  1971-72  में  एक  दुग्ध  डेरी  की
 Setting  up  of  Milk  Dairy  in  My-

 स्थापना  sore  during  1971-72

 2045  राजधानी में  वायु  प्रद
 घरा  Air  pollution  in  the  Capital

 2046  मत्स्य  उद्योग  का  विकास  wit  उसके  Devclopment  of  Fisheries  and

 World  Bank  Loan  therefor
 लगे  fara  ah  से  चरा

 2047  दीरभूम  स्थित  ae  भारती में  कृषि  में  Introduction  of  Diploma  Course

 in  Agriculture  in  viswa  Bharati,
 डिप्लोमा  पाठ्यक्रष  का  श्रारम्भ  किया

 Birbhum
 जाना

 2048  अखिल  भारतीय  श्रध्यापक  Demand  of  All  Bengal  Teacher’s

 की  दाजिलिंग  शाखा  की  मांगें  Association,  Darjeeling  Branch  107

 2049  सहकारी  विकास  के  लिए  वर्तमान  Seminar  on  present  processing  of

 योजना  निरूपण  प्रणाली  ar  Planning  for  cooperative  Deve-

 lopment  held  in  Poona  on  Octo-

 1971  को  पुना  में  हुई  गोष्ठी  ber,  1971

 2050  खरीफ  फसल  के  उत्पादन  में  कमी  त्रौर  Shortfall  in  Kharif  Production

 and  Buffer  Stock  to  Hold  price
 मूल्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  108 Line

 कररा  भण्डार  बनाना

 2051  सहकारी  संस्थानों  में  समान  संवर्गों  के  Statutory  Provisions  for  Common

 Cadres  in  Co-operative  Institu-
 लिये  सांविधिक  व्यवस्था  tion  108

 2052  डी-झ्रायल्ड  च।वल  से  सस्ता  तथा  अ्रधिक  Manufazture  of  Cheap  High  Pro-
 tein  Focd  Flour  frem  De-oiled

 108  109 प्रोटीन  वाला  खाद्य  आटा  बनाना  Rice

 All  India  Conference  of  Munici-
 2053  श्रखिल  भारतीय  नगर  निगम  सम्मेलन  pal  Corporations  109

 ढी (  )



 SUBJECT ऋ ता  प्०  संख्या  विषय

 U.  Q.  Nos.

 Arrears  from  Lessees  of  Non-
 2054'  दिल्‍ली  में  भूमि  के  पुनर्वासित्तर

 Rehabilitation  Lands  in  New

 रियों  पर  बकाया  राशि  Delhi

 2055  जीवन  बीमा  निगम  तथा  नेदानल  बिल्डिंग  Seminar  on  Housing  convened

 by  LIC  and  National  Building
 श्रा्गनाइजेशन  द्वारा  श्रावास  के  विषय  में  110 Organisation

 श्रायोजित  गोष्ठी

 110--112
 “2056  जनसंख्या  सम्बन्धी  गोष्ठी

 Seminar  on  Population

 Proposal  for  Expansion  of  Hin-
 2057  हिन्दुस्तान  शिपयाड

 के  विस्तार  का
 dustan  Shipyard  112

 प्रस्ताव

 2058  देश  में  चीनी  उद्योग  की  समस्यायें  Problems  being  faced  by  Sugar

 Tn  dustry
 113

 2059  देश  में  चिकित्सा  व्यवसाय  का  Nationalisation  of  Medical  FPro-

 fession  in  the  country  113
 करण

 Central  Forms  Stores  in  Calcutta 2060  कलकत्ता  में  सेंट्रल  फोम्स  स्टोर्स

 2061  कलकत्ता  निगम  बोड़  के  टी०  बी०  treatment  of  Patients  in  Cal-

 cutta  Corporation’s  Board  114 '
 अस्पताल  में  रोगियों  के  साथ  दुव्यवहार

 Payment  of  rent  on  account  of
 2062  झ्रासामਂ  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम

 hiring  godowns  by  FCI  Assam
 द्वारा  किराये  पर  लिये  राये  गोदामों  के

 किराये  की  श्रदायगी

 Arrest  of  Students  from  P.
 2063  नई  दिल्‍ली  में  उत्तर  बिहार  तथा

 Bihar  and  other  States  in  New
 अरन्य  राज्यों  से  आ्राये  विद्यार्थियों  को  बंदी  115 Delhi

 बनाया  जाना

 2064  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  Assistance  to  Kerala  for  Cons-

 truction  of  Hostels  for  Harijans,
 सुचित  श्रादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों

 S.  C.  and  S.  T.  Students  116

 के  लिये  छात्रावास  बनाने  हेतु  केरल  को

 सहायता  देना

 2065  केरल  को  सड़े  हुए  चावल  की  सप्लाई  Supply  of  rotten  rice  to  Kerala  116

 2066  कोलावननु  लाजंर  साइज्ड  कोश्नापरेटिव  Complaint  against  the  defective

 construction  of  Kolavennu  larger
 क्रेडिट  सोसाइटी  लिमिटेड  की  चावल  मिल  sized  co-operative  Credit  Society

 Limited के  दोषपूर्ण  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  हिकायत

 Plots  carved  out  by  Gujranwala 2067  गुजरांवाला  सहकारी  गृह-निर्माण  समिति

 (  Xiil  )



 अता ०  Te  संध्या  faq  SUBJECT  /PAG

 U.  S.  Q.  Nos.

 दिल्‍ली  द्वारा  काटे  गये  प्लाट  Cooperative  House  Building  Soci-
 ety  Delhi  11

 2068  गुजरांवाला  श्रावास  सहकारी  समिति  Provision  of  water  and  electricity
 in  Gujranwala  Housing  Co-ope- दिल्‍ली  में  जल  श्रौर  विद्य/त  की  व्यवस्था

 117--111 rative  Society,  Delhi  Colony

 2069  श्री  चितलपती  बापीराजਂ  धमं  संस्था  Assistance  to  Educational  Institu-

 tions  and  Hostels  run  by  Shri
 (arrest  द्वारा  प्रचलित  दिक्षा

 Chictalapati  Bapirajh  Dharma-
 संस्थानों  श्रौर  होटलों  की  सहायता  samstha,  A.  P.  118

 2070  एजेन्टों  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  खाद्यान्न  Approval  of  Foodgrains  Supplied

 by  Agents  118
 नि  मंजूरी

 White  washing  in  the  servants 2099  संसद  सदस्यों  के  निवास  coat  &

 quarters  attached  to  M.  Ps.  resi-
 कट  फिरोजशाह  रोड़  नई  दिल्‍ली  के  dences  at  Ferozeshah  Road,  New

 नौकर  क्वार्टरों  में  सफेदी  Delhi  119

 Repairs  of  M,  P's.  servants  quar-
 2100  फिरोजशाह  नई  दिल्‍ली  पर  संसद

 tets  at  Ferozeshah  Road,  New

 119 सदस्यों  के  नौकर  क्वाटरों  की  मरम्मत  Delhi

 Appointment  of  Committee  on 2071  जनसंख्या  पर  समिति  की  नियुक्ति
 Population

 Inquiry  into  Defective  Tractors 2072  जर्मन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  से  प्राप्त
 from  GDR  120

 दोषपूर्ण  ट्रक्टरों  की  जांच

 Symposium  in  Delhi  on  Road 2073  दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनाओं  के  बारे  में

 Accidents
 एक  परिसंवाद

 2074  गढ़बीत  नगर  में  नल  के  पानी  की  Scheme  for  Pipe  Water  in  Garh-

 योजना
 bita  Town  122

 2075  मिदनापुर  जिले  में  शीतागारों  कार्य  णा  ctioning  of  cold  Storage
 situated  प  District  Midnapore

 Hceuse  for  Landless  Latourers  in 2076  afar  बंगाल  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के

 लिये  मकान  West  Benga}

 2077  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेदा  पाने  की  Problem  of  Admission  in  Delhi

 समस्या  Universily  124

 2078  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  ऋगराग्रस्तता  Indebtedness  of  the  Del  j  Trans-

 ग्रौर  उसकी  दक्ष  सेवा  के  लिध्रे  उपाय  port  Corporation  and  steps  for
 its  Efficieat  Service

 2979  य्टर  न्  नई  fecal  F  Construction  of  Houses  in  Grea-

 मकानों  का  निर्माण  ter  Kailash  Part  II,  New  Delhi  125

 (  XIV  )



 अता०  प्र०  संख्या  विषय  SUBJECT  पृष्ठ /? (02

 U.S.  Nos.

 Non  payment  of  D.A.  to  Staff  of 2081  पश्चिम  बंगाल  में  स्कूलों  के  कमंचारियों
 Schools  in  West  Bengal

 को  भत्ते  भुगतान  न  किया

 जाना

 2082  मनिपुर  में  खाद्य  सम्बन्धी  घोटाले  की  Judicial  Enquiry  into  Food  Scan-

 dal  in
 न्यायिक  जांच

 2083  दिल्‍ली  में  कालिज  तथा  चविर्वविद्यालय  Alieged  Bungling  in  College  and

 University  Funds  in  Delhi  127
 निधियों  में  कथित  घोटाला

 Delhi  University  Press  Scandal  127
 2084  दिल्ली  विश्वविद्यालय  प्रेस  सम्बन्धी

 घोटाला

 Problem  of  Drug  Addiction
 2085  छात्रों  में  श्रौषघ  व्यसन  की  समस्पा

 among  Studerts

 Al  otment  of 2086  दिल्‍ली  विकास  प्राशिकररा  द्वारा  दिल्‍ली  Registraticn  for

 में  प्लाटों  के  श्रावंटन  के  लिये  Flats  in  Delht  by  DDA  129

 करण

 2087  नेशनल  फिटनेस  कोर  निदेशालय  शौर  क्पपां  Distribution  of  Supervisory
 Staff  in  Directorate  and

 दिक्षा  मंत्रालय  में  प्य॑वेक्षणण  कमचारियों  129--130 Ministry  of  Education

 का  समान
 संवित

 रण

 2088  कानपुर  में  गगदी  बस्तियों  के  सुधार  हेतु
 Financial  aid  for  Slum  Clearance

 in  Kanpur
 वित्तीय  सहायता

 2089  पद्चिम  बंगाल  के  कालिजों  श्रौर  Admission  in  Colleges  and  Uni-

 versities  in  West  Bengal  131
 विद्यालयों  में  प्रवेश

 Procurement  of  Foodgrains 2090  खाद्यान्नों  की  वसूली

 Payment  of  full  procurement 2091  उत्पादकों  को  वसुली  मूल्य  का  पुरा
 price  to  producers  and  Procure-

 भुगतान  श्रौर  सहकारी  समिति  द्वारा  ment  through  cooperatives

 वसूली

 Tribal  Development  Projects  for 2092  श्रान्ध्र  मध्य  प्रदेश  श्रौर
 Andhra  Pradesh,  Orissa,  Madhya

 बिहार  के  लिये  जनजाति  विकास
 Pradesh  and  Bihar

 योजनायें

 2094  चौथी  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिये  Allocation  for  Pilot  Research

 Projects  for  Rural  Areas  during
 मागंदर्शी  भ्रनुसंघान  परियोजना  के  लिये  Fourth  Plan  134

 झ्रावंटन

 XV  ) (



 विषय  SUBJECT श्रता ०  श्  AAT  ge5/  PAC

 U  S.  Q.  Nos.

 Western  Zone  Permit  Scheme 2095  सड़क  द्वारा  माल  लाने  ले  जाने  की
 Regarding  Easy  Flow  of  Goods

 सुविधा  के  सम्बन्ध  में  वैस्टन  जोन  परमिट
 by  Road

 स्कीम

 Research  on  Drugs  by  Central
 2097

 भारतीय
 श्ौषध  में  श्रनुसन्घान  सम्बन्धी

 Council  for  Research  in  Indian
 केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  Medicine

 2098  झ्रायुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  में  परीक्षा  De-recognition  of  Ayurvedic

 Medicine  Examination  136
 मान्यता  को  समाप्त  करना

 2101  केरल  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  Formation  ofa  corporation  for

 Welfare  of  Scheduled  Castes  and
 सूचित  जनजातियों  के  कल्याण  कार्यों  हेतु

 Tribes  in  Kerala  137

 एक  निगम  का  गठन

 2102  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  Amount  allotted  for  Cochin  Shi-

 137
 दौरान  कोचीन  दिपयाडे  के  लिए

 pyard  during  Fourth  Plan  period

 टित  की  गयी  राशि

 2103  निर्यात  में  गति  लाने  हेतु  कोचीन  में  Request  from  Kerala  Government

 to  open  office  of  Freight  Investi-
 भाड़ा  जांच  ब्यूरो  का  कार्यालय  खोलने

 gation  Bureau  at  Cochin  for
 के  लिये  केरल  सरकार  का  अ्रनुरोध  accelerating  exports

 2104  यौन  सम्बन्धी  रोगों  को  रोकने  हैल्थ
 Health  visitors  and  publicity  to

 check
 uenercal  diseases

 विजिटरों  तथा  प्रचार  करने  की  व्यवस्था

 2105  कृषि  मंत्रालय  में  कार्य  करने  वाले  U.S.  Experts  working  in  Agri-

 रीका  विशेषज्ञ
 culture  Ministry  139

 Appointment  of  Commission  on 2106  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सरकारी  सहायता
 Syllabus  text  books  adopted  by

 प्राप्त  स्कूलों  भ्रौर  कालेजों  में  अपनाये
 Government  aided  schools  and

 जाने  वाले  नियत  पाठ्य  colleges  in  Union  Territories

 पुस्तकों  आदि  के  बारे  में  श्रायोग  की

 नियुक्ति

 Loss  of  crops  due  to  droughts  in 2107  भारत  में  सुखे  के  परिणामस्वरूप  फसलों  India
 को  क्षति

 140

 Construction  of  second  bridge  in 2108  जामनगर  के  दूसरे  पुल  निर्माण
 Jamnagar  141

 2109  seq  देशों  को  निर्यात  किये  जा  रहे  कृषि  Agricultural  products  being  ex-

 उत्पाद  ported  to  other  countries  14].

 (



 अताਂ  प्र  संख्या  विषय  SUBJECT  gts/PAGE
 U.  S.  Q.  Nos.

 2110  गुजरात  बन्दरगाह  पर  निक्षण  पोत  Dredgers  in  Gujarat  Ports  141142

 2111  फ्रीडम  फ्राम  हंगर  अभियान  के  भ्रन्तगंत  Assistance  received  from  foreign
 countries  under  Freedom  from विदेशों  से  प्राप्त  मदद
 Hunger  Campaign  142

 2112  धार्मिक  ate  दैक्ष राक  aearay  पर  Effect  of  Ceiling  on  land  on  reli-

 gious  and  educational.  Institu- अधिकतम  भुमि  समा  के  निणुंय  का
 tions

 प्र  भाव
 143

 143 2113  ट्रावनकौर  नई  दिल्‍ली  Travancore  House,  New  Delhi

 (..  G.  H.  S.  facilities  for  the 2114  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को

 employees  of  Delhi  Administra-
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  की  सुविधायें  tion

 Increase  in  Central  Universities 2115  केर्द्रीय  विदवविद्यालयों  के  छात्रावासों  के
 Hostel  Charges  144

 शुल्कों  में  वृद्धि

 2116  देर  से  बुवाई  के  परिरपाम  स्वरूप  गेहूं  की  Research  in  reduction  in  yield  of

 wheat  due  to  delay  in  its  sowing पैदावार  में  कमी  पर  श्रनुसंधान

 Time  aud  quality  of  Application 2117  नाइट्रोजन  उर्वरक  के  प्रयोग  का  समय

 शआर  मात्रा
 of  Nitrogen  to  Wheat  Crop  145

 2118  रेफ्रीजीरेशान  व्यवस्था  के  काय  न  क+ते  Calcutta  Milk  Supply  Scheme  in

 के  परिणामस्वरूप  कलकत्ता  दुग्ध  सप्लाई
 crisis  due  to  non-functioning  of

 Refrigeration  system
 योजना  में  संकट

 2119  दिक्षा  का  नवीकरण  Reorientation  of  Education

 Funds  for  improving  irrigation 2120  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सिचाई  सुविधाश्रों
 facilitics  in  drought  affected  areas  147-  148

 में  सुधार  करने  के  लिये  धन

 2121  दरभंगा  बिहार  में  मिथिला  Demand  for  establishment  of

 Mithila  University  at  Darbhanga-
 लय  की  स्थापना  की  माँग  Bihar  148

 2122  प्रति  परिवार  10  से  18  एकड़  भूमि  की  Ceiling  of  10  to  18  Acres  of  Land

 per  Family उच्चतम  सीमा

 2123  केरल  में  छोटे  फ्तनों  का  विकास  Development  of  minor  ports  in
 Kerala  149

 2124  कोचीन  में  परिवार  नियोजन
 Success  of  Family  Planning

 दिविरों  की  सफलता  Camps  at  Cochin  (Kerala)

 (  xvii  )



 प्र०  संख्या  विषय  SUBJECT  पुष्ठ/?.5 (५1:

 U.S.  Q.  Nos,

 2125  कोश्नापरेटिव  बंकों  के  माध्यम  से  गृह  Financing  of  Cottage  and  Small

 Scale  Industries  through  Coopera-
 शर  लघु-उद्योगों  को  वित्तीय  ऋणा  दिया

 tive  Banks  150-151

 जाना

 2126  खाद्यान्नों  की  भंडार  क्षमता  बढ़ाने  की  Demand  fer  increase  in  Storage

 Capacity  for  Food  grains
 मांग

 2128  हावड़ा  में  कलकत्ता  दुग्ध  सप्लाई  योजना  Furning  of  Milk  Van  of  Calcutta

 Milk  Supply  Scheme  at  Howrah  152
 की  एक  दुग्ध  गाड़ी  का  जलया  जाना

 2129  अनुपात  के  श्राघार  पर  गन्ने  का  मूल्य  Price  of  Sugarcane  on  Uniform

 Basis
 तय  किया  जाना

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  Calling  Attention  to  Matter  of

 Urgent  Public  Importance  153
 ध्यान  दिलाना

 बिहार  के  पुरशिया  जिले  में  भू-स्वामियों  द्वारा  Reported  Killing  of  Santhals  by

 Jand  owners  in  Purnea  District  of
 संथालों  का  मारा  जाना  156 Bihar

 श्री  नवल  किशोर  दर्मा  Shri  Nawal  kishore  Sharma

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  Shri  K.  C.  Pant

 सभा  पटल  रखे  गये  पत्र  Tapers  Laid  on  the  Table

 राज्य  सभा  से  सन्देश  Message  from  Rajya  Sabha  158

 Prevention  of  Insults  to  National राष्ट्रीय  गौरव  श्रपमान  विधेयक

 Honour  Bill  158

 As  amended  by  Rajya  Sabja-Laid राज्य  सभा  द्वारा  रूप  में  सभा  पटल

 पर  रखा  गया
 on  the  Table  158

 Statemant  Re.  Completion  of राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  इस्पात  पिघलाने
 Repair  to  the  Roof  of  Stee]  Mel-

 कारखाने  की  छत  का  काम  पुरा  Shop  of  Rourkela  Steel  Plent

 करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  द्वारा  शभ्रस्तरिम  प्रतिवेदन  Statement  Re.  Submission  of  In-

 terim  Reports  by  National
 दिये  जाने  के  बारे  में  वक्त०्य  Commission  on  Agriculture
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 लोक-सभा  अनुदित
 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION),

 2.

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 29  1971/8  1893

 November  29,  कठ१1/5 टा व18 2118.  8,  1893  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 श्रध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हु

 Mr.
 Speaker  in  the  Chair  |

 संबंधी  उल्लेख

 OBITUARY  Ri  FERENCES

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सुचित  करना  है  कि  श्री  राजेन्द्र  कोहर  का  गत  4  नवम्बर

 1971  को  56  वर्ष  की  में  फूलबनी  स्थान  पर  निधन  हो  है

 श्री  राजिन्द्र  को  हर  वर्ष  1962-67  में  तुतीय  लोक  सभा  के  सदस्य  थे  तथा  उडीसा  के

 बनी  चुनाव  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  थे  ।  उन्होंने  उड़ीसा  के  श्रादिवासियों  के  उत्थान  श्रौर  कल्याण  के

 लिये  बड़ी  तन्मयता  से  कार्य  किया

 हमें  इस  मित्र  के  निधन  पर  बड़ा  दुःख  है  श्रौर  मैं  समभता  हुं  कि  उसके  दुःखी  परिवार  के

 प्रति  हमारी  दोक  तप्त  समवेदना  में  सभी  सदस्यगण  मेरे  साथ  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  सभा  के  नेता  इन्दिरा  :  श्रष्यक्ष  महोदय  डा०  राजेन्द्र

 कोहर  के  बारे  में  जो  श्रापने  व्यक्त  किये  हैं  सारी  सभा  उसमें  भागीदार  है  ।

 डा०  कोहर  ने  सरकारी  सेवा  में  कुछ  समय  रहने  के  बाद  राजनीति में  प्रवेश  किया  ।  उनका

 विशिष्ट  क्षेत्र  उड़ीसा  के  शभ्रादि  वासियों  का  उत्थान  करना  था  ।  उनके  निधन  से  समाज  कल्याण

 कायें  को  बहुत  धक्का  पहुंचा  हैं  ।

 ०
 मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप  इस  सभ  की  समवेदनायें  उनके  दुःखी  परिवार  तक  पहुंचा

 द्
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 डा०  रानेन  सन  :  भारतीय  साम्यवादी  दल  की  श्रोर  से  मैं  ग्राप  तथा  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 व्यक्त  उद्गारों  के  भागीदार  हुं  श्रौर  दुःखी  परिवार  के  प्रति  अपनी  समवेदना  प्रकट  करता  हूं

 ETT  महोदय  :  श्रब  सभी  सदस्य  श्रपनी  समवेदना  प्रकट  करने  के  लिये
 कुछ  क्षरों  के

 लिये  शांत  से  खड़े  होंगे  ।

 इसके  पश्चात्‌  सदस्थ  गण  कुछ  क्षण  के  लिए  खड़े  हुए

 The  Members  then  stccd  in  silence  fer  a  short

 gaa  के  मोखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अध्यक्ष  प्रदन  701,  श्री  कतामुतु-श्रनुपालित  ।  इर्.के  पब्चात  श्री  WEST,

 get  392  पुछने  के  लिये  श्रीमती  विभाघोष  गोस्वामी  ने  श्री  भट्टाचार्य  को  श्रधिकृत  किया  था  ।

 त्रय  श्री  कल्याण  सुन्दरम  ।  सभी  श्रनुपस्थित  हैं  ।

 fact  के  सुपर  बाजार  की  प्रबन्धक  समिति

 *304  श्री  नरेन्द्र  सिह  बिष्ट  :

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुपर  बाजार  पिछले  चार  महीनों  से  बिना  किसी  प्रबन्ध  समिति  के  कम  कर

 रहा  है  क्योंकि  गत  समिति  की  श्रवधि  1971  के  श्रन्त  में  समाप्त  हो  गई  थी  ;  ate

 यदि  तो  नई  समिति  की  नियुवित  में  इस  श्रसाधारण  विलम्ब  का  क्या

 कारण  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  श्रौर  कॉोग्रापरेटिव

 स्टोर  लि०  नई  दिल्‍ली  उप-विधियों  के  श्रधीन  उसकी  प्रबन्ध-समित्ति  के  15

 सदस्यों  में  से  9  भारत  सरकार  द्वारा  मनोनीत  किए  जाने  होते  हैं  ।  नामों  का  चयन  करने  तथा

 उनके  बारे  में  अन्तिम  निर्तय  लेने  में  कुछ  समय  लगा  मनोनयन  किया  जा  चुका  है  ।

 Shri  Narendra  Singh  Bist  Will  the  Government  state  as  to  duly  the  nominations
 which  were  to  be  made  by  the  Government  before  June,  were  not  made  and  what  are  the
 reasons  for  delay  ?

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  In  this  regard  I  want  to  say  that  as  the  Suner  Bazar  was
 then  in  loss  and  they  had  asked  for  financial  help.  Also,  for  safeguarding  the
 inte-est  of  the  Government,  the  byelaws  had  to  be  amended  which  took  time.  Besides  this,
 the  Government  are  giving  financial  aid  and  it  is  to  be  ensured  that  this  assistance  is  properly
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 उत्तर

 utilised,  and  the  customers  get  commodities  on  fair  rates.  With  this,  object  in  third,  the

 prices  are  not  allowed  to  increase  and  it  made  easy  for  the  consumers  to  purchase  all  commo-

 dities  under  cne  roof,  keeping  all  these  things  in  view,  it  was  to  be  ascertained  that  such

 people  are  nominated  as  are  well  versed  and  experienced  in  the  commercial  field  are  able  to

 understand  the  matters  from  commercial  angle  and  also  have  faith  in  co-operative  movement.

 Therefore  some  time  was  taken  in  selecting  such  persons  for  nomination.  Then,  the  con-

 cerned  departments  had  also  to  be  consulted  on  various  matters.

 Shri  Narendra  Singh  Bist  :  What  has  been  the  Government’s  experience  during

 these  four  months  where  there  has  been  a  Managing  committee  to  look  after  these  affairs  in

 comparison  to  the  work  done  by  a  Manager.  Without  any  committee.  May  know  who

 did  the  job  better  ?

 Shri  Jagan:  ath  Pahadia  :  In  both  the  cases  the  work  was  being  done  by  the  Mai.ager

 and  he  is  doing  it.  It  is  possible  that  there  has  been  some  improvement  during  these  four

 months.

 श्री  नरेन्द्र  कूसार  सांघो  :  क्योंकि  सुपर  बाजार  को  70  लाख  रुपये  से  श्रधिक  का  घाटा  गत

 चार  वर्षों  में  घाटा  हो  चुका  है  श्रौर  ्राप के  दाब्दों  में  नियमों  के  सरकार  को  श्रनेक  बार

 प्रबन्ध  समिति  में  15  में  से  9  सदस्यों  को  मनोनीत  करना  पड़ा  है  तो  क्या  सरकार  भ्रब  नियमों

 में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ताकि  सरकार  द्वारा  मनोनीत  सदस्य  बहुमत  के  स्थान

 पर  श्रल्प  मत  वाले  रहें  और  श्रौर  परिवर्तित  नियमों  के  श्रनुसार  चुनाव  द्वारा  अधिक  लोग  लाये

 जा  सकें  ताकि  सुपर  बाजार  लाभ  में  चल  सके  ?

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  कोश्रापरेटिव  स्टोस॑  लिमिटेड  के  नियमों  के

 अ्रचुसार  कुछ  सदस्यों  को  मनोनीत  करना  ही  पड़ता  है  तथा  कुछ  सदस्यों  का  चुनाव  भी  किया

 जाता  है  ।  नामाँकन  किया  जा  चुका  है  श्रोंर  चुनाव  भी  प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  किये  जायेंगे  ।

 श्री  नरेन्द्र  कूमार  सांघी  :  क्या  श्राप  इन  नियमों  में  परिवतन  करेंगे  कि  सरकार  नौ  सदस्य

 मनोनीत  न  करे  श्रौर  मनोनीत  सदस्यों  की  बहुमत  में  न  हो  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  |श्री  धन्ना  साहेब  :  सरकार  की  नीति  शौर  लक्ष्य  यह

 है  कि  उपभोक्‍्ताश्रों का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  चुने  गये  सदस्यों  का  कूल  सदस्य  में  बहुमत  हो  ।  इस

 विशिष्ट  उपभोक्ता  भण्डार  में  सरकार  का  बहुत  सा  धन  लगा  हुम्रा  हम  बहुत  चाहते  हैं  कि

 उपभोक्तश्रों  का  प्रतिनिधित्व  हो  परन्तु  दुर्भाग्य  से  वे  लोग  श्रागे  नहीं  श्राये  हैं
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 सरकार  का  दुसरा

 भी  लक्ष्य  यही  है  कि  यह  संस्था  लोक  तंत्रात्मक  प्रणाली  पर  चले  श्रौर  इसमें  चुने  गये  लोगों  का

 प्रभुत्व  हो  ।

 Shri  A.  P.  Sharma  :  The  hon,  Minister  has  just  now  started  that  all  sorts  of  people
 would  be  taken  in;  but  may  I  know  whether  or  not  the  representatives  of  the  employees  are

 also  taken  ?  He  has  not  said  anything  about  it.  Nominations  to  the  Managing  Committee

 are  being  delayed  but  let  us  know  how  it  is  connected  with  loss  etc.  in  Super  Bazars  ?

 Mr.  Speaker  :  He  has  already  mentioned  it.

 Shri  Jagannath  Pahadia  :  The  Committee  has  already  been  nominated  and  noti-
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 fication  issued  It  consists  of  the  representatives  of  the  consumers  and  also  Government

 employees

 गाँवों  में  sear  श्राववयकताएਂ  कौर  उनके  लिए  संस्थाओं  को  व्यवस्था

 05,  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  स्पो  करेंगे  कि

 शौर  विभिन्‍न  संस्थानों  द्वारा  कितने गावों  में  ऋण  की  कुल  कितनी  श्राइयकता है

 की  व्यवस्था  की  जाती  अर

 चिलियन  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कितने  ब्याज  की  अधिकतम  वार्षिक  दर

 की  अनुमति है  alc  वर्षों  तक  चरण  न  लौटाने  पर  अधिकतम  कितना  व्याज  लेने  की  अनुमति

 है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ae  साहेब  पी०  ग्रामीण  ऋण

 पुनरीक्षण  समिति  ने  1966  में  प्रकाशित  हुई  भ्रपनी  रिपो  में  चौथी  योजना  की  अवधि  में  कृषि

 2,000  करोड़  रु०  मध्य  कालीन के  लिये  1973-74  के  लिए  अल्प  कॉलीन  करा  का  1973-74

 ऋण  का  500  रु०  कौर  ate  कालीन  ऋण  का  1500  करोड़  रु०  को अनुमान  लगाया  था  |

 सं स्थानीय  एजेंसियों  से  सारा  मध्य  कालीन  करा  कौर  दसवें  कालीन  ऋण  का  70  प्रतिशत  पूरा

 होने  की  अरा  लघ  कालीन  करा  का  वे  50  प्रतिशत  पुरा  करेंगी  |

 सहकारी  समितियों  के  लिये  व्याज  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों
 में

 पैसा  उधार  देने  के  सम्बन्ध  में  कानू न  के  अधीन  निर्धारित  अधिकतम  ब्याज  दरें

 दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 राज्यों में  धन  उधार  देने  के  आअ
 bea
 विनियम ate  यम  में  सर्वाधिक  निर्घारित  दर  दिखाने  बाला

 विवरण |

 प्रति  ay  प्रतिशत  सर्वाधिक  ब्याज  की  दरें

 पलडा

 राज्य  का  नाम  रक्षित  चरण  रक्षित  ऋण रा
 ———

 अन्ध  प्रदेश  6  से  9  9  से  12

 ग्राम  9-318  123

 बिहार  9  12

 गुजरात  12  15

 हरियाणा  निर्घारित  नहीं

 जम्मू  तथा  कश्मीर  33.0

 केरल  9  12
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 8,  मध्य  प्रदेश  निर्धारित  नहीं

 9.  मंसुर  15  18

 15 10,  महाराष्ट  ]
 2

 9  12 11.  उडीसा

 12.  पंजाब  निर्धारित  नहीं

 13.  राजस्थान  i2

 12 14.  तमिल  नाडु  9-318

 15,  उत्तर  प्रदेशਂ  12  24

 10  124
 1

 पश्चिम  बंगाल

 ण  ne क  are

 -_  en
 टिप्पणी  :  उडा  T  भ्र ौर  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  सिवाय  बैंक  को  जैसे

 की  है बेकिंग  कम्पनी  भ्र घि नियम  1949  में  ठ ञ ्पाया  we  ः  स्टेट  बैक  साफ  इडिया  श्र  इसके  सहायक

 afar  धन  उधार  के  कानूनों  से  छट  है  ।  इन  चार  राज्यों  में  केल  उन्हीं  बैंकों

 का  ब्याज  दर  के  उपबन्धों  से  छूट  है  जिन्हें  राज्य  सरकार  इस  उद्देश्य  से  अधिसूचित  करती  है  |

 Shri  Bhogendra  Jha:  As  regards  agricultural  credits  in  parts  (a)  ard  (9)  of  this

 question.  The  attention  of  the  Government  has  been  drawn  but  the  hon.  Minister,  answer

 and  the  written  statement  do  not  justify  what  they  have  stated.  Part  (b)  says  as  to  how
 much  interest  would  be  changed  in  case  that  the  loans  are  not  repaid  within  the  maximun

 time  limit  ?  Say  for  example,  in  case  of  Bihar  Money  lending  legislation.  ......

 Mr.  Speaker  :  You  have  started  a  speech,  please  ask  a  straight  question.

 Shri  Bhogendra  Jha  :  He  has  not  started  as  to  how  much  interest  would  be  charged
 in  different  States  after  the  time  limit  has  expired.

 श्री  अन्ना साहेब  शिन्दे  :  ब्याज  की  वहीं  दर  रहेंगी  ।  तथापि  कतिपय  deal  तथा

 वाणिज्यिक  बैकों  के  मामलों  में  जहां  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  दण्ड  दर  निर्धारित  है  वहां  किसी

 प्रकार
 का

 प्रावधान  अवस्य  है  ।  परन्तु  कृषि  संबंधी  उद्देश्यों  के
 लिये  दिये  गये  ऋणों  पर

 ब्याज  की  विभिन्‍न  दरें  नहीं  हैं  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  :  That  is  why  I  was  citing  an  example.  I  had  asked  25  to  what
 would  be  the  rates  of  interest  in  case  five,  ten  or  20  years  have  elapsed  ?  He  has  stated  that

 it  would  be  from  18  to  9  percent  ;  but  if  10  years  have  elapsed  would  it  be  180  percent  and

 360  percent  after  20  years  ?  Thatis  wny  I  had  asked  as  to  what  would  be  the  rates  of

 interest  after  a  specific  number  of  years  2  has  passed,

 Mr.  Speaker  :  Where  would  the  maximum  end  ?

 श्री  खन्ना
 साहेब

 मैंने
 जो  विवरण  सतपाल  पर  रखा है

 उसमें  निर्धारित  न्यूनतम

 तथा  अधिकतम  देर  हो  गई  हैं  ।  माननीय  सदस्य  यही  पुछ  रहे  हैं  कि  कोई  विशिष्ट  समय  गुजरने
 >

 पर  सूद  की  दरें  क्या  होगी  मैंने  उत्तर  दिया  ह  कि  जहाँ  तक  वर्तमान  नीति  संबंधी  उद्देश्य  का
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 wear  उसमें  परिवर्तन  नहीं  हनना  है  ।  छोटी  वधि  एक  पहवा  लम्बी  अवधि  के  लिये  नहीं

 होत े।

 1  Bhoger  t  dra  Jha  i  17)  raad iG  AL  the  written  question.

 Mr.  Speaker  :  He  has  stated  the  minimum  and  the  maximum.  Why  do  you  ask

 hypothetical  questions  ?

 Shri  Bhogendra
 Jha  :  I  read  the  question  for  you.

 The  maximum  permissible  annual  rent  of  interest  in  various  States  and  Union

 Territories  ?  To  be  has  replied  but  the  question—‘«What  maximum  rate  of  interest  is

 allowed  on  non-repayment  of  loans  for  years  togetrer  i.e.  how  much  total  interest  can
 be  charge  ;  this  has  rot  been  replied  to.

 श्री  आनना  साहेब  दिण्दे  :  उसका  उत्तर  यह  होगा  कि  यह  बात  इस  बात  पर  निसार  करेगी

 किस  प्रकार  का  विधान  बनाया  जायेगा  |  यदि  यह  मामला  विभिन्‍न  राज्यों  विभिन्न

 am  राहत  अधिनियमों  के  अधीन  ara  तो  उसके  लिये  जो  राशि  निर्धारित  वही च

 ग्रघिकतम  खच  होगी  |

 3.0
 Q  उन  पर  ऐसी  कोई जहां  तक  वाणिज्यिक  ब कों  wit  सहकारी  समितियों  का  प्रइन

 सीमा  नहीं  है  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  :  I  want  to  know  the  amourt  of  loan  needed  for  Agriculture  in

 the  whole  country  and  what  percentage  of  that  amount  is  met  separately  by  Governmental
 and  semi-Governmenta!  organisations.  May  1  also  know  how  (70४८11॥712111  wart  to  put

 restriction  on  the  loan  taken  by  agriculturists  from  Mahajan  etc.  and  to  fix  interest  rates  in

 regard  to  such  loans  according  to  the  number  of  years  for  which  they  have  been
 outstand-

 ing  ?

 श्री  मन्ता  साहेब  fara  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  चौथी  योजना  के  अ  त  तक

 वधि की  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिये  कुल  2000  करोड़  रुपए  की  झा वस् यकता

 जिसमें  से  900  करोड़  रुपये  सहकारी  sal  तथा  सहकारी  संस्थानों  द्वारा  दिये  साथ गे  कौर  a

 राशि  ख़ैर-सरकारी  स्रोतों  से  जाएगी  ।  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  सुरिक्षत

 तथा  श्रयुरक्षित  ऋण  राशियों  पर  क्यो  ब्याज  दर  लागू  होगी  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  :  Regarding  the  money-renders  के  क  क  ०१

 श्री  अन्ना  साहेब  शिन्दे  :  लगभग  50  प्रतिशत  arisen  sal  तथा  सहकारी  संस्थाओं  से

 उपलब्ध  होत  है  तथा  दास  निजी  स्रोतों  से  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  समान  एक  समेकित

 विरासत  प्राधिकरण  की  स्थापना

 नन दगा  fare
 *306.  श्री  बी०  Fo  दात  चोरों  खि  कौर  झा वात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 ह
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 क्या  सरकार  ने  देना  के  सभी सहा नगरों  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 समान  एक  समेकित  विकास  प्राधिकरण  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-पुण्य  बातें  हैं  ?

 निर्माण  शौर  अयास  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  कार  के
 :

 शौर  :

 नई  दिल्‍ली  में  5  ate  6  1971  को  हुए  श्रीवास  शौर  नगर  जीवित  के  राज्य  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  ने  प्रत्येक  महानगरों  के  सम्पूर्ण  रूप  से  समन्वित  विकास  के  दिल्‍ली  विकास

 कररा  के  समान  सांविधिक  प्राधिकरणों  की  स्थापना  की  सिफारिश  को  है  ।

 इन  प्राधिकरणों  की  नीति  तथा  कार्यवाही  के  कार्यक्रम  में  उन  नगर ोय कर रण  योग्य  सामानों

 के  भ्रमर  की  भूमि  के  बड़े  क्षेत्रों  का  विकास  तथा  उनसे  साधनों  का  जुटाया  जाना  शामिल

 होना  जिन्हें  विकास  के  कार्यक्रमों  से  लाभ  पहुंचेगा  ।  इस  संबंध  में  आगे  कार्यवाही

 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी  हैं  ।

 श्री  बी०  Fo  aia  चौधरी  :  चौथी  योजना  रों  दिये  गये  इन  निर्देशों  के  बावजूद  कि  राज्य

 सरकारें  राज्य  श्रीवास  जोड़ों  का  गठन  उनका  गठन  उनका  गठन  सभी  सरकारों  द्वारा

 नहीं  किया  गया  है  ।  उनके  गठित  न  किये  जाने  के  लिये  के  बारे  में  राज्यों  के  नगरीय  तथा  श्रीवास

 मंत्रियों  ने  उक्त  सम्मेलन  में  उस  संबन्ध  में  कठिनाइयां  बतायी  थी
 ।  दूसरे  यदि  सभी  राज्यों

 में  urate  बातों  का  गठन  किया  जाता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  किस  सीमा  तकਂ  वित्तीय  सहायता  दे

 सकेगी  ?

 श्री  भाई  के ०  गुजराल  :  हम  राज्य  सरकारों  से  ग्रा वास  बोर्डों  की  स्थापना  करने

 को  निवेदन  करते  रहें  हैं  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उनकी  स्थापना  कर  दी  ।  किसी  भी  राज्य  सरकार

 ने  इसमें  कराने  वाली  कठिनाई  के  बारे  में  हमें  नहीं  लिखा  है  ।  मैं  केवल  इतना  ही  बनाता  चाहता

 हुं  कि  इन  मामलों  को  हाथ  में  लेने  के  बजाय  इस  प्रकार  उन्हें  टालना  ही  है  ।  जहाँ  दूसरे  प्रश्न

 का  संबन्ध  है  राज्य  बोर्डों  की  योजनाश्रों  पर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  द्वारा  विचार

 किया  जाता  है  जोकि  विभिन्‍न  राज्यों  में  पर्यात्त  सहायता  दे  रहा  है  ।

 श्री  ato  के०  दास  चौधरी  चौथी  योजना  के  श्र तगत्त  प्रवास  निगमों  अथवा  नगरीय

 विकास  निगम  के  लिये  10  करोड़ रुपए  की  व्यवस्था की  गई  है  भ्र  wey  विविध  स्रोतों से  200

 करोड़  रुपए  की  श्रावस्ती  निधि  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  जानना

 चाहता  हुं  कि
 क्या  10  करोड़  रुपये  के  अल्प  धन  से  सभी  श्रीवास  बोर्डों  की  आवश्यकता  को  पुरा

 कर  लिया  जायेगा  ?  क्या  राज्य  आवास  बोर्डे  अपने  राज्य  के  महान  घरों  की  श्रावश्यकताश्रों

 की  git  कर  सकेगा  ?  क्या  राज्यों  को  कोई  ऐसे  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  महानगरों  के  लिये  पृथक

 श्रीवास  बोर्डों  की  स्थापना  की  जाये  ?

 श्री  भाई
 Fo  गुजराल :  जहां  तक  चौथी

 योजना
 के

 लिये
 धन  को

 व्यवस्था  करने का

 प्रदान  माननीय  सदस्य  को  समझना  चाहिये  कि  चौथी  योजना  में  हवास  के  लिये  कुल  242

 करोड़  रुपए  का  आबंटन  गया  है  जिनमें  से  190  करोड़  रुपये  राज्यों  के  कार्यक्रमों  के  लिये

 दिये  गये  हैं  ।  N  तक  झ्रावास  कौर  नगरीय  विकास  निगम  का  सम्बन्ध  इसने  धीरे-धीरे  अपनी

 7
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 निधि  स्थापित  करली  है  ।  इस  वर्ष  विभिन्‍न  स्रोतों  से  लगभग  20  करोड़  रुपये  की  निधि  इकट्ठी

 की  गई  है  ।  महानगरों  में  तथा  अन्यत्र  भी  धन  का  मुख्य  स्रोत  नगरीय  भूमि  ही  है  कौर  हम  राज्य क

 सरकारों  से  कह  रहे  हैं  कि  महानगर  अधिकरणों  की  स्थापना  करें  ।  यह  अधिकरण  भूमि  कर

 अ्रधिग्रहरण  करे  तथा  उपे  बेच  कर  धन  एकत्र  जसा  कि  दिल्‍ली  में  गया  जहाँ  कि

 5  करोड़  रुपये  को  आवर्त्ती  निधि  से  90  करोड़  रुपये  बन  गये  हैं  ।  इसलिये  यह  बहुत  महत्व  gar

 बात  &  fe  महानगरों  में  न  केवल  शझ्रावास  कार्यक्रमों  के  लिये  अपितु  धन  इकट्ठा  करने  के  स्रोतों

 को  पैदा  करने  के  लिये  ऐसे  श्रधिकररों  की  स्थापना  हो  |

 श्री  एव०  एन०  इस  बात  को  देखते  हुये  fe  विकास  योजना  के  श्रन्तगंत  नगरों

 की  प्रगति  इस  पर  निभर  करती  है  कि  नगरीय  भू  सम्पत्ति  की  सीमा  निर्धारित  की  जाये  ।  क्या

 सरकार  इस  दिशा  में  शीघ्र  कार्यवाही  करना  चाहती  अन्यथा
 हमारी

 विकास  की  योजनायें

 केवल  कागज  पर  ही  रह  जायेंगी  ।

 श्री  ago  के ०  गुजराल
 :  जबकि  प्रगति  सम्पत्ति  की  अ्रघिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  पर

 निर्भर  नदीं  करती  तो  भी  उस  पर  हमारा  ध्यान  है  ।  हमने  राज्यों  से  निवेदन  किया  है  कि  वे

 संसद  को  इस  सम्बन्ध  में  अधिकार  देने  वाले  प्रस्ताव  पास  राज्यों  ने  प्रभी  तक  ऐसे

 अधिकार  दे  दिये  दो  राज्यों  ने  सीधे  कानून  पारित  किये  हैं  ।  TH  आशा  है  कि  wera  एकਂ

 दो  महीनों  में  प्रतिकाश  राज्य  संसद  को  अधिकार  देने  के  संकल्प  पास  कर  लेंगे  |

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  शहरी  तक  श्रीवास  निगम  की

 नहीं
 की  है  वहां  पर  लोकप्रिय  सरक।र  नहीं  बनी  हुई  है  ate  यदि  हां  तो  क्या

 पंजाब  कों  इस  निगम  की  स्थापना  न  करने  के  कारण  हानि  उठानी  पड़ेगी  ?

 श्री  भाई  Fo  गुजराल  |  HH  खेद  से  हां  कहना  पड़  रहा  दुर्भाग्य  से  मेरे  बार-बार

 give  करने  भी  पजाब  प्रशासन  ने  अ्रावास  बोर्ड  की  कभी  तक  स्थापना  नहीं  की  है  जिसके  कारण

 उन्हें  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Mr.  Sir  I  want  to  ask  suggestions  were  given  to  states

 for  setting  up  of  Housing  beards  like  the  Delhi  Development  authority.  Is  it  a  fact  that  some

 States  have  not  taken  advantage  of  these  suggestions ?  May  I  also  know’  whether  some

 states  which  have  Housing  Boards,  and  are  running  them  ina  very  bad  condition,  will  set

 some  central  aid  to  put  them  on  right  footing  ?

 Shri I.  K.  Gujral  :  Mr.  Speaker,  Sir,  ‘the  Housing  Board  set  up  in  the  state  of

 the  Hon.  Member  is  also  being  helped.  A  large  amount  has  just  been  senctioned  for  Jaipur

 scheme.  All  the  Housing  Boards  functioning  are  given  central  aid,  but  more  funds  are

 given  by  states  themselves  and  of  their  plan  budgets.  A  part  from  that,  they  have  been

 given  the  advantage  of  selling  land.

 सोयाबीन  का  प्रोटीन  भरपुर  आहार  के  रूप  A  प्रयोग

 *307.  श्री  निहार  भास्कर  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सोयाबीन  में  प्रोटीन  की  सबसे  अधिक  मात्रा  होती  शौर
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 यदि  तो  इस  प्रोटीन  से  भरपुर  श्रीमान  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 उठाये  गये  हैं  ?

 प्  र  ह
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सता  साहेब  पी०  :  सोयाबीन  में  औसत

 प्रोटीन  wa  40  प्रतिशत  है  ।

 उठाये  गए  पग  इस  प्रकार हैं
 :

 1.  कृषि  विभाग  ने  सोयाबीन  की  खेती  बढ़ाने  के  लिये  एक  क्राश  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  |

 इस  कार्यक्रम  के  ala  1973-74  तक  4  लाख  हैक्टर  क्षेत्र  में  सोयाबीन  को  खेती

 करने  की  योजना  है  ।

 2  सोयाबीन  के  लिए  विधायन  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  पग  उठाये  गए  हैं  |

 3  सोयाबीन  विधायन  के  बारे  में  श्रतुसन्धान  करने  ait  उनका  विकास  करने  के  लिये

 प्रायोजनायें  भी  तैयार  की  गई  हैं  ।

 4.  fay  खाद्य  पदार्थों  at  wa  खाद्य  पदार्थों  के  बनाने  में  खाने  योग्य  सोयाबीन  के  पराठे

 का  प्रयोग  दुरू  किया  गया  है  ।

 दिक  लक  न्य  थ  थ
 श्र  निसार  भास्कर  :  देश  में  सोयाबीन  सुगमता  से  SYAsy  लगा  है  तथा  इसमें  प्रोटीन

 की  अधिक  मात्रा  विद्यमान  होने  के  कारण  उसे  अपनी  जनता  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कोई

 प्रयत्न किये  गये  हैं  ?

 श्री  भ्राता  साहेब  पी०  शिन्दे  :  सोयाबीन  में  प्रोटीन  की  अ्रघिक  मात्रा  की  सरकार  को

 जानकारी  है  ।  यह  अधिक  प्रोटीन  युक्त  महत्वपूर्ण  खाद्य  पदों  इसलिये  कृषि  विश्वविद्यालयों

 एवं  निजी  फर्मों  द्वारा  उचित  कार्थवाट्टो  at  जा  रही  है  ।  खाद्य  निगम  भी  सोयाबीन  को  तैयार

 करने  के  लिये  एक  बड़े  कारखाने  की  स्थापना  कर  रहा  है  |

 Shr  Bhagirath  Bharwar:  Tle  Hon.  Minister  has  stated  that  efforts  are  being

 made  to  enhance  the  production  of  Soyabean.  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister

 that  which  are  those  states  who  have  got  useful  lind  for  the  production  of  Soyabeae  and

 whether  the  peasants  sowing  it  would  be  give  some  subsidy  ?

 श्री  meat  साहेब  शिन्दे  :  इस  समय  तो  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि

 काइतकार  को  प्रोत्साहन  मुल्य  कैसे  दिये  जाये  ।  महाराष्ट्र  कौर  मध्य  प्रदेश  सरकारें  100  रुपया

 प्रति  क्विंटल  दे  रही  हैं  ।  उनकी  खरीद  के  लिये  न्यूनतम  सांविधिक  मुल्य  निर्धारित  करने  पर

 भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  उन्हें  प्रोत्साहन  मुल्य  दिये  जायेंगे  जिससे  उत्पादन  को

 हन  मिले  |

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Is  ita  fact  that  the  soyabean  produced  in  Madhya
 Pradesh  during  the  last  two  years  was  not  purchased  either  by  the  Government  on  by  any
 other  party.  Tre  farmers  had  laboured  hard  in  sroducing  Soyabean  which  could  not  be  sold.
 What  steps  the  Government  is  taking  to  minimize  the  losses  to  the  farmers  ?
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 श्री  मन्ता  साहिब  fre?  :  इस  समय  मध्य  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र  में  सरकार  उपलब्ध  माल

 को  100  रुपये  क्विंटल  के  हिसाब  से  खरीद  रही  है  ।

 Shri  Hukam  Chard  Kachwai:  Sir,  in  regard  to  Q.  No.  309,  I  want  to  say  that  this

 question
 will  agitate  the  mind  of  hon.  members.  So  i  request  that  it  may  not  te  taken  up.

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  It  is  being  taken  up  with  the  epproval  cf  the  hon.  speaker.

 Report  of  C.  B.  I.  into  Activities  of  Rashtriya  Swayam  Sangh  in

 Regional!  College  of  Education,  Ajmer

 *309.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  investigation  work  in  regard  to  the  activies  of  the  ‘Rashtriya

 जै  क ion Swayam  Sewak  Sangh  in  the  campus  of  Regional  College  of  Educat  Ajmer  ard  also  in

 regard  to  the  participation  by  some  members  of  the  staff  of  the  College  in  these  activties  has

 been  entrusted  to  B.  1.

 (b)  Whether  C,  B.  I.  has  submitted  its  preliminary  report  to  Gover.:ment  ;

 (c)  If  so,  the  main  points  therein  ;  and

 (d)  The  action  taken by  Government  in  this  regard  ?

 दिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  सें  राज्य  मंत्री
 ०  एस०  मुकुल

 :  att  :  गह  मंत्रालय  द्वारा  कुछ  गुप्त  जांच  की  गई  जिससे  यह  चला  है

 कि  कर्मचारी  तथा  छात्रों
 का

 एक  वर्ग  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  के  क्रियाकलापों  में  लगा  हुआ  है  |

 यह  कयों  कि  गह  मंत्रालय  द्वारा  गुप्त-स्रोतों  से  प्राप्त  की  गई  मत  इसके

 ब्योरों  को  प्रकट  जनहित  में  नहीं  होगा  |

 क्षेत्रीय  अजमेर  सरकारी  कालेज  नहीं  यह  राष्ट्रीय  शिक्षा

 सम्मान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  है  ।

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  Sir,  This  question  was  raised  in  the  last  session  also  and  at

 that  time  the  hon.  Deputy  minister  toJd  that  the  matter  had  been  entrusted  toC  B.I.

 But  not  we  are  being  told  that  Home  Ministry  did  some  secret  investigations.  May  I  know

 whether  it  is  correct  that  the  teachers  who  raised  voice  against  5,  were  transferred  to

 far  away  places  and  if  so,  why  these  teachers  were  transferred  from  there.

 कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  तथा  संस्कृति  मंत्री  सिद्धांत  देखकर  :  जहां  तक

 पहले  प्रदान  का  सम्बन्ध है  यह  जांच  द्वारा  कराई  गई  at  पिछले  सत्र  में  एक

 प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  दिक्षा  उप-मंत्री  ने  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किए  जाने

 की  बात  कही  थी  जिसका  at  यह  कि  जांच  केन्द्रीय  सरकार  के  जाच  ब्यूरो  द्वारा  ही

 कराई गई  थी ।  जैसा  कि  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया है
 wa  15  1971 को  हमें

 सूचना  मिल  गई  है  ।  दूसरी  बात  जो  माननीय  सदस्य  ने  कही  है  वह  एक  गम्भीर  बात है
 दौर

 सरकार  इस  मामले  की  जांच  कर  रही है  ।

 ह
 Shri  Ramavtar  Shastri  :  The  ho  n a  Ve IVE!  inister  has  admitted  just  now  that  some  focts
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 are  correct  but  he  does  not  want  to  disclose  them  1  would  like  to  know  that  what  action
 will  be  taken  against  the  person  who  took  part  in  these  activities

 May ;I  kncw  whether  one  cf  the  teachers  confidentially  wrote  to  the  Deputy
 minister

 that  ‘the  activities  of  R.S.S.  are  joing  on  there  and  that  he  was  turned  out  of  his
 Office  ?  May  I  know  that  whether  the  ex.  principal  Mr.  Brose  who  was  brought  to  Delhi,  is

 distributing  that  letter  in  whole  country.  If  this  a  fact,  how  that  letter  was  misplaced  and
 whether  Government  is  going  to  conduct  an  inquiry  into  this  affair,  so  that  this  sort  of

 miy  not  happen  in  future?  Ialso  want  to  say  that  no  action  should  be  taken  against  the

 professor  who  wrote  this  letter  ?

 श्री  सिद्धार्थ  WHT  राय  :  व्या  यह  हमारे  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  पैदा  होता  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेरे  मना  करने  पर  भी  वे  बोलते  चले  गये  ।  अब  इस  बारे  में  क्या  कहा

 जाय े?

 श्री  सिद्ध  wet  राय
 :

 मैं  किसी  भी  बात  के  गुण-दोष  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  परन्तु

 इसकी  एन०  सी०  ई०  कार  टी०  के  द्वारा  वस्तुत  जांच  की  जाने  की  आवश्यक  ता है  ग्रोवर  उसे

 उन्होंने  झरते  हाथ  में  ले  लिया  है  |

 श्री  जगन्ताथराव  जोशी  :  पिछले  सत्र  में  भी  यह  सवाल  शर  at  लुच TOT  थी  ||  वास्तव  में  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  एक  राष्ट्रीय  संस्था  है
 भ्र ौर पिछने  46  वर्ष  से  देश  में  सक्रिय  है  ।

 श्री  एस०  ए०  शमीम  :  यही  तो  दुर्भाग्य  है  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  After  so  much  of  fuss  how  far  it  is  correct  to  say  that

 it  is  not  in  Public  interest  to  tell  the  findings  of  the  enquiry?  When  it  will  go  in  the  court

 everything  will  come  out  It  is  wrong  to  hide  such’  tnings  under  the  pretext  of  public

 interest  It  is  not  proper  to  say  that  itis  not  in  public  interest  disclose  the  activities  of

 the  organisation  which  is  functioning  for  the  last  46  years

 Shri  Ramavtar  Shastri  Every  body  knows  that  Godse  who  killed  Gandhiji  was
 a  meniber  of  5

 Shri  H:zkum  Chand  Kachwai  It  is  not  correct  to  say  that  ५.  killed

 Gandhiji.  Please  give  proof  (Interruptions)  ?  Thats  why  [said  that  if  this  question  is  rai-

 sed  here,  there  will  be  quarrel

 But  only  dus  to  this  threatning  atitude  this  question  cannot  be  kept Mie.  Speaker

 aside  This  information  was  [१8  idng  It  should  be  given  now

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :  If  there  is  something  wrong  it  should  be  brought  to  light.

 There  is  no  sense  in  keeping  it  secret.  This  very  thing  was  once  said  by  Shri  Chandrajit

 yadav.  said  then  and  there  that  this  cannot  be  allowed  and  be  had  to  withdraw  it.  [

 do  not  understand  why  secracy  is  being  maintained  under  the  pretext  of  public  interest  and

 ay  we  should  give  a  chance  to  maligh  cthers  without  any  base  Correct  thing  should  be

 brought  to  light  so  that  we  may  also  know  whether  their  activities  are  wrong  or  right

 whether  they  are  in  the  interest  of  the  country  or  not  What  is  the  meaning  of  telling
 that  it  cannot  be  disclosed  in  the  interest  of  the  country  ?  This  1s  not  a  new  organisation

 All  the  activities  are  going  on  openly  When  case  will  start  in  the  court  then  all

 this  will  have  to  be  disclosed.  This  is  not  a  military  secret  I  want  that  hon.  Minister
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 should  bringout  every  thing  clearly.  donot  know  whether  it  i  a  private  college  or  it

 comes  in  this  Jurisdiction  of  hon.  M:  ‘ter  this  question  has  com  ere  we  should  get  the

 correct  answer,  so  that  we  may  also  have  SUING  1111  111८  1.11 same  nfarmaticn  abo abvu  t  all  this.

 Shri  Ram  Sahai  Pandey  :  I  may  tell  you  Sir  that  Godse  waz  ६  memter  cf  5.  5.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Tran  oh  the  ex TOUS  य  lilw  evi  vt dan  ce  of  Godse  and  ycu Please  ६0  th

 will  know,  what  is  the  fact.

 नव
 का श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  :  कया  अन्तिम  पूरक  प्रदान  मुख्य  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  है  ।

 यदि  तो  मैं
 इसका  उत्तर  च्च्  ?

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इसमें  कौन-पा  जनहित  है  ।  यह

 पूछने  का  हमें  पुरा  अ्रघिकार  है  ।  भ्र न्य था  यहाँ  कोई  पूरक  प्रदान  उठता  ही  नहीं
 yee

 अध्यक्ष  महोदय  ;  जब  मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि  यह  जनहित  में  नदीं  है  तब  श्राप  फिर

 विवाद  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  हम  उनकी  इस  बात  को  नहीं  मानते  कि  ag  बताना  जनहित  में  नहीं  है
 **'

 )

 श्री  एम०
 रामगोपाल  रेड्डी  :

 देश  में
 अनेकों  बुरे  तत्व  मैं  जानना  चाहता हूं

 कि

 कम्युनिस्ट  ज्यादा  खतरनाक  है  या  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  |

 श्रागासी  सास  में  को  जाने  वाली  अनाज  की

 वसली  के  भण्डार  के  प्रबन्ध

 *  310.  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  आगामी  छः  मास  में  को  जाने  वाली  ware  की  वसूली

 का  भण्डार  करने  के  लिए  पर्याप्त  कौर  उचित  प्रबन्ध  कर  लिया  कौर

 इस  अवधि  में  कितने  श्रनाज  की  वसूली की  जानी  है  कौर  इसका  भण्डार  करने  के

 लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  जी  हाँ  ।  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  wart  6  महीनों के  दौरान  श्रभिप्राप्त  किये  जाने  वाले  खाद्यान्नों के  भण्डारण  हेतु

 सभी  सम्भव  प्रबन्ध किए  जा  रहे  हैं  ।

 मौजुदा  अनुमान  के  अगले  6  महीनों  अर्थात्  1971  से

 1972  के  दौरान  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  की  श्रभिष्राप्त  की  जाने  वाली  मात्रा  लगभग  58  लाख  मी ०

 टन  होगी ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अपनी  776.0  लाख  मी०  टन  की  मौजूदा  भण्डारण  क्षमता  को
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 बढ़ाकर  1971  TH  लगभग  90  लाख  मी ०  टन  करने  योजना  बनाई  है  जिसके  लिए

 निर्माण-कार्यक्रम  शीघ्रातिशीघ्र  पुरा  किराये  पर  अतिरिक्त  गोदाम  जुटाने  wk  खुले  में

 भण्डारण  की  व्यवस्था  करने  जेसे  उपाय  शामिल  है  ।  खुले  भण्डारण  के  waist  खाद्यान्नों  को  ऊ  चे

 प्लेटफार्मो  पर  रखा  जाता  है  जिन्हें  वाटरप्रूफ  पोलीथीन  की  तिरपालों  से  ढका  जाता  है

 ait  वैसे  भी  सुरक्षित  रखा  जाता  है  ।

 श्री  एच०  कठ  एल०  भाव  :  भारतीय  खाद्य  निगम  की  776  लाख  टन  को  भाण्डागार

 क्षमता  में  से  कितनी  क्षमता  ऐसी  है  जिसके  ऊपर  छत  है  तथा  कितनी लिन  ज  क्षमता  बिना  छत  के  है  ।

 विशेष  कर  पंजाब  में  छत  से  ढकी  कितनी  भाण्डागार  क्षमता  है  ।

 श्री  भ्रमणा  साहिब  पी  ०  जो  आंकड़े  मेने  दिए  हैं  वे  छत  से  ढकी
 भण्डार  क्षमता

 के  ही  है  ।

 श्री  एच०  Fo  एल  संगत  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  या  खाद्य  मंत्रालय  ने  बंगला  देश  के

 दरबारियों  wit  देशी  की  सामान्य  स्थिति  को  देखते  हुए  खाद्यान्नों  की  वसूली  के  लक्ष्यों  को  बढ़ाने

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  रखे  थे  परन्तु  उसे  रखी  तक  वित्त  मंत्रालय  ने  स्वीकार  नहीं  किया है
 ।  इस

 सम्बन्ध  में  वास्तविक  कौर  सही  स्थिति  क्या  है  ।

 श्री  धारणा  साहिल  पी०  शिन्दे  :  कभी  तक  हमारे  प्रस्तावों  को  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 कार  किए  ary  की  कोई  बात  नहीं  हैं  ।  भण्डारों  के  निर्माण  के  लिए  73.0  करोड़  रुपये

 नियत  किए  गये  थे  |  वसूली  के  लिए  केवल  कार्यकारी  पूरी  की  आवश्यकता  होती  है  कौर  यह

 साथ-समय  पर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दी  जाती  रही  है  ।  भविष्य  में  हमें  कौर  अधिक  वसूली  करनी

 है  शौर  इसीलिए  भण्डार  की  व्यवस्था  को  भी  एक  बड़े  पैमाने  पर  हाथ  में  जायेगा  ।  हम

 इस  प्रश्न  पर  वित्त  मंत्रालय  से  उचित  समय  पर  बात  करेंगे  |

 श्री  एच०  के०  एल०  भण्डारों  के  लिए  खाद्य  निगम  किराए  के  रूप  में  कितनी  धन

 राशि  देता  है  ?

 श्री  म्ष्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  59  लाख  टन  अनाज  की  क्षमता  वाले  भण्डार  किराए  पर

 लिए  गए  हैं  ।  सही  सही  मांकड़  ait  इकट्ठे  करने  उचित  समय  मिलने  पर  ~  यह

 अंकड़े  देना  सम्भव  होगा  ।

 श्री  समर  गृह  :  al  aul  कृषि  मंत्री
 ने

 सभा  में  है  कि  खाद्यानों  को  भण्डार  में  रखने

 की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  मेरी  सूचना  के  अनुसार  ware  पुनर्वास  मंत्री  बुरा  नहीं  मानेंगे

 पश्चिम  त्रिपुरा  शादी  मेघालय  में  दीक्षार्थियों  को  खाद्यान्न  के  वितरण  में

 मिलता  ही  नहीं  हो  रही  है  परन्तु  भण्डार  व्यवस्था  की  कमी  कौर  सप्लाई  की  समस्या  के  कारण

 सप्लाई  की  मात्रा  में  कमी  हो  रही  है  ।  यह  सही  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  इसे

 सुधारने  के  लिए  कोई  कदम  उठाएगी
 ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी ०  शिन्दे  पूर्वी  राज्यों  कमी  वाले  राज्यों  में  भण्डार  की  समस्या

 नहीं  पंजाब  कौर  हरियाणा  जैसे  अतिरिक्त  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  में  भण्डार  क्षमता  की

 कमी  इसलिये है  कि  tat  द्वारा  उनकी  ढुलाई  धीमी गति  से  हो  रही  है  ।  जहां  तक  सप्लाई  में
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 रुकावट  पड़ने  का  सवाल  है  यह  बाढ़ों  कौर  रेलवे  यातायात  की  कठिनाइयों  के  कारण  श्राई  है अब

 स्थिति  में  सुधार  gars  ale  इस  समय  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 श्री  के०  नारायण  क्या  पर्याप्त  भण्डार  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  अ्रान्धघ्र  प्रदेश  की

 सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  दा  है  कौर  क्या  सरकार  ने  वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  हमने  राज्यवार  स्थिति  का  अध्ययन  किया है
 ।  weet  में

 भ्र ति रिक्त  भण्डारों  का  निरमाण  किया  जाना  है  कौर  सरकार  ने  इस  कौर  समुचित  ध्यान  दिया

 Shri  P.  Maurya  :  Hon.  Agriculture  Minister  knows  that  the  middleman  takes.

 the  grains  more  in  weight  and  also  makes  payment  to  the  agriculturist  after  great  difficulty.

 The  money  paid  by  the  Government  should  go  direct  to  the  farmers.  May 1  know  that

 whether  Government  will  take  steps  to  do  that  ?

 श्री  झरना  साहिब  शिन्दे  :  यह  प्रदान  भण्डारों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इसका  मूल  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  तथापि  में  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  को  समानता  हूं  ।

 चुकन्दर  कौर  सूरजमुखी  को  खेती  के  विकास  के  लिए  सोवियत
 रूस  ae  हंगरी  की

 कौर  से  सहायता  का  प्रस्ताव

 *  312.  श्री  किशोर  सिह

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  कृषि  सम्बन्धी  विकास  विशे-कर  चुकन्दर  कौर  सूरजमुखी  की  खेती

 जैसे  नये  क्षेत्रों  के  लिए  हाल  में  सोवियत  रूस  कौर  हंगरी  ने  सहायत  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उक्त  की  दत  क्या  कौर

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  तै ? g

 कृषि  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  :
 से  :  जाँ

 जहां  तक  रूस  का  सम्बन्ध  8  1971  की  ग्र तारांकित  प्रदान  संख्या  4348  के  उत्तर  में  उस

 देश  के  साथ  हस्ताक्षरित  सुलेख  की  प्रति  समा  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  हंगरी  के  संबंध  में  एक
 ऐसे

 ही  लेख  के  विषय  में  बात-चीत  चल  रही  है  ।  इन  दोनों  मामलों  मे  समय  समय  पर  वापसी

 सहयोग  से  सुनिश्चित  क्षेत्रों  में  कृषि  के  संयुक्त  सहकारी  कार्यक्रमों  पर  बल  दियां  गया  है  ।

 श्री  हरि  किशोर  fag:  क्या  सरकार  चुकन्दर  की  खेती  करने  का  अनुभव  रखने  वाले
 पश्चिम  जमाने  सरीखे  पश्चिमी  योरुप  के  देवों  से  करार  करने  के  प्रश्न  पर  विवार  करेगी  ?  देश  के

 किन  क्षेत्रों  में  चुकन्दर की
 खेती  करने  की  सरकार  की  योजना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रुति  साहिब  पी०  :  जहां  तक  कृषि  विज्ञान  अर

 कृषि  तकनीक  के  विक्रीत  का  सम्बन्ध है  हम  मित्र  देशों  से  यथा  सम्भव  सम्पर्क  और  सहयोग  करने
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 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  पश्चिम  जमाने  का  सम्बन्ध  है  हम  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  सम्पर्क

 स्थापित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कौर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  पश्चिम  जर्मनी

 के  मंत्री  की  तरह  wie  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  चुकन्दर  Gar  करते  वाले  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  उत्तर  भारत  के  सिचाई  वाले

 क्षेत्र  तथा  हिमालय  को
 खु  वाले  मैदानी  क्षेत्र  ही  चुकन्दर  की  खेती  के  लिये  उपयोगी  हैं  |

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  क्या  इसके  लिए  बिहार  राज्य  के  दावे  पर  भी  वीणा  किया

 जायेगा  ?

 श्री  mot  साहिब  शिन्दे  :  हम  mae  क्षेत्रों  में  प्रदत्त  कर  रहे  हैं  हमने  एक  प्रमुख

 योजना  के  ग्रा घार  पर  कार्यक्रम  चलाया  है  यदि  arise  सफल  तो  इसे  बिहार  में  लागू

 किया  जा  सकता है  ।

 दोहरी  किशोर  सिंह  क्या  विहार  में  भी  प्रमुख  परियोजना  के  रूप  में  यह

 क्रम  चलायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  सदस्य  के  लिये  दो  ही  अनुपूरक  प्रश्न  पर्याप्त  होने  चाहिये  ।

 तुफान  पीड़ितों  को  वितरित  करने  के  लिए  उड़ीसा  को  को  सप्लाई

 *315.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा  राज्य

 सरकार  को  तुफान  पीड़ितों  की  सहायता  के  लिए  कितना  खाद्यान्न  सप्लाई  किया  गया  था  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  उड़ीसा  की  राज्य

 सरकार  के  अनुरोध  पर  तूफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  वितरण  करने  के  लिए  उनके  आवंटन  के

 अलावा  25,000  मी
 ०

 टन  खाद्यान्न  केन्द्रीय  पुल  से  आवंटित  गया  है  तौर  आवंटन  के  लिए

 अ्रनुरोध  को  पूर्णतया  सान  लिया  ज!एगा  |

 श्री  पी०  गंगादेवी  :  सहायता  कार्य  मुल्यांकन  सम्बन्धी  विशेषज्ञों  के  केन्द्रीय  दल  ने  क्या

 रिपोर्ट  दी  है  भ्र ौर  यत्न  सहायता  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  इसके  क्या  सुभाव-हैं  ?

 श्री  साहिब  पी०  जहां  तक  अन्न  के  वितरण  का  सम्बन्ध  मैं  कह  चुका

 हूं  कि  सप्लाई  काफी  मात्रा  में  हो  रही
 है  ।  हमने  काफी  मात्रा  में  आवंटन  किया  है  ।  इसमें  कठिनाई

 मने  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  नहीं  देखी  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  नया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  के  उद्देश्य

 की  पूति  के
 लिए

 नकद  सहायता  के  स्थान  पर  अन्य  रूप  से  सहायता  देने  का  प्राथमिकता  देने  का

 quae  दिया  है  ?

 श्री  moat  साहिब  पी०  fit  यह  कार्यवाही  के  लिये  एक  सुभाव  जिस  पर  हम  विचार

 करेंगे ।

 श्री  जगरनाथ  राव  :  हमें  नवम्बर  के  पहले  सप्ताह  में  बताया  गया  कि  उनके  पास  कोई
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 भण्डार  नहीं
 है  कौर  उन्हें  उड़ीसा  के  दुरस्थ  स्थानों  से  चावल  उठाना  पड़ता  है  ।  क्या  भारतीय

 खाद्यान्न  निगम  को  भण्डारण  हेतु  हर  जिले  में  गोदाम  नहीं  रखने  चाहियें  ?

 श्री  sort  साहिब  पी०  शिन्दे  :  जिला-वार  गोदाम  राज्य  सरकारों  को  बनाने  पड़ते  हैं  ।

 |  कौर  ध्यान भारतीय  खाद्यान्न  निगम  उड़ीसा  सहित  सारी  राज्य  सरकारों  की  श्रावइ्यकताश्रों

 देता  है  ।  उस  कारण  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  उन्होंने  4  अथवा  5  दिन  लिये
 हैं

 मांग  थी लि  9  oo
 कक  a  fafa  से  अनन  का श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :

 राज्य  सरकार  की  कुल  कितनी

 उठाया  जाना  शुरू  किया  गया  ?  कितने  प्रतिशत  wet  को  उठाने Ae ॥ 14] Alec  का  काम  शुरू  किया  गया  ?
 मैं

 इन  sett  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  प्रिया  साहिब  पी०  शिन्दे  :  25000  टन  की  माँग  भोर  यह  सारी  मात्रा  दी  गयी  ।

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :
 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि

 राज्य
 स  ब स क: 4 "९  ॥ े  च  रेने  चावल  की  कितनी  मांग

 गया की  थी  शौर  इसे  किस  तिथि  से  देना  दारू  किया  ह  ?  इसके  बारे  में  मेंने  विशेष  रूप  से  पुछा

 |

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे
 :  उनकी  सारी  मांग  पुरी  की  गई  थी  ।

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :
 किस  तिथि  को  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  जिस  तिथि  से  उन्होंने  मांग  की  थी  ।

 श्री  सुरेन्द्र  मिलती  :
 भारत  सरकार  से  मांग  की  गयी  थी  जिसने  इतना  समय  लिया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अभी  नहीं  ।  श्राप  इसे  किसी  कौर  समय  पु  सकते हैं  ।  श्री  राम  सहाय

 पाड़  अगल  प्रश्न  |

 शमों  सुरेन्द्र  महतो  :  किस  तारीख  को  ?

 थ्री  अण्णा  साहिब  पी०  fates  :  श्राप  की  सुचना  देगे  तो  में  पता  करूगा  |

 चीनी  उद्योग  के  कार्यकरण  का  श्रध्ययन  करने  के  लये  नियुक्त

 अयोग  का  प्रतिवेदन

 *  316.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चीनी  उद्योग  के  कार्यकरण  का  अध्ययन  करने  के  लिये  सरका  द्वारा  नियुक्त  किए
 गए  आयोग  के  काम  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 क्या  भ्रायोग  ने  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  कोई  भ्रन्तरिम

 fer  की  हैं  ate  यदि  तो  उनकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  ake

 अ्रायोग  का  काम  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  कौर  वह  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक
 प्रस्तुत

 कर  देगा  ?
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 te,  अक  A  a  tT  a  क

 b=  ई
 कृषि  मंत्रालय  में  LIN  य  सन्नी  झर  :  कौर  एक  विवर

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 Shri  S.  Pandey  :  There  is  10078  in  the  statement.  It  is  mentioned  there  that

 commission  has  been  appcinted.  The  questionnaire  prepared. by  it  was  sent  to  the  factories,
 142  out  of  then  218  factories  gave  the  report  and  no  report  was  given  by  the  remaining 76

 factories.  How  tactfully  the  reply  was  given.  I  had  asked  :  cory  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक

 पूरी  करेगा  कौर  प्रस्तुत  करेगा  ?  इन्होंने  कि  फिलहाल  आयोग  से  29  फरवरी  1972  तक

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  पी  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  wa  तक  इस

 कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?  ।  ww  इस  बारे  में  बु छ  array  हैं  ।  क्या  रिपोर्ट  अ्रायोग  भी
 है

 ।

 मुझ  आयोग  के  समूचे  कार्य  के  प्रति  सन्देह है  ।  यह  मात्र  पलायनवाद  है  ।  विवरण  में  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  उल्लेख  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  झ्रायोग  उस  समय  तक

 moat  रियो  तैयार  करके  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 प्रो०  शेरसिंह  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  में  बता  चुका  हूं  कि  रिपोर्ट  29  फरवरी  तक

 प्राप्त  होने  की  है  |

 श्री  रामसहाय  पांडे  मैं
 चाहता  हुं  कि  क्या  उस  समय  तक  काम

 पुरा  हो  जायेगा  |

 ग्रघ्य्क्ष  महोद  :  मंत्री  महोदय  ने  तिथि  भी  बतायी  है  ।  माननीय  सदस्य  को  जब

 इस  उत्तर  से  संतुष्ट  हो  जाना  चाहिये  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  इसमें  कुछ  स्तर  है  ।  मंत्रालय  ने  प्रयोग  को  29  1972

 तकਂ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा है
 ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उस  समय  तक  काम

 पुरा  हो  जायेगा  ।  आयोग  ने  कया  संकेत  दिया है
 कौर  चीनी  की  कमी  तथा  मुल्य  वृद्धि  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  वेदना  काम  कब  तक  पुरा  करेंगे  |

 कृषि  मंत्री  फखरूदीन  wat  :  में  रिपोर्ट  सम्बन्धी  माननीय  सदस्य  की  वकांक्षा

 को  समझता  हूं  ।  लेकिन  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  ।  हम  समिति  द्वारा  fete  प्रस्तुत  करने

 के  लिये  तिथि  ही  निश्चित  कर  सकते  हैं  कौर  हमने  यह  तिथि  निश्चित  कर  दी  हैं  कौर  हमें

 wen  है  कि  उस  समय  तक  काम  पुरा  हो  जायेगा  कौर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  हो  जायेगी  |

 श्री  के०  लक प्पा  :  आयोग  का  प्रतिवेदन  इसलिए  नहीं  न्र  रहा  है  क्योंकि  विधान  मंडल  में

 श्र  बाहर  कुछ  शक्तिशाली  व्यक्ति  राष्ट्रीयकरण  के  सिद्धांत  को  ठप्प  करने  के  लिए  सरकार  पर

 प्रभाव  डाल  रहे  हैं  ।  तो  क्या  सरकार  यह  स्पष्ट  श्रीनिवासन  देगी  कि  वह  इन  दबावों  में  नहीं

 जायेगी  |

 श्री  फजरुद्दीन  val  अहमद  :  में  सदस्य  महोदय  को  यह  भ्राइवासन  देता  हुं  कि  जहां  तक

 दबाव  का  प्रश्न  हम  इसमें  नहीं  कराए गे  |

 श्री  असूत  नहाटा  :  क्या  इम्पीरियल  जीवन  बीमा  निगम  aria  के  राष्ट्रीयकरण  से

 पुर्व  कोई  आयोग  बनाया  गया  था  ?  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  का  आयोग  से  क्या  संबंध  है  ?

 में  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  को  स्थगित  करने  का  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।
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 श्री  शासित  :  आयोग  चीनी  संबंधी  सभी  सम्याशओं  के  पूरे  mea  के  लिए  नियुक्त

 किया  गया  था  |

 श्री  ए०  के०  एम०  इस्हाक  :  अन्य  मामलों  में  जब  किसी  श्राथोग  की  नियुक्ति  की  कोई

 TTY चावल  नक a  टालने  कस प्रा वश्य कता  नहीं  थी  इसके  लिए  यह  aal  ग्रा वक् यक है
 ?  क्या  ae  इस

 तरीका  नहीं है  ?

 श्री  शोर  सिह  :  यह  आयोग  चीनी  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  संबंधी  एक  खिल  भारतीय

 नीति  निर्धारित  करने  wiz  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  चीनी  for — oa a  ं  के  कार्यकरण  का  व्यापक  झसव्ययन

 करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  है  |

 वनस्पति  का  उत्पादन  अरर  सांग

 *  317.  श्री  सी०  चित्ति बाब  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  की  माँग  कितनी  है  तथा  उसका  उत्पादन  कितना

 क्या  कुछ  वनस्पति  के  कारखानों  के  हाल  ही  में  अपने  उत्पादन  में  कमी  कर  दी  है  ~«

 झ्र ौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  कौर

 के a वनस्पति  की  भ्रपेक्षित  रूलाई  सुनिश्चित
 करने  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  क
 >  ?

 4  क: बदी क  ति  की  मांग कृषि  मन्त्रालय  में र।ज्य  मन्त्री  (Mo  :  1970

 4'91  लाभ  Mo  टन  थी  कौर  5'21  लाख  मी०  टन  वनस्पति  का  उत  थ  क  |  किया  गया  था  ॥

 जुलाई  1  1971  में  वनस्पति  के  उत्पादन  में  कुछ  गिरावट  शाई  थी  |  उत्पादन

 में  यह  गिरावट  उस  अवधि  में  मूंगफली  के  तेल  के  मुल्यों  में  अचानक  वृद्धि  होने  शौर  अदात

 मौसमी  तथ्यों  के  कारण  ars  थी  |

 1971  के  बाद  कारखानों  की  स्थापित  पुर्व  उत्पादन  wit  अन्य

 संबंधित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  कारखाने  के  लिए  सांविधिक  रूप  से  उत्पादन  का

 न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  किया  गया  तब  से  उत्पादन  में  —
 Ie  हुई है  कौर  व  सामान्य  स्तर

 पर  पहुंच  गयਂ  है  ।  वनस्पति  की  सप्लाई  पर्याप्त  है  ।

 श्री
 चित्तीदार  :  प्रशन  के  भाग  का  उत्तर  स्पष्ट  है  ।  मूंगफली  के  तेल  की  तीव्र  मूल्य

 वृद्धि  से  उत्पादन  कैसे  कम  हो  गया  ?  मेरी  सुचना  के  अनुसार  मूंगफली  के  तेल  का  मूल्य  गिर

 गयाहै  ?

 प्रो०  शेरसिंह  :  यह  मुल्य  वृद्धि  जसा  में  बता  चुका  केवलਂ  जुलाई  शौर  अगस्त

 में  हुई  इसलिए  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  परन्तु  अब  उत्पादन  काफी  हो  रहा  है  अ्रौर

 मुल्य गिर
 रहे  हैं  ।  हमने  हाल  ही में  मुल्य  में  100  रुपये  प्रति  टन  की  कमी  कर  दी  है  ।

 श्री  चित्ति बाबू  :  क्या  कुछ  वनस्पति  कारखानों  ने  एक  न  एक  कालरा  से  अपने  उत्पादन  में

 कमी  कर  दी  है  जिससे  बाजार  में  खाने  वाली  वनस्पति  में  कमी  हो  गई  है  कौर  अ्रघिक  मूल्य  पर
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 इसकी  अनधिकृत  बिक्री  हो  रही  है  ?  यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 ह ै?

 प्रो ०  शेरसिंह  :  जैसा  मेंने  भाग  के  उत्तर  में  बताया है  हमने  प्रत्येक  कारखाने  का

 उत्पादन  पहले  ही  निश्चित  कर  रखा  अत  हमने  पहले  ही  उपाय  कर  लिए  हैं  ।

 Shri  Achal  Singh  :  He  is  aware  that  traders  charge  more  than  the  controlled  prices

 in  retail?  Ifso,  what  steps  are  being  taken  in  this  regard  ?

 Prof.  Sher  Singh  :  There  is  no  such  problem  at  present.  On  the  other  hand,  it  is

 being  sold  at  prices  much  lower  than  the  controlled  price.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  The  growers  get  poor  return  for  their  grandnut

 produce,  Speculative  trade  in  oil  is  increasing.  That  is  why  oil-pries  are  quite  high,  Vanas-

 pati  ghee  is  sold  at  prices  much  higher  than  a  fixed  prices.  1  want  to  know  the  speical  steps

 contemplated  by  Government  to  check  this  ?

 Prof  Sher  Singi  :  Speculative  in  Grandnut  oil  has  been  banned.  If  it  is  there,  it

 is  illegal  and  Government  certainly  takes  action  whenever  and  wherever  it  comes  to  light,

 चाल  ay  में  चावल  की  वसूलो

 *  321  श्री  एस०  Yo  मुर्ग नन् तम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aa  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  चावल  की  वसुली  की  गई

 क्या  लक्ष्य  के  जप्त  हो  जाने  की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 go  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  न्गा  साहेब  पी०  जब  तक  राज्यों  से

 प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  चालू  फसल  मौसम  में  चावल  के  हिसाब  से  धान  सहित  चावल  की  कुल

 भ्र धि  प्राप्त  मात्रा  528,000  मी०  टन  है  |

 A  चावल  का  चालू  श्रमिप्राप्त  सास  अभी  तभी  शुभारम्भ  ears  कौर  यह  बताना

 जल्दबाजी  होगी  कि  क्या  लक्ष्य  पुरा  होगा  अथवा  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  एस  ः  ए+  सुरुगनग्तम  :  भारतीय  खाद्य  निगम  ate  wea  एजेसियों  द्वारा  कितने  कितने

 चावल  की  वसूली  की  गई  है  ?

 श्री  अण्णा  साह्ब  पी०  शिन्दे  इस  बारे  में
 -

 पौरा  मेरे  पास  नहीं  कुल  वसूली

 5,28,000  मीटरी  टन  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  झपने  प्रयोजन  के  लिए  सीधी  वसुली  के

 रिक्त  राज्य  एजेंसियों  ate  सहकारी  समितियों  द्वारा  भी  वसूली  करता  है  ।  यदि  प्रश्न  की  पृथक

 सूचना  दी  जाये  तो  में  पृथक  पृथक  ब्यौरा  भी  दे  सकता  हूं  ।
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 न्ण्याकं  में  भगवान  नटराज  की
 मति

 की  बिक्री

 #322,  श्री  सतपाल  कपूर  :  श्री  असर  नाथ  चावला  :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव

 कया  शिक्षा  कौर  रूमाल  कहलाता  मंदी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  gare  में  भगवान  नाराज  की  मूर्ति  को  75  लाख  रुपये  में  बिक्री  के  लिए  पेश

 किया  गया

 यह  मूर्ति  भारत  के  किस  सिर  की  शौर

 इस  मूर्ति  को  स्वदेश  वापिस  लाने  तथा  इसको  पुन  निराले  मूल  स्थान  पर  प्रतिष्ठापित

 करने  के  लिए  क्या  उपान  किये  जा  रहे  है  ?

 शिक्षा  ait  समाज  कल्पना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  {ato
 (oY  G डू  स०  नस्ल

 ः  जी

 ati  इस  area  की  एक  रिपोर्ट  इंग्लैंड में  भारतीय  उच्च  आयोग  से  जुलाई  1970  में  प्राप्त  हुई

 थी

 तामिलनाडु  राज्य  के  त  जावर  जिले  के  शिवपुरी  गांव  में  1951  में  खुदाई  के

 समय  पांच  अन्य  मुनियों  के  साथ  यम  मिली  थी  ।  जिला  प्राधिकारियों  ने  सभी  मूर्तियों  को  पूजा

 के  लिए  स्थानीय  शिवगुरु  नाथ  स्वामी  मंदिर  में  रखने  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।

 मामले  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  की  गई  जिन्होंने  यह  सलाह  दी  कि

 पहले  मूर्ति  को  भारत  में  वापस  लाने  के  लिए  तथा  aft  के  बारे  कौर  वह  किन  स्रोतों से  न्यूयॉर्क

 इस  संबंध  में  विस्तृत  सुचना  वाशिंग्टन  स्थित  श्गरतीय  राजदूतावास  के  जरिए  प्राप्त

 करने  के  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिये  ।  मूर्ति  को  वापस  लेने  में  guar  केन्द्रीय  न्वेषरा  ब्यूरों  द्वारा

 मांगी  गई  सुचना  प्राप्त  करने  में  भारतीय  राजदूतावास  ने  अपनी  असमर्थता  प्रगट  की  ।

 केन्द्रीय  way  ब्यूरो  से  यह  अनुरोध  किया  गया  हैं  कि  वे  अपनी  निजी  एजेंसी  द्वारा  इसकी

 जांच  करें  |  राज्य  सरकार  ने  भी  चोरी  का  एक  मामला  दर्ज  किया  है  तथा  राज्य  पुलिस  मामले

 की  जांच  कर  रही  है  ।

 Shri  Satpal  Kapoor  :  Is  the  hon.  Minister  prepared  to  give  an  assurance  to  the
 House  to  bring  a  legislation  exclusively  for  curbing  such  activities  in  the  country  ?

 Prof.  S.  Nurul  Husan  :  Sir,  a  Bill  will  be  brought  before  the  House  shortly.

 गरदनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 करनाल  स्थित  नेपाल  डेरी  रिस  इंस्टीट्यूट  को  डेरों

 विश्वविद्यालय  के  रूप  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 *301.  श्री  एन०  कता मुतु  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 20



 29  1971  लिखित  उत्तर

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्य कम  सहायता  से  करनाल  स्थित  नेशनल  डेरी

 रिसने  इंस्टीट्यूट  को  डेरी  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  शौर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wen  साहेब  पी०  :  तथा  नहीं  ।

 विश्वविद्यालय  pert  आयोग  की  धारा  3  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसन्धान  संस्थान  को

 विद्यालय  का  स्तर  प्रदान  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  डेरी  अनुसन्धान  संस्थान  को  दुग्ध  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  उच्च  प्रयत्न  के  एक

 केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  ही  यूनेस्को  ।  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्य-क्रम  की  कौर  से  सहायता  दी

 जा  रही  है  ।  इस  मामले  में  विदेशी  सहायता  शुरु  में  दो  वर्ष  की  wale  के  लिये  दी  जायेगी  |

 भत्ते  में  कटौती  करना  तथा  सरकारों  कालेजों  के  झ्र ध्या  पक्षों

 की  सेवाशर्तों  को  समाप्त  करना

 #302.  श्रीमती  विभा  धोष  गोस्वामी  :  ay  शिक्षा  पौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  में  गेर  सरकारी  कालेजों  के  अध्यापकों  के

 मंहगाई  भत्ते  में  कटौती  करने  तथा  सरकारी  कालेजों  के  50  भ्रध्यापकों  की  सेवायें  समाप्त  करने

 सम्बन्धी  एक  परिपत्र  जारी  किया

 यदि  तो  परिपत्र  जारी  करने  के  कारण

 कया  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  कालेज  तथा  विश्वविद्यय/लय  झ्र ध्या पक  संघ  की  कौर

 से  कोई  ज्ञापन  हन्  है  जिसमें  उक्त  परिपत्र  को  वापस  लेने की  मांग  की  गई  रोक

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  एस०  नस्ल  :

 शर

 से  :  प्राइवेट  कालेजों  तथा  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कालेजों  के  अध्यापकों

 के  लिए  मंहगाई  भत्ते  की  एक  जैसी  दरें  प्रस्तुत  करने  के  उद्देश्य  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  1971  में  आदेश  जारी  किए  जिनमें  यह  निदेश  दिए  गए  थे  कि  प्राइवेट

 सम्बन्ध  कालेजों  के  भ्रध्यापकों  को  1  1971  से  कुल  150  रुपये  मंहगाई  भत्ता  जाएगा

 इन  areal  के  प्राइवेट  कालेजों  के  उन  अध्यापकों  को  जिनका  कालेज  मंहगाई

 भत्ता  40  रुपये  से  कम  था  झ्राथिक  लाभ  जबकि  अरन्य  कालेजों  के  भ्रध्यापकों  को  नुकसान

 रहेगी ।

 gay  बंगाल  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  कालेज  तथा  विश्वविद्यालय  शअ्रध्यापक  संघ  की

 ओर  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  gate  जिसमें  मंहगाई  भत्ते  के  परिशोधन  के  श्रादेशों  को  वापस
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 लेने  की  मांग  की
 गई

 उक्त  संघ  द्वारा  उठाई  गई  श्राप तति यों  की  जब  तक  गहराई  से  जाँच  नहीं
 Ee  is ut  onl

 की  राज्य  सरकार  ने  निर्णय  tear है  कि  एन  के  लिये  इन  आदेशों  को  होने  सेਂ

 रोक  दिया  जाये  |

 जहाँ  तक  सरकारी  प्रयोग जित  कालेजों  के  कुछ  श्रघ्यापकों  की  सेवा  समाप्ति  का  सम्बन्ध

 राज्य  सरकार  के  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रायोजित  काले  ओं  में  केवल  वे  ही  अभ्यार्थी  नियुक्त

 किए  जायें  जो  कालेज  चयन  समिति  अथवा  केन्द्रीय  चयन  समिति  की  सिफारिश  पर  नायिका

 में  शामिल  किए  गए  हों  ।  इन  कालेजों  के  बहुत  कम  शासी  निकायों  ने  श्रलियमित  रूप  से

 बंडी  संख्या  में  उन  अध्यापकों  को  नियुक्त  किया  है  जिनके  नाम  पेनल  में  नहीं  थे  ।  राज्य  सरकार

 ने  उन  45  झ्रध्यापकों  की  सेवा  समाप्ति  के  area  जारी  किये  जिनके  नाम  पेनल  में  नहीं  थेਂ

 wiz  जिनकी  नियुक्तियां  विद्यमान  नियमों  के  भ्रनुसार  नहीं  की  गई  तथा  जो  केन्द्रीय  चवन

 समिति  द्वारा  किए  गए  साक्षात्कार  में  ऐसी  नियुक्तियों  की  श्रहहताश्रों  को
 प्राप्त  नहीं  कर  सके  थे  ।

 जनजातियों  के  लिए  रेखीय  बहु  निर्माण  योजना

 *303.  श्री  एम०  व  ल्यारासुन्दरम  :  कया  शिक्षा  फिर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जन-जातियों  के  लिए  एक  विशेष  गृह  निर्माण  योजना  केन्द्र  के  विचाराधीन

 भ्र ौर

 दिक्षा  सनौर  समाज  कल्पा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ato  UAo  awe  :
 कौर

 :  नहीं  !  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  बताई  गई  कौर  कार्यान्वित  की  गई  योजनाओं

 कैप्री  अनुसूचित  wise  जातियों  के  लोगों  को  स्थानीय  परिस्थितियों  के  आघार  पर  मकानों

 की  लागत  के  75%  की  दर  से  उपदान  दिए  जाते  जबकि  मकान  की  लागत  1200  रुपये  से

 1600  रुपये  तक  हो  तथा  किसी  भी  हालत  में  2,000
 उपजे

 से  अधिक  न  हो  ॥

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  उपाध्यक्ष  हारा  कृषि  पर  रिक  दामाद

 लगाने  के  बारे  में  तक॑  किया  जाना

 308.  को  पी०  बेंकटासुब्बया  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  1971  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  में  प्रैस  इन्स्टीट्यूट

 श्रॉफ  इण्डिया  द्वारा  प्रायोजित  ही  भारत  का  भविष्य  हैਂ  विप  +  पर  एक  दिवसीय  विचार

 गोष्ठी  में  बोलते  हुये  राष्ट्रीय  कृषि  अयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  इस  बात  ५२  पता  से  जोर  दिया  कि

 हरित  कान्ति  को  सफल  बनाने  हेतु  श्रावस्ती  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  स्थानीय  निकायों  तथा

 राज्य  सरकारों  की  प्रतिपूर्ति  प्रदान  करने  के  लिय  श्रमिक  aes  लगाया  जाना

 कौर

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 लिखित  उत्तर
 ब

 1893

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रण्णासाहिब  पी०
 :  इस  आयोग  के  उपाध्यक्ष

 श्री  बी०  fargo  ते  भारतीय  प्रैस  संस्थान  द्वारा  2  1971  को  ऑझायोजित  की  गई

 के  भविष्य  विषयक  विचार  गोष्टी  में  कृषि  प्रशासन  के  विषय  में  एक  way

 दिया  था  ।  भाषण  में  स्थानीय  निकायों  तथा  राज्यों  की  सेवाओं  की  प्रतिभूति  के  लिये  राजस्व

 देवियों  की  भ्रावण्यकता  पर  विचार  करने  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।

 (@)  श्री  शिवराज  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचार  व्यक्तिगत  क्योंकि  आयोग  ने  सरकार

 को  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 व्यावहारिक  पोषाहार  कार्य  क्रम  का  अखिल  भारतीय

 स्तर  पर  मूल्यांकन

 *311.  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  का  1970  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्रारम्भ

 किया  car  मूल्यांकन  इस  बीच  पुरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  मुल्यांकन  दल  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  क्या  सिफारिशें  की  कौर

 यदि  तो  मुल्यांकन  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  कौर  विलम्ब  के

 क्या  कालरा  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (Mo  we  ;  जी  हां  ।

 1.  व्यावहारिक  पौदा दार  कार्यक्रम  को  पौषाहार  शिक्षा  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 मानना  चाहिये  कौर  उसका  नाम  पोषाहार  दिक्षा  कार्यक्रम  रखना  चाहिये  ।

 2.  पोषाहार  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  वर्तमान  विस्तार  तंत्र  का  पुरा-पुरा  उपयोग

 किया  जाना  चाहिये  ।  स्वास्थ्य  विशेष  रूप  से  पैरा-मैडिकल  कर्मचारियों  को  विस्तार  कार्य

 में  सक्रिय  रूप  से  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  का  ५ उद्देश्य

 पौष्टिक  रूप  से  वांछनीय  पदार्थों  का  उत्पादन  करना  नहीं  होना  चाहिये  ।  व्यावहारिक  पोषाहार

 कार्यक्रम  का  काम  भण्डारण  wie  विपरीत  की  भ्रमणी  सुविधाओं  के  विकास  के  माध्यम

 से  अवशेषों  में  कमी  लाना  नहीं  होना  चाहिये  ।

 3.  राष्ट्रीय  दिक्षा  कार्यक्रम  पर  भोजन  कार्यक्रम  का  भार  नहीं  डालना  चाहिए  |
 अनुपूरक

 भोजन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  पोषण  स्तर  को  ऊ  उठाने  के  प्रयासों  io nia T  Ale |  रग  न  मेल  निवारक

 तथा  रोगहर  दवाओं  के  उपयोग  के  साथ  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 वि दवा यतन  नई  दिल्लो  को  वित्तीय  सहायता

 *313.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पां

 करेंगे  कि
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 shavana  8.
 Written

 Answers
 Agré  flayalla  O,  1893  (Saka)

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  नई  दिल्‍ली  स्थित  विश्वा यतन  योगाश्रम  को  कुछ  वित्तीय

 सहायता  दी  कौर

 यदि  तो  जब  तक  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ale  यह  सहायता  किस

 प्रयोजन  अथवा  प्रयोजनों  के  लिये  दी  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  मंत्री  उसा  शंकर  :  कौर

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  द्वारा  गठित  एक  अ्रनुसन्घान  भारतीय

 चिकित्सा  एवं  होम्योपैथी  श्रनुसंघान  की  केन्द्रीय  परिषद  *"विर्वायतन  योगाश्रम
 '  नई  दिल्‍ली  को

 चुने  हुए  जिन  रोगों  के  सम्बन्ध  में  योग  के  चिकित्सीय  पहलूओं  पर  ग्रनुसं घान  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  दे  रहा  है  |

 इस  सं  स्थान  को  ठी
 है  ख  ह  Di  ब्रा  गई  कुल  वित्तीय  सह

 शहाश्टशााा  घ  प्यार (ATi  नाव  o4l नि  यस  इस  प्रकार है
 :

 ag
 c

 राशि

 1969-70  30,000

 1970-71  1,89,875

 1971-72  1,10,000

 इसमें  16  1971  से  25  भ्रनुसंघान  पतंगों  के  व्यय  की  fa  के  लिए  75,000  aq

 प्रति  वह  की  वित्तीय  सहायता  भी  शामिल  है  ।

 में  500  खतरों  दाला  अस्पताल  कौर

 प्लेट  सारी  युनिटਂ  स्थापित  करने  की  मांग

 *314.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  lege  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  निगम  की  कौर  से  कोई  ज्ञापन  मिला  है  जिसमें  यह  मांग

 की  गई  है  कि  कलकत्ता  के  महानगरीय  क्षेत्र  में  500  बिस्तरों  वाला  अस्पताल

 200  बिस्तरों  वाला  चेस्ट  सर्जरी  यूनिट  स्थापित  किया  जाये  ;

 2s यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सरकार  ने  इस  मांग  पर  विचार  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  बेतार  परिवार  मंत्री  उसा  :  रोक  (77)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सुपर  फास्फेट  की  इब दय कता  शौर  रायात

 *318.  श्री  हेमेन्द्र  सिह  वग़ैरा  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुपर  फास्फेट  उर्वरक  की  भारत  में  कुल  कितनी  मांग  है  ;  शर
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 लिखित  उत्तर
 क

 29  1971
 वण्

 भारत  में  इस  उवंरक  का  कितना  उत्पादन  होता  है  और  कितनी  मात्रा  में  इसका

 ग्रा यात  किया  जाता  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  श्रष्ण्णाताहेब  पी०  :  ौर  देश  में

 उर्वरकों  की  मांग  का  अ्रबुमान  अर्थात  नाइट्रोजन  फास्फेट  (a2  तथा

 है पोटाश  (#.  के  रूप  में  लगाया  जाता  न  कि  किसी  उधर  उत्पादों  के  रूप  इस

 प्रकार  अनुमान  लगाई  हुई  मांग  घर ेतु  मौजूद  भंडारण  तथा  संभाव्य  आयातों  से  पुरी  की

 जाती है

 निम्नलिखित  विवरण  वर्ष  1971-72  के  दौरान  ahs  की  BT  ग  अनुमानित  घरेलू

 उत्पावन  तथा  आयात  को  प्रदर्शित  करता  :

 (at  als  लाख  सोटी  टनों

 ay  1971-72  के  प्रारम्भ  में  भंडार  2.08

 4.20
 घरेलू  उत्पादन

 नियोजित  2.50

 कुल  उपलब्धि  8.78

 उपभोग  के  लिये  मांग  7.32

 मके  घरेलू  उत्पादन  में  फास्फेट  के  रूप  में  पोषकों  Hr  2.1  लाख  मीटरी  धन  भी

 सम्मिलित  है  ।  शेष  घरेलू  उत्पादन  वाले  कम प्लेक्स  उर्वरकों  के  रूप  में  हैं  ।  फास्फेटिक

 उर्वरकों  के  रायात  कार्यक्रम  में  सुर  फास्फेट  के  देशी  उत्पादन  के  उपभोग  की  gar  अनुमति  है  ।

 पाइप  लाइन  में  कुछ  स्टाक  का  रखना  भी  आवश्यक  है  जिससे  वर्ष  के  wa  में  उचित  अधिशेष  रह

 सके  |  फिर  सुपर  फास्फेट  का  कोई  aaa  नहीं  किया  गया  ।

 निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  शर  नेशनल  फेडरेशन  न्नाफ

 इडियन  वोसेन  की  संयुक्त  गोष्ठी

 319.  श्री  विजयपाल  fag  :  कया  शिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  बारे  में  यूनेस्को  कौर  नेशनल  फेडरेशन  श्राफ  इडियन

 वोमेन  को  सयुक्त  अन्तर्राष्ट्रीय  गोष्ठी  का  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  आयोजन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  नियमों  पर  विचार  किया  गया  था  ;  कौर

 क्या-क्या  निराले  किए  गए  ?

 शिक्षा  शर  समाज  कायर  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०
 :  राष्टीय

 भारतीय  महिला  संघ  ने  युनेस्को  की  आंशिक  वित्तीय  सहायता  से  ।  नवम्बर  से  9  1971

 नई  दिल्‍ली  में  एक  सेमिनार  का  आयोजन  किया  था  ।

 सेमिनार  का  उद्देश्य  था  महिलाओं  में  निरक्षरता  के  उन्मूलन  के  लिए  कैडरों  को
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 Written  Ansv-crs  November  29,  1971

 प्रशिक्षित  करना  कौर  उन्हें  अ्रपने  अपने  देशों  के  सामाजिक  ae  सांस्कृतिक  विकास  में

 भाग  लेग  के  लि  शिक्षित  करना  ।

 विवरण  संलग्न  जिसमें  सेमिनार  के  निष्क  तथा  उसकी  सिफारिशें  दी  गई  हैं  ।

 faazme IANS

 सेमिनार  ने  सिफारिश  की  थी  कि

 1.  झाम

 उन  विकासशील  देशों  में  जहां  पर  कभी  तक  महिलायें  में  बड़े  पैमाने  पर  निरक्षरता

 मौजूद  ग्हिलाशरों  में  निरक्षरता  के  पूर्ण  रूप  से  उन्मूलन  के  सभी  we  कदम  तुरन्त

 उठाने  एक  ges  राष्ट्रीय  नीति  होनी  चाहिये  ।  इस  कार्यक्रम  के  नास  साक्षरता  के

 लिए  सामयिक  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ate  कार्यात्मक  साक्षरता  का  रूप  इस  प्रकार  निर्धारित

 करना  चाहिये  कि  देश  के  सभी  भाग  कौर  जनता  के  सभी  वर्गों  के  सभी  वयस्क  निरक्षर  निश्चित

 समय  के  इन्दर  लाभान्वित  हो  सकें  तारों  उन्हें  पक्का  कौर  सार्थक  रोजगार  मिल  सके  कौर  समाज

 के  सक्रिय  सदस्य  बनने  के  लिये  उनको  प्रोत्साहन  मिल  सके  तथा  उनमें  आत्मविश्वास  पैदा  हो

 सके
 ।

 2.  विषय-वस्तु  तोर  तकनीक  :

 कार्यात्मक  साक्षरता  को  सफल  बनाने  के  निर्धारित  जनसंख्या  नन  समूहों  के

 लिये  विशेष  पृष्ठभूमि  शभ्रध्ययन  की  आवश्यकता  है  ।  इस  कार्य  को  जर  रखते  शाम  साक्षरता

 में  कार्यकर्त्ताश्रों  को  अल्पकालिक  प्रशिक्षण  देकर  इस  कार्य  की  शुरुआत  की  जा  सकती  है  ।

 लेखन  तथा  गरीब  स्वास्थ्य  विज्ञान  शौर  mere  के  साथ-साथ  परिवार  नियोजन  कौर

 बच्चों  का  शिल्प  वैज्ञानिक  महिला  अ्रभिकारों  से  सम्बन्धित  का  तून
 भी  इसमें  शामिल  होने  चाहिये  ।

 जबकि  श्राम  साक्षरता  पाठ्यक्रम  अल्पकालिक  हो  सकता है  किन्तु  कार्यात्मक  साक्षरता

 पाठ्यक्रम कम  से  कम  एक  वर्ष  का
 दौर  यदि

 आवश्यक  तो  मास  के  दो  स्तरों में  होना
 चाहिए  |

 सरकारों  को  भ्र भि प्र  रक्षा  शौर  प्रोत्साहन  के  समाचार  रेडियो  कौर
 टेलीविजन  के  सामूहिक  area  का  उपयोग  करना  चाहिये  ।  इन  साधनों  को  उन  एजेन्सियों  और
 कैडरों  को  सुलभ  करना  चाहिये  जो  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हों  ।

 सरकार  को  प्रायोगिक  परियोजनाओं  को  यथाशीघ्र  प्रारम्भ  करना  चाहिए  ।  सेमिनार  का

 यह  झ्र भि सत  है  कि  1972  के  oer  तक  कम  से  कम  ऐसी  5  परियोजनाओं  शुरू  कर  देनी  चाहिए  ।

 सरकारों  द्वारा  विशेष  रूप  से  चुने  गये  क्षेत्रों  में  इनको  स्थापित  करना  चाहिये  कौर  सभी  सरकारी
 अर  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  के  सहयोग  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इनका  विकास  करना  चाहिए  ।

 3.  हडसन  तथा  प्रशिक्षण  :

 द संवर्ग  शब्द  का  त्रय  ce  किया  जाना  चाहिये  ।  सेमिनार  ot  इस  बात  से  भी
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 लिखित  उत्तर 8
 अग्रहायण

 1893

 हमत  था  कि  cay  शब्द  परिक्षेत्र  में  संयोजकों  से  लेकर  साक्षर  समुदायों

 के प्रौड  नेतागण  तथा  मुल्यांकन  कर्त्तव्यों  TH  सभी  प्रकार  के  व्यक्ति
 सम्मिलित

 इस  प्रकार

 श्रेय  तथा  परीक्षा  दानों  रूप  से  इस  कार्यक्रम  के  विकास  तथा NE  न्याय  11  गति  मे ्य  Wo  सभी  व्यक्ति  शामिल

 होंगे  ।

 जना  स्तरीय  कॉमिक  इन  श्रे  शियों  का  प्रत्येक  व्यक्ति  सरकारी  अधिकारी

 तथा  स्वेच्छिक  काय  तता संचालन  स्तरीय  नामक

 सामुदायिक नेता  sa  संसद  निधान
 सभा

 के के  सदस्य  त्र  स्थानीय  सरक।र  के

 प्रतिनिधि  इत्यादि  कें  विशेष  उत्तरदायित्व  प्रगति  कार्थकलाग्रो ंके  प्रति  होगा  झ्र ौर  इसके  लिए  उन्हें

 क  कलापों  को  भ्र तस् थापित  करने  का  प्रा वश्य कता  पड़ेगी  तथा  अनत  क्षेत्र  की  समस्या  के  निवारण

 की  भी  आवश्यकता  प  कती  है
 परन्तु  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  उन्हें  किस  प्रकार  के

 प्रशिक्षण  को  आवश्यकता  नहों  होगी  ।

 उचित  श्रीवास  तथा  कार्य  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाए  जिसमें  साक्षर

 किताबों  की  ग्रा मीरा  क्षेत्र  विशेष  ख्  से  महिलायें  की  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  शामिल  है  |

 4,  इसके  बाद  कही  कारवाई

 mat  काले  के  लिये  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करना  सरकार  का  तथा  राज्य  दोनो ं)

 उत्तरदायित्व  होगा  जिसमें  ्रन्तर्राष्ट्रीय  अ्रभिकररों  से  धन  एकत्रित  करना  भी  शामिल  है  ।

 साक्षरता  कार्यकर्त्ताओं  के  प्रशिक्षण  के  लिये  सरकार  उत्तरदायी  होगी  तथा  विभिन्‍न  विभागों

 अ्रभिकरणों  कौर  स्वेच्छिक  संगठनों  के  साथ  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  समन्वय  कार्य  हेतु

 wage  रास्ता  भी  स्थापित  करेगी  |

 उन्नत  तथा  प्रे  रता दायक  कार्यक्रमों  को  नियत  जनसंख्या  लक्ष्य  की  रुचियों  के  अनुसार

 ढाला  जाना  चाहिये  ।  महिलाश्रों  के  लिये  साधारण  races  के  रूप  में  कुछ  तथा  बच्चों

 के  लिये  मध्याहन  भोजन  की  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  उन्हें  श्रध्ययन  के  लिये

 अवश्यक  समय  सिल  सकेगा  |

 साक्षरता  को  बनाये  रखने  तथा  नव  साक्षरों  की  उपलब्धि  को  जारी  रखने  के  लिये  कम

 खर्चीली  तथा  आकर्षक  चलते  फिरते  पुस्तकालय  तथा  अध्ययन  कक्षों  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिये  |

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  हमारी  युवा-पीढ़ी  अर  न  रहे  सरकार  को

 चाहिये  कि  वहू  एक  ऐसो  उचित  समिति  की  स्थापना  करे  जो  लड़कियों  समेत  सभी  बच्चों  के  लिये

 निशुल्क  सार्वत्रिक  प्राथमिक  शिक्षा  का  कार्यक्रम  तथा  यह  कार्यक्रम  तुरन्त  कार्यान्वित  किया

 जाना  चाहिये  ।

 कलकत्ता  में  कुछ  ae  बहिरंग  की  स्थापना

 320.  श्री  विज  सौदा  :  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  meat  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि
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 द

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  कलकत्ता  में  वर्तमान  बहिरंग  श्रौषघालयों  के

 कुछ  कौर  बहीरा  जिसमें  नैदानिक  सुविधाए  भी  उपलब्ध  शीघ्र  स्थापित  करने  की

 अ्रविलम्ब  श्रावस्यकता  है

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कलकत्ता  निगम  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  था  ;

 भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  ्र  परिवार  नियोजन  मन्त्री  उमा  शंकर  :  कौर

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सभी  राज्यों  सें  भाण्डागार  जैनागमों  की  स्थापना

 *323.  मुख्तियार  पिह  सलिक  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भ्र पने  राज्यों  में  कभी  तक  भाण्डागार  निगम  स्थापित

 नहीं  किये  हैं

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  क्या  at

 इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्तासाहिव  पी
 ०

 :  जी  हाँ  ।

 जम्मू  तथा  हिमाचल  मेघालय  कौर  नागालैण्ड  |

 भाण्डागार  निगम  1962  जम्मू  तथा  कशमीर  राज्य  पर  लागु  नहीं  होता
 है  |  अधिनियम  के  संशोधन  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  दोष  तीन

 राज्य  सरकारों  ने  राज्य  भाण्डागार  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  पग  नहीं  उठाया

 है  |

 सूखे  के  कारण  उड़ीसा  को  सहायता

 *324.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  कुछ  भागों  में  सूखे  की  स्थिति  है  ;

 यदि  तो  वे  क्षेत्र  कौन-कौन  से

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  से  कोई  सहायता  मांगी  कौर

 यदि  तो  इस  बार  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  ate  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  aoa  साहेब  पी०  कौर  उड़ीसा
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 सरकार  ने  पुरी  कौर  बोलनगीर  जिलों  के  कुछ  भागों  में

 सुखे  की  स्थिति  हो
 के  ITTar=er y यो सम्बन्ध  t  सुचित  किया  है  ।

 जी  नहीं  ।  WAHT
 en

 ने  केन्द्र  से  कोई  भी  वित्तीय  सहायता  नहीं  माँगी  है  ।

 sat  ही  नहीं  उठता  |

 फसल  बीमा  योजना  का  लागू  (M4  जाना

 *325.  श्री  सुदोघ  संपदा  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  फसल  बीमा  योजना  लागू  करने  का  निर्णय  किया  है
 ;

 यदि  तो  इसके  लिये  किस  विशिष्ट  फसल  को  चुना  गया  शौर

 myfes HAT क्या  यह  योजना  किसी  राज्य  विशेष  तक  ही  रहेगी  अथवा  सम्पूर्ण  देश  में

 लागू  की  जायेगी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 ट्यूटिकोरिन  बन्दरगाह  परियोजना  के  पुरा  किये  जाने  में  विलम्ब

 *326,  श्री  एस०  एम०  जोजफ  :  क्या  नौवहन  अर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  ट्यूटिकोरिन  बन्दरगाह  परियोजना  के  पूरा  किये  जाने  में  कोई  विलम्ब  ar

 श्प्रौर

 यदि  at,  तो  कितना  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  :  तूतीकोरिन  में

 निर्माणाधीन  मुख्य  कार्यों  का  सम्बन्ध  दक्षिणी  तथा  उत्तरी  पनकट  दीवार  के  एक  स्तम्भ

 का  निर्माण  दक्षिणी  पनकट  दीवार  में  तथा  दो  स्तम्भों  का  उत्तरी  पनकट  दीवार  एक  साफ

 दीवार  के  वाले  दीवार  क्षेत्र  के  निकाला  तथा  सुधार  से  है  ।  कार्यों  को  लगभग  1973  के

 मध्य  तक  पूर्णा  किया  जाना  निर्धारित  इस  कायें  के  सम्बन्ध  में  ठेकेदार  ने  नियोजित  ढंग  से

 प्रगति  को  बनाये  नहीं  रखा  |  सरकार  ठेकेदार  द्वारा  बतायी यी  गई  कठिनाइयों  के  संदर्भ  समय  में

 वृद्धि करने  के  लिए  उसके  अनुरोध  पर  विचार  कर  रही  है
 ।

 स्काटलैंड  की  फर्म  द्वारा  मालवाहक  जहाज  के  निर्माण  के  लिए

 ब्रिटिश  सहायता

 *327.  श्री  Ho  बी ०  पटनायक  :

 श्री
 सूरज  पांडे

 :

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  स्काटलैंड  की  फर्म  द्वारा  भारत  के  लिए  एकਂ  बड़े  मालवाहक  जहाज  के  निर्माण

 हेतु  ब्रिटेन  द्वारा  धन  दिये  जाने  के  बारे  में  बातचीत  की  गई  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  से है हैड  परिवहन  मन्त्री  राज  :  तथा  :

 स्काटलैंड  की  फर्म  द्वारा  एक  मालवाहक  जहाज  के  निर्माण  हेतु  ब्रिटेन  द्वारा  धन  दिये  जाने  के

 बारे  कोई  विशेष  बातचीत  नहीं  की  गई  |  फिर  ब्रिटिश  प्रयोजन  सहायता  में  से  धन  लेने  के

 अधिकारी  ब्रिटिश  शिपयार्ड  से  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  जहाजों  की  खरीद  के  सम्बन्ध में में

 ब्रिटिश  सरकार  को  गत  ag  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों

 को  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकार  कर  लेने  के  भारत  सरकार  ने  शिपिंग  कारपोरेशन  ग्राफ  इण्डिया

 लिमिटेड  के  लिए  75000  डी  डब्लू  टी  के  दो  बड़े  मालवाहक  जहाजों  की  खरीद  के  लिये  116.5

 लाख  पौंड  तथा  मैसर्स  सिंधिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  लिए  75000  डी  डब्लू  टी  के

 एक  बड़े  मालवाहक  जहाज  की  खरीद  के  लिए  61.25  लाख  पौंड  की  रकम  का  नियतन  किया  है  ।

 2
 बहु-रद्द  श्याम  जहाजों  की  खरीद  के  लिए  dad  ग्रेट  ईस्टर्न  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  लिए

 55.9  लाख  पौंड  की  एक  सत्य  राशि  का  नियतन  न  किया  जा  सका  ।  ब्रिटिश  ऋण  सरकार  से

 सरकार  के  लिए  arene  पर  है  शौर  शिपिंग  कम्पनियाँ  केवल  विदेशी  मुद्रा  की  सुविधायें  ही  प्राप्त

 करती  हैं  ।

 छूट  हटा
 लिये

 जाने  का  भारतीय  नौवहन  के  विकास  पर  कुप्रभाव

 *328,  श्रीमती  afaatt  इमाम  क्या  नौवहन  wiz  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  छूट  हटा  लिये  जाने
 के

 फलस्वरूप  भार  ती  प्र  नौवहन  के  विकास  को  भारी  धक्का

 लगा है  ;

 यदि  तो  उस  निगम  तथा  अन्य  सम्बन्धित  नौवहन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं

 जिनको  इससे  हानि  पहुंची  है  ;  तौर

 t
 | लये  सरकार हानि  को  पूरा  करने  तथा  लाभ  कमाने  के  aa |  य  प  रक  ्  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने का  है

 aida  कार्य  तथा  नौवहन  wale  परिवहन  मन्त्री  राज  ब  QISs) /+  शौर

 भारतीय  नौवहन  को  विकास  घटौती  at  भी  उपलब्ध  |  परन्तु  यह  न  1-5-1974  से

 वापिस  ले  ली  जायेगी  ।  इस  निर्णय  का  प्रभाव  भारतीय  नौवहन  के  विकास  कौर  लाभप्रदत  पद

 यथा  ina  विदित  होगा  |

 alae  कौर  नगर  विकास  कलकत्ता  द्वारा  झ्र  अवधि  के  लिए

 दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज  की  ऊची  दर

 *  329,  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
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 क्या  आमक हि  स  कौर  नगर  निगम  विकास  कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से

 अल्पकालिक  ऋणों  पर  अधिक  ब्याज  माँग  कर  रहा  है  :

 क्या  ऋणों  की  अदायगी  की  अवधि  अधिक  ब्याज  सहित  20  वर्षों  से  कम  करके

 से  वर्ष  की
 कर  दी

 गई  है  ;  कौर

 उस  पर  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 निसार  और  उपदान  मन्त्री  उसा  ave  :  नहीं  ।

 ऋणों  की  अदायगी  की  भ्रमणी  पूर्णरूपेण  योजनाओं  के  स्वरूप  तथा  व्यवहार्यता  पर

 निर्भर  करेगी  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 अन्य  राज्यों  को  चावल  भेजते  समय  wes  देश  में  पकड़े  गये  व्यापारी

 *  330.  श्री  के ०  सुर्पतारापण  :  क्या  कृपि  मन्त्री  टूटे  चावल  के  स्थान  पर  चावल  का  निर्यात

 करते  समय  rey  प्रदेश  में  71  में  पकड़े  गये  चावल  के  रेलवे  वैगनों  के  बारे  में

 1971  के  भ्र तारांकित  प्रत  संख्या  7168  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  उक्त  मामले  की  जांच  की  गई  है  ;  ब्रोकर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  श्र  इस  मामले  में  सरकार  को  धोखा

 देने  का  प्रयास  करने  वाले  सम्बद्ध  व्यापारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  कौर

 विश्क  वस्तु  1955  की  धारा  6  ए  के  अधीन  पकड़े  गये  चावल  को  जब्त  करने  की

 कार्यवाही  पुरी  हो  गई
 है  ।  अपराधियों  के  विरुद्ध  जुर्म  की  जांच  कभी  भी  चल  रही  है  ।

 बंगला  देश  से  ara  शरण  जियों  के  मेघालय  कौर

 त्रिपुरा  को  सप्लाई  किया  गया  चावल  तथा  गेहूं

 1930.  को  रोबिन  कसौटी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971  के  pa  तक  मेघालय  कौर  त्रिपुरा  में  बंगला  देश

 से  ar  शरणाधियों  को  राहत  देने  के  लिए  केन्द्रीय  भण्डारों  से  कितना  चावल  तथा  गेहूं  सप्लाई

 किया  गया :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  मेघालय  कौर  त्रिपुरा  की  माँग  को  सरकार  द्वारा  पुरा
 कर  दिया  गया है  ;  कौर

 कया  अगस्त  कौर  1971  में  मेघालय  a  त्रिपुरा  के  शरणार्थी  शिविरों  में

 चावल  तथा  ग्रन्थ  अत्यावश्यक  खाद्यान्नों  की  बहुत  कमी  थी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रष्ठाप्ताहेब  पी०  :  site  सूचना
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 एकत्रित  की  जा  रही  हैं  श्र  प्राप्त  होने  पर  1  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 यातायात  तथा  प्राथमिकता  के  भ्राता  पर  संचलन  छिन्न-भिन्न  होने  के  कारण  थोड़े

 समय  के  लिये  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  में  रुकावट  राई  थी  ।

 पों  में  grata  नगरीय  विकास  we  गन्दी  बस्तियों

 को  हटाने  के  लिए  घन  का  आवंटन

 1931.  श्री  रोबिन  कसौटी  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  1971-72  में  विभिन्न  राज्यों  अर  केन्द्रशासित  प्रदेशों  को  निर्माण

 नगरीय  विकास  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिए  राज्यवार  कार  केन्द्रशासित

 प्रदेश  वार  कितनी  धनराशि  का  area  किया  गया  ;  शौर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  विभिन्न  राज्यों  को  निर्माण  नगरीय

 विकास  कौर  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  राज्यवार  कौर  केन्द्रशासित  राज्य  क्षेत्रवार

 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  ?

 निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्रकुमार  श्र

 aga  पंचवर्षीय  योजना  कौर  1971-72  वर्ष  में  अ्रावास  कौर  नगर  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए
 >  पत् मग भार राज्यवार  कौर  संघीय-क्षेत्र  वार  अनुमोदित  व्यय  निम्

 राज्य  संघ  व्यय
 TT

 क्षेत्र  का  नाम  चतुर  1971-72

 योजना

 रुपयों

 209.00 1  .  आन्ध्र  प्रदेश  950,00

 2  367.00  70.00

 3  840.00  150.00 .  बिहार

 675  .00  190.00 4,  गुजरात

 5  हरियाणा  300.00  50.00

 52.65 6.  हिमाचल  प्रदेश  53.00

 390.00)  65.00 7
 जम्मू  प्रौढ़  कश्मीर

 8  560.00  139.00 केरल

 9  .  मध्य  प्रदेश  640.00  260.00

 10.  महाराष्ट्र  1800.00  560.00

 11.  मसूर  800.00  180.00
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 29  नवम्बर  1971
 लिखित  उत्तर

 12.  नागालैंड  178.00  50.00

 13.  उड़ीसा  525.00  173.00

 14.  पंजाब  600.00  88.00

 15.  राजस्थान  645.00  122.00

 16.  तामील  नाडू  1750.00  365.00

 17.  उत्तर  प्रदेश  1200.00  290.00

 18.  पश्चिम  बंगाल  5079.00  1010.00

 19.  मेघालय  62.00  12.00

 जोड़  _17,514.00  4035.65

 संघीय  क्षत्र  रुपयों

 13.10 1.  झ्रण्डमान  भ्र ौर  निकोबार  3.83

 2.  चण्डीगढ़  10.00  2.50

 3.  दादरा  शौर  नगर  हवेली  6.00  1.90

 4.  दिल्‍ली  1700.00  302.34

 5.  गोवा  दमन  रोक  दीव  92.00  15.06

 6.  लक्का दिव  द्वीप  समूह  0.25  0.10

 40.00  7.47 7.  मनीपुर

 8.  नेफा

 9.  पाँडिचेरी  80.00  20.36

 10.  त्रिपुरा  37.57  11.00

 जोड़  क 1978.92  364.56
 a

 गन्दी  बस्ती  हटाये  जाने  के  लिये  व्यवस्था  अवसर  wie  नगर  विकास  के  व्यय  के  भ्रन्तरगत

 शामिल  है  ।  राज्य  सरकारों  को  उनके  निर्माण  कार्यक्रमों
 के

 लिये  किसी  धन  की  व्यवस्था  नहीं

 की  जाती  ।  केन्द्रीय  सहायता  से  गर्दी  बस्ती  सुधार  कार्प  क्रम  की  एक  शर  योजना  विचाराधीन

 है  |

 केरल  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माता  विभाग
 के  पृथक  सकील  स्थापना

 1932.  att  व्यालार  रवि  :

 श्री  एम०
 Fo  कृष्णन :

 कया  निर्माण  att  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयम्बतूर स्थित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्यालय  में  बहुत  श्रमिक

 काम  है  क्योंकि  केरल  को  भी  इस  सकील  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ;  कौर
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 यदि  तो  क्या  केरन  के  लिए  पृथक  सकील  स्थापित  करने के  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार  करेगी  #

 निर्माण  कौर  आवास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आई०  के ०  केरल  में

 कायथ  भार  बढ़  जाने  से  त्रिवेन्द्रम  में  एक  नया  मण्डल  खोल  दिया  mit  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  कोयम्बतूर  केन्द्रीय  मंडल  द्वारा  केरल  में  साथ  की  देख-भाल  करना  ् अपेक्षा त  निजी

 ये  दोनों  मंडल  केन्द्रीय  लोक  निर्माता  विभाग  के  मद्रास  केन्द्रीय  आंचल  के  नियन्त्रण  में  हैं  ।

 विमान  काय  भार  पर  केरल  के  लिए  एक  पृथक  आंचल  बनाना  चत  नहीं

 लगता  |

 रोग  के  कारण  पालामऊ  सें  पदार्थों  की  मृत्यु

 1933.  कुमारी  कमला  कुमारी :
 क्या  कृषि  seal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनका  ध्यान  दिनांक  21  अक्तूबर  1971  के  बिहार  के  हिन्दी  साप्ताहिक

 *'साप्ताहिक  बी हलधर  नामक  पत्र  में  प्रकाशित  की  नामक  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  पालामऊ  जिले  में  आमतौर  पर  कौर

 हर गंज  कौर  ट्सेनाबाद  खण्डों  में  विशेष  रूप  से  अनेक  पष्  रोगਂ  के  कारण  मर  रहे  हैं

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार

 है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :
 एरा  पालत

 0}  AUST  | की क 3 |  ,  बिहार  ने  सुचित

 किया  है  कि  बिहार  के  पाला मऊ  जिले  के  विश्वामपुर  aheurst  nik  हुसैनाबाद  खंडों  में  get  रोग

 के  कारण
 34  पशु  मरे  ।

 दवा  की  2,000
 fare

 उपचार  के  लिए  भेजी  गई  थीं  ae  अब  रोग  नियन्त्रण

 में

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 थी  पंचवर्षोध  योजना  के  दौरान  हाथों  व्ही  आवश्यकता  कौर  कराने

 जहाजों  के  स्थान  पर  ने  जहाज  रखना

 1934.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारे  er  ras q  तटीय  व्यापार  के  लिए  46  जहाजों

 विदेशों  से  व्यापार  के  लिए  66  मालवाहक  जहाजों  की  झावइयकता  होगी  कौर  जब  तक  इन

 को  चालू  किया  जायेगा  लगभग  54  विंमान  जहाजों  के  स्थान  पर  नये  जहाज  लाने  की  आवश्यकता

 पड़  जायेगी

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक

 कार्यवाही
 की  है
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 1893

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  तथा

 ग्राम तौर  पर  जहाजों  की  संख्या  की  अपेक्षा  टन  भार  पर  अधिक  बल  दिया  जाता है  ।  चतुर्थ
 योजना  में  नौवहन  के  सम्बन्ध  में  40  लाख  जीआरपी  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  कौर

 जिनमें  से  35  लाख  उीश्नारटी  चालू  ate  5  लाख  जी  कार  टी  निश्चित  रूप  से  बार्डर  पर  होंगे  |

 चालू  टन  भार  अक्तूबर  1971  24.85  लाख  जी  श्रारटी  कौर  11.98  लाख  sare

 टी  निश्चित  रूप  से  ase  पर  होंगे  |  लगभग  2.36  लाख  जी  कार  टी  के  काफी  पुराने  जहाजों  को

 चतुर  योजना  के  ग्रस्त  तक  हटा  देने  की  तराशा  है  ।  चतुर  योजना  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये

 डर  दिया  जाने  वाला  5.53  लाख  जी  कार  टी  टन  भार  होगा  |  चतुर  योजना  के  उक्त  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 व्यापारिक  जहाजी  as  को  मजबूत  करने  के  लिये
 कार्य  वाही

 1935.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किं  :

 क्या  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्  देश  के  व्यापारिक  जहाजी  बेड़े  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  बिल्कुल  ana  प्रगति  हुई  है  ।  यहां  तक  कि  1947  में  व्यापारिक  जहाजों  की  संख्या  59  थी

 जो  1970  में  बढ़कर  केवल  258  हुई
 है  ;  दौर

 यदि  तो  किन  कारणों  से  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ऋस झ्र  परिवहन  मन्त्र  राज  :  जी  नहीं  ।

 देश  के  व्यापारिक  जहाजी  बेड़े  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  बहुत  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  यह  ठीक  है

 कि  19:7  में  व्यापारिक  जहाजों  की  संख्या  59  थी  जो  1970  में  बढ़कर  258  हुई  किन्तु

 प्रगति  संख्या  से  नहीं  बल्कि  जहाजी  टनभार  से  झांकी  जानी  चाहिये  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति
 के

 समय

 भारतीय  जहाजी  टनभार  केवल  लगभग  1.92  लाख  जी  श्रार  टी  किन्तु  1970  में  बढ़

 कर  भारतीय  चालू  टनभार  23.29  लाख  जी  अर  टी  हो  गया  है  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 भारत  में  बड़े  जहाजों  का  निर्माण

 1936.  कुमारी
 कमला  कुमारी  :  नौवहन  आर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारत  में  कुल  कितने  शिपयार्ड  हैं  जिनमें  बड़े  जहाज  बनते  हैं  बनाये  जा  सकत

 हैं  ;

 इस  समय  उनकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  शर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 में

 इसके

 लक्ष्य  क्या  हैं  ;  कौर

 सभी  दिपयार्ों  में  प्रत्येक  जहाज  के  निर्माण  पर
 कितनी

 लागत
 श्राती

 ह ै?

 35



 Agrahayana  8,  1893  (Saka) Written  Answers

 eee  र
 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  श्र  परिवहन  मन्त्री  राज  ब  :  तीन  अर्थात्

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  गाडन  रीच  वकंशाप  ate  मज गांव  डाक  लिमिटेड  |

 तीन  शिपयार्ड ों  के  सम्बन्ध  में चतुथ  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मौजूदा  उत्पादन

 क्षमतायें  तथा  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  से  हैं  :-

 हिन्दुस्तान  दिया  लिमिटेड  विशाखापत्तनम

 वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  प्रतिवर्ष  लगभग  प्रत्येक  13000  डी०  डब्लू०  टी ०  के  2-3  जहाज

 हैं  ।  शिपयाड  की  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  कुल  80,000  डब्लू ०

 टी०  के  6  जहाजों  की  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  विकास  कार्यक्रम  wa  कार्यान्वियन  के

 विभिन्न  चारों  में  है  |

 गाडन  कलकत्ता

 इस  शिष्यों  में  इस  समय  केवल  छोटे  जहाजो  के  निर्माण  ही  आवश्यक  उपस्कर  है  ।

 इस  शिया  के  आधुनिकीकरण  जिसे  पहले  ही  से  चालू  किया  at  चुका  प्रतिवर्ष

 15000 से
 25000  डी०  डब्लू०  टी०  के  दो  समुद्र गामी  व्यापार  पोतों

 के  निर्माण  में  सहायक

 होगा  ।

 मज गांव  डाक  बम्बई

 इस  शिप या डे  के  पारस  दो  बड़ी  निर्माण  गोलियां  हैं  जहां  15000  डी०  डब्लू०  टी०  तक  के

 जहाजों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समय  शिपयार्ड  दीपिका  कारपोरेशन  श्राफ

 के  लिपे  दो  यात्री  एवं  माल  वाहक  जहाजों  का  निर्माण  कर  रहा  है  जिनकी  सुपदंगी  1973  ्

 1975  में  होगी  ।

 प्रत्येक  जहाज  पर  कौर  ars  में  भिन्न  २  निर्माण  लागत  जाती  है  ।  फिर  भी  हिन्दुस्तान

 दिया  में  लगभग  13000  डी०  डब्ल ०
 के  एक  जहाज  के  निर्माण  पर  लगभग  492  लाख

 रुपये  की  जनवरी  1971  में  लगाये  गये  अनुमान  के  अनिवार्य  औसत  अनुमानित  लागत  जाती  है  ।

 भ्रमण  दोनों  शिपयार्ड ों  के  सम्बन्ध  में  तदनुरूपी  प्राक्कलन  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  उन्होंने  प्रभी

 तक  कोई  ऐसा  जहाज  नहीं  बनाया  ।

 जहाजों  की  झपकी  निर्माता  लागत

 1937.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  FAT

 करेंगे  कि  :

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हमारे  देश  में  जहाज  नि  लागत

 विश्व  के  अन्य  औद्योगिक  विकसित  देशों  की  तुलना  में  श्रमिक  है  ;

 क्या  सरकार  ने  विश्व  की  जहाज  निर्माण  लागत  कौर  अपने  देश  की  जहाज  निर्माण

 लागत  के  सत्तर  को  राज  सहायता  देकर  दुर  करना  एक  नीति  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया

 ait
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 29  1971  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उक्त  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ate  श्रमिक  निर्माण  लागत  के  क्यां

 कालरा हैं  ?

 dada  कार्य  तथा  नौवहन  च्शु थ पैर  परिवहन  मंत्री  (=i  राज  :  हां  ।

 att  :  अभी  तक  ऐसा  ही  परन्तु  अब  एक  संशोधित  फार्मूला

 किया  गया  है  जिसमें  उप  सहायता  को  निर्माण  लागत  से  नहीं  जोड़ा  जाता  ।  नये  फार्मूले  के

 पौतवरशिकों  को  जहाज  का  श्रन्तर्राप्ट्रीय  मूल्य  तथा  आयात  संघटक  की  लागत  के  भाग  के

 पिए  5  प्रतिशत  सदा  करना  पड़ता  इसके  अतिरिक्त  शिप्रा  सरकार  से  निम्नलिखित

 उप सहायता  प्राप्त  करता  है  :

 (1)  जहाज  के  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  का  5  प्रतिशत  ।  यह  क्रमिक  रूप  से  घटाया  जायेगा  |

 (2)  जहाज  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय ger
 के  10  प्रतिशत  की  सीमा  के  मशीनरी  तथा

 उपस्कर  के  6  बड़े  मदों  का  निम्नतम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  तथा  स्वदेशी  मूल्य  के  बीच  मुल्य का
 वास्तविक  पूराने  फ़ासले  के  अधीन  शिपयार्ड  के  लिए  fet  प्रकार  का  लाभ  कमाने  की

 कोई  यु जाइदा  नहीं  थी  ।  तथा  इसके  फलस्वरूप  उनके  निर्माण  की  लागत  को  कम  करने  की  कोई

 संभावना  नहीं  थी  ।  क्योंकि  ऐसी  कमी  करने  से  केवल  उप-सहायता  ही  घट  जाएगी  ।  वास्तविक

 निर्माण  लागत  से  उप सहायता  के  अलग  करने  से  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  नया  फार्मूला

 अपनाया  गया

 भारतीय  roast  में  निर्माण  की  श्रमिक  लागत  के  प्रमुख  कारण  निम्न  प्रकार  से

 (1)  विदेशी  शिपयार्ड ों  द्वारा  अदा  किये  गये  मुल्यों  की  तुलना  में  देशी  पदार्थों  कौर  उपस्कर

 की  अधिक  लागत  |

 (2)  रायात  की  गई  सामग्री  शौर  उपस्कर  की  हालत  में  माल  भाड़े  are  बीमे  की

 आवश्यकता  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  सौंवा  एसोसिएशनों

 के  अध्यक्षों  तथा  wae  पदाधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 1938.  sit  एस०  डी०  सोम सुन्द रन  :  कया  निर्माण  कौर  grave  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधिकारी  मान्यता  प्राप्त  विभिन्न  सर्विस  एसोसिएशनों

 के  सचिवों  का  पदोन्नति/रूटीन  स्थानान्तरण  |  अन्यथा  दूरस्थ  स्थानों  पर  सदा

 स्थानान्तरण  करते  रहते  हैं  ?

 निर्माण  alt  ग्रा वास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  भाई  के  :  जिन  स्टेशनों  पर

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्षेत्रीय  स्टाफ  को  कार्य  करना  पड़ता  उन्हें  कतिपय

 सुविधाओं  की  उपलब्धता  या  अनुपलब्धता  के  अनुसार  सुगम  तथा  कठिन  क्षेत्रों  में  वर्गीकृत  किया

 गया  है
 ।

 स्टाफ  के  प्रत्येक  सदस्य  को  तीन  वर्षों  की  maf के  कम  से  कम  एक  बार  कठिन
 क्षेत्र  में  कार्य  करना  भ्रपेक्षित  है  ।  सेवा  एसोसिएशनों  के  कार्यकर्ताश्रों  सभी  क्षेत्रीय  स्टाफ  का

 स्थानान्तरण  सामान्यता  इसी
 सिद्धान्त  पर

 किया  जाता  है  ।
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 Written  Answers  November  29,  1971

 a णणकाालतयतल्‍एएतल्‍एयतल्‍एल्‍एयल्‍ए।धएतस्‍एशल्‍एए ब्वााातिगगागिल्‍ईल्‍ श  a  eel

 Marking  of  Attendance  by  Principals  of  Higher

 Secondary  Schools  in  Delhi

 1939.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare

 be  plea:  प > sed  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3631  on  the  21st  August,

 s  in  Delhi
 1970  regarding  marking  of  attendance  by  Principals  of  Higher  Secondary  School:

 and  state  :

 (a)  whether  information  asked  for  therein  has  been  collected  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Sccial  Welfare  (Prof.  5.  Nurul

 Hasan)  :  (a)  Yes,  Sir.

 [See (b)  A  statement  indicating  the  requisite  information  is  attached  (Annexure).

 Placed  in  the  Library  No.  LT  1158/71]

 Sundry  Loans  Given  by  Dr.  Bhagwan  Das  Memarial  Trust,

 Lajpat  Nagar,  New  Delhi

 1940.  Shri  Chhatrapati  Ambesh :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Dr.  Bhagwan  Das  Memorial  Trust,  2F,  Lajpat  Nagar,  New  Delhi  has

 been  getting  grants  from  his  Ministry  ;

 (b)  whether  the  said  trust  has  given  sundry  loans  during  the  last  three  years  ;  and

 (c)  if  so  the  amounts  of  loans  given  and  realised  so  far  and  the  names  and  addresses

 of  the  deLtcrs  and  p..ces  with  the  amcunt  of  loans  taken  and  paid  back  ?

 Deputy  Miz:.istcr  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  Kisku)  «

 (a)  The  Department  of  Health  have  given  grants  to  the  Trust  during  1962-1965.

 (b)  &  relates  to  the  internal  affairs  of  Dr.  Bhagwan  Das  Memorial  Trust,

 New  Delhi,  about  which  Government  has  no  information.

 उच्चतर  माध्यमिक  दिक्षा  ate  तथा  मिडिल  sts  द्वारा

 दिल्‍ली  में  परीक्षा  शुल्क  में  वृद्धि

 1941.  श्री  eat  राज  संती  :  क्या  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मन्नी  यह  बताते  की  क्या

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  ats  तथा  मिडिल  श्र  णी  are की  परीक्षाओं

 के  लिए  परीक्षा  शुल्क  को  40  रुपये  से  बढ़ाकर  30  रुपये  कौर  12  रुपये  से  बढ़ाकर  20

 रुपये  कर  दिया  गया  है

 यदि  नह  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  कौर  यह  वद्धि  कौर  उत्तर  की  कापियों  को

 जांच  सम्बन्धी  शुल्क  में  हुई  बृद्धि  का  नया  है  ;  कौर

 क्या  इस  मा  मले  में  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  eats  ली  गई  थी  कौर  तो

 इसके  कारण  क्या  हैं  ?
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 8  अग्रहायण
 1893  )  ललित  उत्तर

 5.

 दिक्षा  तथा  समाज  किनारा  वस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  एस०  नस्ल
 :

 प्राइवेट  उम्मीदवारों  के  मामले  में  उच्चतर  माध्यमिक  परीक्षा  का  शुल्क  46  रुपयों  से  बढ़ाकर  56

 रुपये  कर  दिया  गया  है  तथा  स्कूलों  में  पढ़  रहे  विद्यार्थियों  के  मामले  में  परीक्षा  शुल्क  36  रुपये

 से  बढ़ाकर  केवल  46  रुपये  किया  गया  है  |  पीडित  स्कूल  परीक्षा  का  शुल्क
 12  रुपयों  से  बढ़ाकर

 17  रुपये  कर  दिया  गया  जिसके  बाकी  5  रुपये  प्रति  छात्र  बाल  निधि  से  पुरे  किए  जाते  हैं  ।

 परीक्षा  शुल्क  परिवारों  के  संचालन  पर  बढ़े  हुए  व्यय
 को  पुरा  करने

 के  लिए

 बढ़ाया  गया  है  ।  यह  वृद्धि  उत्तर  पुस्तिका पों  की  जांच  के  लिए  केवल  बढ़े  हुए  पारिश्रमिक  से  ही

 सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  बल्कि  इसका  सम्बन्ध  व्यय  के  सत्य  मदों  अर्थात  सहायक  श्रमिकों

 तथा  परीक्षा  केन्द्रों  पर  नियुक्त  अरन्य  कर्मचारी  वर्ग  को  दिए  ait  वाले  कागज  का

 उत्तर  पुस्तिकाओं  तथा  प्रश्न  प त्रों  के  निर्माण  में  वृद्धि  से  है  ।

 उत्तर  माध्यमिक  परीक्षा  के  परीक्षा  शुल्क  में  वुद्धि  बोर्ड  के  अपेक्षित  नियमों  के

 रन  के  द्वीप  माध्यमिक  दिक्षा  बोड़े  के
 नियंत्रण  द्वारा  विधिवत  अनुमोदित  है  ।  भारत

 सरकार  के  श्रनूपोदन  की  असा  में  अत्यावश्यकता
 केਂ  कारण  ही  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  जोकि  मिडिल

 स्कूल  परिणामों  का  संचालन  करता  परीक्षा  शुल्क  बढ़ाया  है  ।

 मकानों  के  निर्मा  तथा  बने  बनाये  मकानों  के  लिए  sca  देने  पर  प्रतिबंध

 1942.  श्री  मोहम्मद  युसूफ  :  निर्माण  are  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  केद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मकानों  के  निर्माण  कौर  बने

 बनाये  मकानों  की  खरीद  के  लिए  ऋण  देना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  से  सरकारी  कर्मचारियों  को
 बहुत  कठिनाइयों  का  सामना

 पड़ेगा  निर्माण  कार्य  रुक  जायगा  कौर  इसका  देश  में  रोजगार  की  स्थिति  पर  प्रतिकूल

 प्रभाग  कौर

 इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  को  कब  तक  समाप्त  कर  fear  जायेगा  ?

 निर्माण  att  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इन्द्र  कुमार
 :  नहीं  ।

 से  (a):  प्रशन ही नहीं ही  नहीं  उठता

 दिल्‍ली  में  एक  और  विश्वविद्यालय  की  मांग

 1943.  श्री  चन्द्र  देख्र  सिंह  :  श्री  श्रीनाथ  चावला  :

 श्री  सतपाल कपूर  :

 क्या  दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  उप-कुलपति  ने  सरकार  को  लिखा  है  कि  दिल
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 Written  Answers
 का  Agrahayana  8,  1

 893  (Saka)

 विश्वविद्यालय  सें  इस  समय  लगभग  96,000  विद्यार्थी  हैं  जिससे  इसका  प्रबन्ध  करना  कठिन  at

 रहा  है  कौर  विद्यार्थियों  को  इतनी  बड़ी  संख्या  को  देखते  हुए  एक  नया  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया

 जाना  चाहिए  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  शौर

 क्षीण  दिल्ली  के  कुछ  कालेजों  को  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  से  सम्बन्ध

 करने  की  कोई  योजना  है  ?

 शिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sto  एस०  नुरुल
 :

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  ने  विश्वविद्यालय  की  सदस्यों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  किया  है  ate  भ्रतुरोध  किया  है  कि  इनकी  जाँच  की  जाए  ।  सुझावों
 में

 से  एक  सुभाव

 अपने  यह  दिया  है  कि  इन  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  एक  कौर  विश्वविद्यालय

 की  स्थापना  की  जाए  ।

 मामला  विचाराधीन  है  |

 नहीं  ।

 मानसिंह  रोड  नई  दिल्‍ली  के  फेंका  श्रप,टंमेन्टस  के  कब्जाघारियों  के

 विरुद्ध  बेदखली  को  कार्यवाही

 1943.  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  कया  निर्माण  we  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सम्पदानिदेशक  ने  माना सिह  नई  दिल्‍ली  में

 वन्स  के  बिमान  कब्जाधारियों  के  विरुद्ध  बेदखली  की  कोई  कार्यवाही  शुरू  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  ग्रोवर

 इस  इमारत  को  किस  प्रयोजन  हेतु  लिया  जा  रहा  है  अ्रौर  बाद  में  किस  प्रयोजन  के

 लिए  प्रयोग  में  लाया  जायेगा  ?

 निर्माण  कौर  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भाई  के ०  हां

 सम्बधित  पार्टियों  को  लोक-परिसर  दखल कारों  की  अधिनियम

 1971  के  welt  कारण  बताया  नोटिस  पहले  ही  दिया  जा  चका  है  ।

 यह  इमारत  भारत  सरकार  की  हैं  सरकार  की  सदा  बढ़  रही  बकाया  मांगों  को  पुरा

 करने  के  कार्यालय  तथा  रिहायशी  वासों  दोनों  के  सामान्य  पूल  में  सीमित  साधनों  में  वृद्धि  के

 लिए  इसे  खाली  करवाया  जा  रहा  अ

 टानसित्स  के  उपचार  के  नये  ave

 1945.  श्री  चन्द्रदाोखर  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  fi ह  2 ह
 ~

 जन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  के  एक  डाक्टर  ने  शल्य-चिकित्सा  श्राप रेडान  के  बिना  टानसिल्स  के  उपचार
 का  एक  नया  तरीका  विकसित  किया
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 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  इस  तरीके  की  गुण का रिता  कया

 दौर

 इस  तरीके  को  समुचे  भारत  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ?

 स्वास्थ्य  wie  परिवार  नियोजन  dara  में  उप-मंत्री  (att  ए०  के०  फिस्कल  :  से

 :  इस  बारे  में  5  1971  को  समाचार  पत्रों  में  जो  समाचार  छपा  सरकार  को

 उसकी  जानकारी  है  ।  केरल  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  का  जा  रही
 है  ।

 केन्द्रीय  लोक-निर्माता  विभाग  के  जूनियर  इ  जीनियरों  के  लिए

 तथा  वेतन-वृ  छवियां

 1946.  श्री  एस०  डी०  सोससुन्दरम  :  क्या  निर्माण  ale  श्राप  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग  ने  सिफारिश  की  है  कि  उस  विभाग  के  जूनियर

 इंजीनियरों  को  To  एम०  भाई  ई०  परीक्षा  पास  कर  लेने  पर  मूल  वेतन  के  किसी  स्तर  पर

 तदर्थ  वेतन  वृद्धियाँ  दी  जायें

 क्या-क्या  सिफारिशों  की  गई  fate  मामले  की  बेमानी  स्थिति  क्या  कौर

 क्या  यह  विभाग  इस  कारण  वित्त  मंत्रालय  पर  जोर  नहीं  दे  रहा  कि  वेतन

 आयोग  पहले  ही  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावित  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  इन्द्र  कुमार  :  हां  |

 तथा  :  जूनियर  इंजीनियर  के  पद  का  वेतन  मान  रो  15-380

 रुपये  हैं  ।  डिप्लोमाधारी  जूनियर  इ  का  वेतन  जो  सेवाकाल  के  दौरान  डिग्री  अथवा  To

 एम०  भाई  Fo  की  योग्यता  प्राप्त  करता  ऐसी  परीक्षा  उत्तरी  होने  के  परिणाम  की  घोषणा

 की  तिथि  यदि  उसका  वेतन  उस  दिन  240  रुपये  से  कम  तो  इस  वेतनमान  में  240  रुपये

 निर्घारित  किया  जाता है  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  यह  सिफारिश  की  कि  ऐसे

 व्यक्तियों  को  6  भ्र ग्रिम  वेतन-वृद्धियाँ  दी  जानी  ate  निर्धारित  वेतन-मान  में  उस  द्वारा

 लिया  जा  रहे  वेतन  की  स्टेज  को  ध्यान  में  नहीं  रखना  चाहिये  ।  क्योंकि  तृतीय  वेतन  श्राथोग

 मानों  की  समस्या  पर  विचार  कर  रहा  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  मामले  का  अनुसरण  वित्त

 मंत्रालय  से  न  किया  जाये  तथा  आयोग  का  सिफारिश  की  प्रती  की  जाये  ।

 असिस्टेण्ट  इंजीनियरों  की  सीधी  wat

 1947.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  :  कया  निर्माण  ate  ara  मंत्री  12  1971

 के  प्र तारांकित  संख्या  4470  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  असिस्टेन्ट

 इंजीनियरों  की  सीधी  भर्ती  से  सम्बन्धित  श्रीताल  पर  क्या  निर्णय  fea  गया  है  जो

 कि  एक  लम्बी  waft  से  विचाराधीन  रहा  है  ?
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 निर्माण  शौर  mae  dara  सें  राज्य  मंत्री  भाई  Fo  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  में  श्र  at  इंजीनियरिंग  सेवायों  में  स्थायी  एवं

 अस्थायी  दोनों  प्रकार  की  रिक्तियों  में  सीधी  भर्ती  को  7  ag  की  झ्र वधि  के  लिये  स्थगित  करने  की

 बात  sia  ली  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रावस्ती  श्रौपचारिक्ताशओं  को  सम्बन्धित

 कारियों  के  परास  से  पूर्ण  करने  की  कार्यवाही  पहले  ही  असम  की  जा  चुकी  है  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  की  gon

 1948,  श्री  एस०  डी०  सोमयुन्दरम  :  क्या  निर्माण  we  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 जूनियर  हन् जी नियर  से  असिस्टेन्ट  इंजीनियर  कौर  जुनियर

 इंजीनियर  से  असिस्टेन्ट  इंजीनयर  के  पदों  पर  सम्बन्धी

 गीय  पदोन्नति  समिति  की  अन्तिम  बैठक  किस  तिथि  को  हुई  थी  ;

 एक  वर्ष  से  ग्रीक  समय  तक  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  न  बुलाये  जाने

 के  क्या  कारण  कौर

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 fake  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आई  के०  :  कनिष्ठ

 इंजीनियर  से  सहायक  इंजीनियर  के  पद  में  पदोन्नति  के  लिये  विभागीय

 पदोन्नति  समिति  की  पिछली  dow  30  1970  को  हुई  कौर  कनिष्ठ  इंजीनियर

 से  सहायक  इंजीनियर  से  पदों  में  पदोन्नति  के  लिये  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक

 28  1971  को  हुई  थी  ।

 ate  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बिजली  वालों  के  सम्बन्ध  में  हुई  पिछली

 बैठक  को  कभी  एक  वर्ष  नहीं  gat है  ।

 सिविल  पक्ष  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  इसलिए  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  कनिष्ठ
 इंजीनियरों  के  सहायक  इ  जीनियरों  के ग्रेड  में  पदोन्नति  के  निर्धारित  माप  aw  की  पात्रता

 की  व्याख्या  के  बारे  में  सेवा  संस्थाओं  से  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इन  अझ्रभ्यावेदनों  विचार

 किया  जा  रहा  है  तथा  ज्योंही  उनमें  उल्लिखित  विषय  तय  हो  विभागीय  पदोन्नति  समिति

 की  बैठक  बुलाई  जाएगी  |

 भ्रनुसंघान  शौर  प्रशिक्षण  परिषद  के

 फोल्ड  झरा फि सरों  के  कृत्य

 1949,  श्री  एस०  एम०  fagat:  शिक्षा  alt  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 a
 राष्ट्रीय  दक्षिण  श्रनुसंघान  शर  प्रशिक्षण  परिषद  के  एडवाइजर ों  के  कृत्य

 Ge?
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 फोल्ड  एडवाइजर ों  के  प्रत्येक  कार्यालय  में  कितने  शैक्षिक  पद  मंजूर  किये  गये

 झ्र ौर

 इन  पदों  के  लिये  क्या  योग्यतायें  निर्धारित  की  गई  हैं
 ?

 दिक्षा  फॉर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  डी०  पी०  :  के

 लिए  फोल्ड  सलाहकारों  के  पद  की  स्थापना  नाग  चौधरी  समिति  की  सिफारिशों  के  arent  पर  की

 गई  थी  तथा  वे  मुख्य  रूप  से  राज्यों  के  साथ  सम्पर्क  कार्य  के  लिये  हैं  ।  वे  मुख्यतया  निम्नलिखित

 सदस्यों  से  सम्बन्धित  हैं  --

 प्राइमरी  तथा  माध्यमिक  प्रसार  सेवा  केन्द्र  ।

 2  सम्बन्धित  राज्यों  के  साथ  सम्पर्क  कार्य  ।

 3  राज्यों  में  स्कूल  शिक्षा  के  क्षेत्र  सें  विकास  का  अध्ययन  |

 4.  राज्य  में  स्कूल-शिक्षा  को  विशेष  सदस्यों  का  जो  कि  राष्ट्रीय  दिक्षा

 अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  हित  में  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  झ्दुसंघानਂ  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में  किये  जा  रहे  तथा  किए  गए

 कार्यों  से  राज्य  शिक्षा  प्राधिकारियों  को  अवगत  कराना  |

 6.  पाठ्य-सामग्री  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद

 में  विकसित  की  गई  अरन्य  सहायक  सामग्री  से  राज्य  प्राधिकारियों  को  उचित  एवं

 प्रभावी  रूप  से  परिचित  कराना  |

 राज्य  स्कूल  शिक्षा  बोर्ड  तथा  राष्ट्रीय  स्कूल-शिक्षा  बोर्ड  के  रूप  में  कर  रहे

 राष्ट्रीय  दिक्षा  अनुसंधान  कौर  प्रशिक्षण  परिषद  के  बीच  सम्पर्क  श्रधघिकारी  के  कार्य

 करनी  ।

 प्रत्येक  कार्यालय  में  फील्ड  सलाहकार  का  एक  दक्षिण  पद  है  ।  आवश्यकता  पड़ने  पर

 भ्र ति रिक्त  दक्षिण  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  जाँच  की  जाती  है  ।

 फील्ड  रीडर  अथवा  उससे  ऊपर  के  शोहदे  का  अ्रथवा  राज्य  के  उप-शिक्षा

 निर्देशक  के  पद  परिषद  का  अधिकारी  होता  है  तथा  उसे  उस  राज्य  की  मुख्य  भाषा  का  ज्ञान

 होना  चाहिये  तथा  जब  उसे  एक  से  अधिक  राज्यों  का  काय  सौंपा  जाए  तो  कम  से  कम  एक  राज्य

 की  मुख्य  भाषा  का  ज्ञान  भ्र निवार्य  है  ।

 राष्ट्रीय  दोषिक  श्रनुझंघान  श्र  प्रशिक्षण  परिषद  पदों

 का  भरा  जाना

 1950.  श्री  एस०  एम०  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 धाया 1971  से  राष्ट्रीय  दौ  नि  ul  धान  कौर  प्रशिक्षण  परिषद  we  प्रादेशिक

 कालेजों  में  विभिन्न  वर्गों  के  कितने  नये  पदों  का  सृजन  किया  गया
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 उक्त  तिथि  के  बाद  कितने  पदों  के  विज्ञापन  दिये

 सीधी  भर्ती  तथा  पदोन्नति  द्वारा  अस्थायी  अथवा  स्थायी  तौर  पर  कितने  पद  भरे

 भ्र ौर

 उनमें  से  कितने  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 वाद  रखे  गये  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  उप-यंत्री  डी०  पी०  :

 भ्र ौर  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 लिहाजा  हाई  मैसूर  को  रखरखाव  अनुदान

 1951.  श्री  एस०  एम०  सिया  :  कया  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  HAT

 करेंगे कि

 क्या  सिद्धार्थ  एजूकेशन  सोसाइटी  मैसुर  ने  सिद्धार्थ  हाई  मसूर  को  रखरखाव

 अनुदान  की  मंजूरी  के  लिये  सरकार  को  आवेदन  पत्र  दिया  कौर  यदि  तो

 सोसाइटी  ने  उक्त  अनुदान  की  मंजूरी  के  लिये  क्या  आधार  बताये

 क्या  मैसुर  सरकार  ने  इसे  मंजूर  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  कौर

 रखी (=)  आवेदन  पत्र  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  NNT  जायेगी  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  डी०  पी०  :  सिद्धांत

 हाई  मैसुर  को  रखरखाव  अनुदान  दिए  जाने  के  बारे  में  सिद्धार्थ  दिक्षा  मैसुर  से

 कोई  आवेदन  पत्र  alt  तक  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 sa  नहीं  उठता  |

 कौर  मैसूर  सरकार  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  उसके  प्राप्त

 होते  ही  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 अ्रनुसचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिये

 विदेशों  सें  उच्च  अध्ययन  के  लिये  केन्द्र  सरकार

 की  छात्रा  त्तियां

 1952.  श्री  एस०  एम०  सिद्धया  :  कया  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों में  उच्च
 श्रष्ययन

 के
 लिये  छात्रवृत्तियाँ  देने  हेतु  मैसुर  सरकार  के

 समाज

 कल्याण  निदेशक
 ने

 भारत  सरकार  के  कहने  पर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  उम्मीदवारों  से  aaeatioe  मांगने  के  fea  ashe  की  orf: ननद  ha ed Be |  किसकी  कही  SUG  NGG  pt  4.0  सूचना  जा  री  की
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 29  1971  लिखित  उत्तर

 श्रावेदन  पत्र  देने  की  अन्तिम  तारीख  क्या  कौर

 (77)  क्या  श्रीमोहन-पत्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उम्मीदवारों  को  पति  समय  दिया  गया

 था ?

 frat  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  नूरुल  तथा

 :  27  1971  को  भारत  में  तीस  समाचार  पत्रों  में  जिनमें  से  दक्षिणी  क्षेत्र  में  6

 शामिल  केन्द्रीय  सरकार  की  योजनायें  का  विज्ञापन  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकारों  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनों  त्यागी  को  भी  इस  योजना  का  विस्तृत  प्रचार  करने  के  लिए  निवेदन  गया

 था  ।  विधिवत  भरे  गये  आवेदन  पत्रों  के  प्राप्त  होने  की  अन्तिम  तारीख  15  1971  थी  ।

 राज्य  सरकारों  जिनमें  मैसूर  सरकार  भी  शामिल  है  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए

 विज्ञापन  का  विस्तृत  प्रचार  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  |

 हा ँ।

 मेडिकल  कालेजों  हारा  तेयार  fea  गये  डाक्टर

 1953.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  ayer NOU  वर्षों  में  ofa  AIST.
 tr  निकल  कालेजों कि  DINT  +  कितनी  संख्या  में  डाक्टर  तेयार

 दौर

 उनमें  से  कितने  डाक्टरों  की  [|  क  xn नियुक्ति  oor  लगा ६  1  उल  TASS स्वास्थ्य  सेवाओं  में  की  जा

 सकी है  ?

 स्वास्थ्य  ait  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अमिय  कुमार

 कौर
 :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  ale  उसे  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 चिकित्सा  कालेजों  सें  प्रवेश  करने  वाले  नये  विद्याथियों  द्वारा

 ग्रामी रा  क्षेत्रों  सें  श्ननिवाय  सेवा

 954.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा

 डा०  संकटा  प्रसाद

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  है  जिसके  अनुसार  चिकित्सा  कालेजों

 में  प्रवेश  करने के  इच्छ क
 विद्याथियों  डिगरी  लेने  के  केन्द्रीय  कौर  स्वास्थ्य

 सेवाओं
 में

 नियुक्ति  के  लिये  कम  से  कम  दो  वर्षों  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सेवा  कार्य  करना  होगा

 att

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Yo  के ०
 :  कौर
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 Written  Answers
 लिन  November

 29,  1971

 a के  पास  एकਂ  ऐसा  ALTE  TSAO  नान प्रस्ताव  fasrrareshia
 ( St am )  :  जी  हाँ  |

 सरकार  है  जिसके  agar  मेडिकल
 का

 तेज

 में  प्रवेश  पाने  वालि  छात्र/छात्रा  को  एक  दावत-पत्र  भरना  होगा  कि  वहू  एम०  बी०  बी०  एस०

 पाठ्यक्रम  को  पुरा  करने  के  यदि  सरकार  चाहे  निश्चित  अवधि  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  कार्य  करेगा/करेगी  ।

 पश्चिम  दिल्‍ली  की  कालोनी  में

 सड़कों  पर  बिजली

 1955.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  निर्मित  शौर  डबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  दिल्‍ली  की  शंकर  गेडेन  कालोनी  में  सड़कों  पर  बिजली  नहीं

 क्या  कालोनाइजर  कौर  प्लाट  मालिकों  के  बीच  हुए  करार  के  अनुसार  सड़कों  की

 बिजली  का  प्रबन्ध  कालोनाइजर  को  करना  AT;

 यदि  तो  कालोनाइजर  द्वारा  द्र भी  तक  यह  प्रबन्ध  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 हैं  ;

 | ने  का  a क्या  सड़कों  पर  बिजली  ह  लोनी  में  मकान  निर्माण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  कौर

 यदि  तो  इस  कालोनी  में  शी  घ्रत्तायुवं  क  बिजली  देने  आर  सड़कों  पर  बिजली

 लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आई०  के ०  :  कालोनी

 में  सड़कों  पर  बिजली  नहीं  है  ।

 (&)  तथा  :  रार कार  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  कालोनाइजर  अर  प्लाट-होल्डरों  के

 कालोनी  में  सड़कों  पर  बिजली  की  व्यवस्था  का  कोई  करार  कौर  यदि  कोई  तो

 कालोनाइजर  ने  ऐसा  अभी  तक  क्यों  नवदीं  किया  ।  tare  के  अ्रचुमोदन  के  लिए  शर्तों

 में  एक  शर्ते  यह  है  कि  कालोनी  में  बिजली  लगाने  के  काम  की  जिम्मेदारी  कालोनाइजर  की  है  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  दिल्‍ली  की  शंकर  गाडन  कालोनी  में  विकास  काय

 1956,  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  कया  निर्माण  कौर  श्रीवास
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे कि

 पश्चिम  दिल्‍ली  की  शंकर  गार्डन  कालोनी  के  कालोनाइजर  द्वारा  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  बताई  गई  कमियों  के  एवज में  पुरे  पसे  जमा  करवा  देने  के  बावजूद  भी  वहां  का

 विकास  कार्य  अभी  प्रारम्भ  नहीं  हु
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 Saas;

 1893
 er

 लिखित
 उत्तर

 यदि  तो  कालोनी  के  विकास  कार्य  में  देरी  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  विकास  कार्य  में  देरी  का  मकान  निर्माण  कार्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है

 ate  यह  देरी  प्लाटों  के  मालिकों  के  हितों  के  विरुद्ध  कौर

 यदि  तो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उक्त  कालोनी  में  विकास  कार्य  को  गति

 देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माता  श्र  ware  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाई  के०  :  से

 कॉलोनाइजर  ने  कौर  geet  ate  लिवालों  सप्लाई  कौर  की

 कमियों  को  पूरा  करने  के  लिये  श्रचुमानित  जिसमें  बिजली  लगाने  के  प्रभार  सम्मिलित  नहीं

 को
 नकद  तथा  बेक  गारंटी  के  रूप  में  जमा  कर  दी  है  ।  कालोनाइजर  ने  कालोनी  में  बिजली

 लगाने  के  लिए  अपेक्षित  रकम  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  पास  कभी  जमा  नहीं  कराई  है  ।

 नगर  निगम  को  पानी  की  सप्लाई  शौर  सीवर  से  सम्बन्धित  कमियों  को  शीघ्र  पुरा  करने

 के  लिए  कहा गया  है

 नहीं  ।

 29  1971  को  पूछे  जाने  वाले  का  उसर  अधिक  प् 4 सत्र फ्र ष््रे  पर

 चिकित्सा  सम्बन्धी  समस्याश्रों  का  अध्ययन

 1957.  श्री  पी०  बेंक्टासुव्वया  :  व्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  रक्षा  मंत्रालय  के  सहयोग  से  अधिक

 ऊचाई  पर  चिकित्सा  सम्बन्धी  समस्याश्रों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  किसी  महत्वपूर्ण  निर्णय  पर

 पहुंची है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  कया  कौर

 श्रमिक  ऊंचाई  पर  तैनात  हमारे  रक्षा  कर्मचारियों  को  इससे  क्या  लाभ  प्राप्त  हो
 9

 सकता है

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  किस्म  :  से

 :  रक्षा  चिकित्सा  सेत्राद्ों
 के  साथ  मिलकर  अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  ने  श्रमिक

 ऊंचाई  वाले  स्थानों  पर  तत्काल  विलम्बित  वायु संचारी  तथा  वीनोमोटर

 को  जानने  के  लिए  ऊचे  स्थानों  पर  तथा  दिल्‍ली  की  प्रयोगशालाश्रों  में  हरनेक  अध्ययन

 किये हैं  ।
 तीब्र

 पर्वत  रोग
 तथा

 अधिक  ऊचाई
 पर  होने  फुफफुसीय  शोफ  जैसे  अनुकूलन  की

 ग्र सफलता  वाले  रोगों  की  जांच  करने  के  लिए  भी  अध्ययन  किए  गए  ।  अधिक  ऊचाई  पर  होने

 वाली  श्रात्यघिक  बीमारी  को  शान्त  था  कम  करने  अथवा  दूर  करने  के  लिए  प्रयुक्त  कतिपय

 feat  की  भेषज  क्रिया  का  गहन  झ्र  ध्यान  किया  गया  है  ।
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 ज

 Agrahayana  8,  1893  (
 sae  नाभा

 ca)

 matin  पर्वत  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  श्वास  कष्ट  होता  है  तथा  उनमें  कार्बन

 fra  का  जमाव  होता  पी०  Uo  lo?  सयाहत  कम  होता  है  तथा  ए०-ए०  डी०  को  कौर

 चयापचयी  क्षारमथता  बढ़ी  होती  है  दुसरी  कौर  अधिक  ऊ  चाई  पर  होने  वाले  फुरफुराए  शोफ

 के  रोगियों  को  vara  कष्ट  होता  है  शौर  इसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  इवास  सम्बन्धी  क्षारीयता  हो

 जाती है  ।  उनमें  पी०  To  को  कम  होता है  किन्तु  ए०-ए०  डी०  को  बढ़ा  होता  है  ।  फेफड़े

 की  धमनी  का  दबाव  मध्यम  किन्तु  फेफड़े  का  स्पद्वान  कौर  बायीं  धमनी  का  दबाव  सामान्य  रहते  हैं  ।

 उच्च  स्पद्रान  कौर  बायीं  धमनी  का  दबाव  सामान्य  रहते  अधिक  ऊ  चाई  पर  होने

 वाला  फुफफुसीय  an  परिपार्श्विक  हवास  नली  परिवर्तित  स्थलीय  ऊ  चाई  से  होने  वाली

 अल्प  श्राक्सीयता  में  अचानक  परिवर्तन  के  परिणामस्वरूप  बढ़  फुसफुसी  विजय  अन्तः  स्तर

 तथा/श्रथवा  श्रम  के  कारण  फेफड़े  में  रक्त  की  मात्रा  बढ़  जाने  से  होता  है  ।

 भेषज  क्रिया  सम्बन्धी  अध्ययनों  से  श्रब  इन  रोगों  को  तीब्र  सूत्र  औषधियों  के  प्रयोग  द्वारा

 रोकना  कौर  ठीक  करना  सम्भव  हो  गया  है  |

 दिल्‍ली  सें  सफाई  ale  गन्दी  नालियों  की  सफाई  सम्बन्धी  सेवा  में

 हड़तालों  को  निषिद्ध  करने  का  आदेश  जारी  करना

 1958,  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  स्वास्थ्य  शरर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 ह
 क्या  सरकार  ने  10  1971  को  कोई  आदेश  जारी  ह  दिए  |  क  है|  था  जिसमें  दिल्‍ली

 के  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  सफाई  कौर  गन्दी  नालियों  की  सफाई  से  सम्बन्धित  कली  भी  सेवा  में  हड़तालें

 करने  पर  निषेध  लगाया  गया  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  त्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (sto  देबी  प्रसाद  :

 जी  हाँ  ।

 दिल्‍ली  प्रदेश  बाल्मीकि  मजदूर  संघ  ने  दिल्ली  नगर  निगम  को  हड़ताल  का  नोटिस

 दिया  था  ।  नोटिस  के  अनुसार  यदि  उनकी  मांगें  पूरी  न  हुई  तो  इस  सच  को  14  1971

 मध्याहन  को  टाऊन हाल  के  सामने  प्रदर्शन  करना  था  कौर  15  1971  को  हड़ताल  करनी

 थी  ।  facet  प्रशासन  ने  यह  महसूस  कि  यदि  हड़ताल  को  खत्म  करने  के  लिए  समय  पर

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इस  प्रस्तावित  हड़ताल  से  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  को  गम्भीर  खतरा

 पहुंचने  की  ग्राहक  होगी  कौर  हो  सकता  दै  यह  सारे  शहर  में  ही  फैल  जाये  ।  इन  बातों  को  देखते

 हुए  10  1971  को  एक  आदेश  जारी  कर  दिया  गया  जिसमें  दिल्‍ली  के  संघ  शासित  क्षेत्र

 में  सफाई  अर  मल  निष्कासन  सम्बन्धी  किसी  भी  में  हड़ताल  को  निषिद्ध  करार  दे  दिया

 गया |

 विश्वविद्यालय  के  मामले  में  जांच  करने  के  बारे  में  बंगलौर

 विश्वविद्यालय  के  विद्या  थियों  को  मांस

 1959  श्री  एम०  के०  गोपालन  :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 सरकार  का  ध्यान  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  जांच  करने  के  बारे  में  बंगलौर

 3 दिद्वविद्यलय  के  विद्या  रक  सार  11  च की  दौर  fear TQ  था  गया है

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जाँच  की  है  :
 सनौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :  जी

 el

 )  ate  बंगलौर  विश्वविद्यालय  के  कुलाधिपति  को  विश्वविद्यालय  के  कार्यक  रण

 के  सम्बंध  में  श्रध्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  उन्होंने  इन  श्रभ्यावेदनों  की  जांच  करने  तथा  सामान्यत

 विश्वविद्यालय  के  कार्यों  के  जाच  हेतु  केरल-विश्वविद्यालय  के  भूतपूर्व  कुलपति  प्रो०  सम्यूल  मथाई

 तथा  विश्वविद्यालय  agar  आयोग  के  ward  सचिव  की  नियुक्ति  की  प्रो०  मथाई  ने  17

 1971  को  कार्य  भार  संभाल  लिया  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्य  होने  पर  कुलपति  तागे

 कार्यवाही  करेंगे  ।

 भारत  में  मत्स्यपालन  उद्योग  का  यंत्री कर रण

 1960.  a  कमर  मुकर्जी

 att  ato  fafa  बाद

 कपा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  ने  भारत  में  मत्स्यपालन  उद्योग

 के  यंत्रीकरण  के  बारे  में  एकਂ  विश्लेषण  आयोग  को  प्रस्तुत  किया  था  ;

 (  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  हैं

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  momenta  पी ०  :  जी  हां  ।

 कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  में  देश  की  यांत्रीकृत  मात्स्यकी  का  एक

 सामान्य  मुल्यांकन  दिया  गया  है  कौर  8  समुद्र  तटीय  राज्यों  में  मत्स्य-उद्योग  के  यंत्रीकरण  के

 कार्यक्रम  के  राज्यवार  विश्लेषण  दिये  गये  यांत्रीकृत  मत्स्य  के  योगदान  कौर  यांत्रीकृत

 नौकाश्रों  के  मितव्ययी  प्रचालन  का  विश्लेषण  किया  गया  प्रशीतन  तथा  विधायक

 अनुरक्षण  सेवाओं  तथा  प्रशिक्षित  कार्मिक  शादी  श्रवस्थापन  सा हास्य  की  पर्याप्तता  का

 मुल्यांकन  किया  गया  प्र  कार्यक्रम  के  आयोजन  तथा  कार्य  में  सुधार  के  विषय  में  कुछ

 सिफारिशें  को
 गई  हैं

 ।
 कुल  मिलाकर  देखा  जाये  तो

 जो  मुल्यांकन  किया  गया  है  वह  यह  है  कि

 यद्यपि  अधिकांश  समुद्र  तटीय  राज्यों  द्वारा  यांत्रीकृत  मात्स्यकी  कार्यक्रम  के  लिए  उत्तरोत्तर

 वर्षीय  योजनाकारों  में  किया  गया  निधि  का  विनियोजन  संतोषजनक  है  कौर  प्रशासकीय  care  ना  के

 विषय  में  मात्स्यकी  विभागों  में  काफी  बढ़ोतरी  हुई  है  तथा  अनेक  विकास  सम्बन्धी  संस्थानों  का
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 सृजन  किया  गया  तथापि  gaya  ary  TITTY  प्रोसेसिंग नाराज La tt  maa  सीन  us  व  ध  मरम्मत  शौर

 न
 >

 लिये  काफी  प्रयत्न अ्रनुरक्षण  तथा  पशतूनों  के  प्रशिक्षण  wife  सुविधाघरों  की  व्यवस्था  करने

 करने  होंगे  ।  कुछ  wales  महत्वपूर्ण  निष्कर्ष  संक्षेप  में  दिये  गये  हैं

 1.  faz  शक्ति  चालित  नौकरों  पर  प्रति  यूनिट  निवेदन  से  कुल  प्राप्ति  की  wat

 विशेषकर  मात्रा  के  रूप  में  कौर  किसी  हृद  तक  मलय  के  रूप  यांघ्रीकृत  नौकाओं  की  अपेक्षा

 काफी  अधिक  है  ।  परन्तु  बिना-शक्ति  चालित  नौकाश्रों  की  तुलना  से  यांत्रीकृत  नौकरों  से  पकड़ी

 गई  मछलियों  की  मात्रा  70  प्रतिश्त  अधिक  है  at  इन  मछलियों  का  मूल्य  बिना  शक्ति  चालित

 नौकरियों  से  पकड़ी  गई  मछलियों  के  मूल्य  से  तीन-गुना  है  |

 2.  समुद्री  मछलियों  के  उत्पादन  कौर  निर्यात  को  बढ़ाने  के  उद्दीन  यांत्रीकृत  कार्यक्रम

 को  बढ़ाने  की  आवश्यकता है  ।  लागत  को  कम  करके  तथा  प्रबन्ध  में  सुपर  करके

 प्रचालन  सम्बन्धी  दक्षता  को  बढ़ाने  के  लिए  भविष्य  में  ate  अ्रधिक  ध्यान  देन ता  चाहिए  |  यांत्री कृत

 नौकरियों  का  तट  से  दूर  के  मत्स्य  क्षेत्रों  में  ate  भ्रधघिकਂ  प्रयोग  किया  जाना  id! arteu  ।

 3.  यांत्रिक ृत  नौकरियों  पर  कार्य  करने  वाले  म्  al  का  जीवन-स्तर  बिना  शक्ति  चालित

 नौकोग्रों  का  प्रयोग  करने  वाले  मत  हों  की  तुलना  में  wear  है  ।

 4.  पकड़ी  गई  मछलियों  के  प्रभावकारी  उद्योग  के  लिये  मांग  की  तुलना  में  शीतारगरों

 प्रशीतन  कौर  नौका  निर्माण  की  सुविधायें  पर्याप्त  परन्तु  इन  सीमित  सुविचारों  का  भी

 विशेषकर  सरकारी  क्षेत्र  तरह  से  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  उन  क्षेत्रों  में  जहां

 इनका  पुर्णा  उपयोग  नहीं  किया  जाता  अतिरिक्त  सुविधायें  प्रदान  करने  से  ge  इन  सुविचारों  का

 और  अधिक  मात्रा  में  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  मित्रों  में  प्रशासन  सुविचारों  को  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिये  पर्याप्त  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  |

 5.  मछलियों  का  विपणन  मुख्यतया  गर-सरकारी  व्यापारियों  द्वारो  किया  जाता  है  ।

 सहकारी  विपणन  सं  रचना  को  पुनर्गठित  तथा  साहू  करने  की  श्रावस्यकता  है

 6.  अ्वत ररए  तथा  बन्दरगाह  सम्बन्धी  सुविधायें  water  हैं  हर  इससे  मत्स्य  उद्योग  के

 क्रमिक  विकास  में  बाघा  उत्पन्न  हई

 यद्यपि  समस्त  समुद्र  तटीय  राज्यों  में  मन  als  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए

 गए  तथापि  प्रदत्त  प्रशिक्षण  को  ate  अधिक  व्यावहारिक  तथा  कार्यसाधक  बनाया  जाना

 चाहिए  |  | द

 विकृत  मात्स्यकी  कार्यक्रम  पर  wit  अधिक  मात्रा  में  सांस्थानिक  fea  का  प्रयोग

 किया  जाना  चाहिए  |

 9.  ई  घन  तथा  तेलों  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 0.  मत  त्रों  के  लिए  अ्रावास  पीने  के  सकल  ग्रोवर  स्वास्थ्य  केन्द्र  इरादी  कल्याणकारी
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 सुविधायें  प्रायः  rata  होती  मत  इन्हें  और  अधिक  बड़े  पैमाने  पर  उपलब्ध  किया  जाना

 चाहिए  |

 कार्यक्रम  मूल्याकन  संगठन  द्वारा  किए  गए  मत्स्य  नौकरों  के  यांत्रीकरण  के  कार्यक्रम

 के  विश्लेषण  से  भविष्य  के  आयोजन  सिर  इस  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  के  निर्देशन  के  लिए  उपयोगी

 बातों  का  पता  चलता  है  ।  मत्स्य  विकास  के  लिए  तृतीय  योजना  के  28  करोड़  रुपए  के  उपबन्ध

 की  तुलना  में  चतुर  योजना  में  83  करोड़  रुपए  का  उपबन्ध  किया  गया  जिसमें  से  लगभग  20

 करोड़  रुपए  मत्स्य  बन्दरगाहों  की  व्यवस्था  तथा  इतनी  ही  राशि  यांत्रीकृत  नौंकाश्रों  के  प्रचलन  के

 लिए  रखी  गई  है  ।  पर्याप्त  अवतरण  सुविधायें  प्रशन  करने  के  महत्व  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 है  भ्र  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुर्णतया  सहायता  प्राप्त  बन्दरगाह  योजना  में  न  केवल  मुख्य  पत्त  नों

 wit  अन्य  चुनींदा  केन्द्रों  में  बड़े  बन्दरगाहों  बल्कि  काफी  अधिक  केन्द्रों  में  यांत्रीकृत  नौकाओं

 के  लिए  छोटी-छोटी  सुविधाओं  की  भी  व्यवस्था  कुल  78  तटवर्ती  स्थानों  पर  बन्दरगाह

 सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान  की  जा  रही  इस  कार्यक्रम  का  निरन्तर  रूप  से  पुनरीक्षण  तथा

 विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  संयुक्त  राष्ट  विकास  कार्यक्रम  परियोजना  भी  सम्भाव्य  बन्दरगाह

 स्थलों  का  सर्वक्षण  करके  योजनायें  तैयार  कर  रही  है  ।  यंत्रीकरण  कार्यक्रम  का  निरन्तर

 पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ak  कुछ  संकेन्द्रित  क्षेत्रों  में  प्रयुक्त  नौकरियों  की  किस्म  के  प्रचालन

 सम्बन्धी  व्यय  को  कम  करने  की  बष्टि  से  उपयुक्त  रूप  से  संगीत  किया  जा  रहा  है  ।  सहकारी

 विपणन  सं
 रचना  को  Fes  करनें  की  आवश्यकता  को  भी  अनुभव  किया  गया  है  जिससे  कि  मन ुए

 कौर  अधिक  राय  प्राप्त  कर  सकें  ।  राज्य  योजनाकारों  में  मत्स्य-उद्योग  सहकारी  समितियों  के  लिए

 सहायता  कीं  व्यवस्था  है  ।  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  में  इस  सेवा  के  महत्व  पर  सही

 दिया  गया  कौर  एक  उपयुक्त  सहकारी  विपणन  संरचना  के  गठन  पर  कौर  अघिक  बल

 देने  का  प्रस्ताव  है  ।  यंत्रीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  सांस्थानिक  वित्त  से  योजना  संसाधनों  को  पुरा

 करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  wie  इनमें  से

 बहुत  से  राज्य  सरकारों  ने  यांत्रिक ृत  मत्स्य-उद्योग  में  सांस्थानिक  वित्त  का  प्रयोग  करने  के  बारे

 उपयुक्त  कदम  उठाए  हैं  ।  मत्स्य  नौकरियों  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  ई  धन  के  लिए  सहायता  देने

 के  yea  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  राज्यो  की  वार्षिक  योजनाश्रों  को  अन्तिम  रूप  देते

 समय  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संगठन  के  निष्कर्षों  को  ६ण्टिगत  रखा  जा  रहा  यह  रिपोर्ट  राज्य

 सरकारों  को  भी  भेजी  गई  है  क्योंकि  उनका  प्रशिक्षण  शौर

 कल्याण  के  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  से  सम्बन्ध  है  ।

 पटेल  सं मो रियल  नेपाल  राजपुरा  पंजाब  के  wrat el  द्वारा  हड़ताल

 1961.  श्री
 रेग पद

 दास  :  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पटेल  मेमोरियल  नेशनल  कॉलिज  राजपुरा  के  छात्रों  द्वारा

 गत  कुछ  दिनों  से  निरन्तर  की  जा  रही  हड़ताल  की  दिलाया  गया  है  ;
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 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारा  =  ;  श्र

 a  oa से sin  a विवाद  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  कदम  उठाये  हैं  ?

 दिक्षा  oie  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  उप मन्त्री  डी०  पी०  :  wie
 )

 पटेल  मैमोरियल  नेशनल  राजपुरा  के  विद्यार्थियों  ने  निम्न  लिखि {  | क |  त  बातों  के  खिलाफ  अपना

 रोष  प्रकट  करने  हेतु  26  अगस्त  1971  से  हड़ताल  की  |

 (1)  कालेज  की  प्रबन्ध  समिति  का  तानाशाही  व्यवहार  तथा  उसके  द्वारा  की  गई

 अनियमितता यें
 ।

 (2)  लगातार  तीन  वर्षों  तक  एकਂ  अ्रध्यापक के  प्रति  रोष  प्रकट  करने  के  बावजूद  भी

 उसे  सेवा  से  न  हटाया  जाना  |

 (3)  योग्य  प्रोफेसरों  को  बिना  उनके  किसी  अपराध  के  सेवा  से  हटाया  जाना  |

 (4)  कालेज  के  बजट  में  2  लाख  रुपये  से  ग्रसित  का  घाटा  होने  की  न  होना  |

 (5)  अधूरे  पड़े  भवनों  को  ger  न  किया  जाना  तथा  उनके  निर्माण  कार्य  में  होने  वाली

 देरी  ।

 (6)  earns  के  प्रति  यहां  तक  की  शारीरिक  दिक्षा  निदेशक  भी  नियुक्त

 नहीं  किया  गया  था  |

 अधिक  अच्छे  भ्र ध्या पन  का  पुस्तकालय  कौर  प्रयोगशाला  की  सुविधाओं  में
 सुधार

 तथा  विद्याथियों  के  लिये  अन्य  सुख  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  भी  विद्यार्थियों  की  मांग

 थी |

 जन  दिक्षा  पंजाब  की  मध्यस्थता  से  यह  हड़ताल  21  1971  को

 समाप्त  हो  गई  थी  ।  पंजाबी  विश्वविद्यालय  जिससे  यह  कालेज  सम्बद्ध  विद्यार्थियों  की  शिकायत

 के  विभिन्न  पहलुद्नो  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 सिक्किम  के  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  faaalaiay  को  दी  गई  सहायता

 1962.  att  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  शिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 भारत  सरकार  ने  सिविकम  स्थित  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  तिबतोलोजों  को  wa  तक  कितनी

 वित्तीय  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता दी  है  ;

 क्या
 इन्स्टीट्यूट  के  शासो-निकाय/को  इन्स्टीट्यूट  का  निदेशक  नियुक्त  करने  का

 अ्रघिकार है  ;

 यदि  तो  क्यां  वहाँ  एक  नया  निदेशक  जिसे  adatom  र्थ  के  कारण  दिक्षा

 मंत्रालय  से  सेवा  नियत  किया  गया  नियुक्त  करने  का  हाल  ही  में  निरा  किया  गया  है  ;

 तिव्बतीय  संस्कृति  तथा  इतिहास  के  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  निर्देश  को  क्या  श्रोतों  हैं  ?
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 काग  a oat  ee

 टसका  an
 o

 शिक्षा  रहो  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  ९  ह  जज  7  (Ato  एस०  नूरुल  :  भारत

 सरकार  सिक्कम  के  नामग्याल  इन्स्टीट्यूट  श्राप  तिब्तोलोजी  को  वर्ष  1958-59  से  प्रतिवर्ष

 की  सीमा  तक  की  वित्तीय  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है

 ||
 कि  चालू  वित्तीय  ag  से  सहायता  की  मात्रा  एक  लाख  रुपये  तक  बढ़ा  दी  जाये  |

 संस्थान  के  निदेशक  की  नियुक्ति  संस्थान  के  arg  कारी  मंडल  के  अघिकार  क्षेत्र  में

 है  ।

 या ८० इस  मंत्रालय  के  सेवा  निरस्त  अ्रधिकारों  डा०  एस०  10  रोजरियों  को  1

 1971  से  संस्थान  के  नये  निदेशक  के  रूप  हें  नियुक्त  किया  गया  है  ।  डा०  रोजरियों  वादू  धन्य

 निर्वेतन  org  की  प्राप्ति  के  cea  सरकारी  सेवा  से  नियमित  रूप  से  निवृत्त  हुए  थे  ।  उन्हें  उनके

 अ्रसन्तोषजनक  कार्य  के  कारण  सेवा  से  निवास  नहीं  किया  गया  था  |

 इस  मंत्रालय  में  रिकार्ड  की  गई  डा०  रोजरियों  की  श्रोताओं  में  तिब्बती  संस्कृति

 xy
 अ्रथवा  इतिहास  के  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  की  wear  शामिल  न  हीं  a  ही  यह  भी  कहना

 =>
 a  तौर  इसमें उपयुक्त  होगा  कि  निदेशक  के  कर्तव्य  मुख्यतया  कार्यकारी  अथवा  प्रशासनिक  रूप

 किसी  प्रकार  का  अध्यापन  शामिल  नहीं  है  ।

 वाणिज्यिक  फसलों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन

 1963.  श्री  विश्वनाथ  भू  नूरवाला  :  कया  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेगे-कि  :

 सरकार  ने  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  साथ-साथ  वाणिज्यिक  फसलों  के  अधिक

 उत्पादन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कोताही  की  है  ;  कौर

 197:  में  प्राप्त  लक्ष्यों  की  तुलना  में  विभिन्न  वाणिज्यिक  फसलों  के  लिए  1972  के

 लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साहिब  पी०  वाणिज्यिक

 फसलों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  अनेक  योजनायें  क्रम  क्रियान्वित  किए  गए  हैं  ।

 इस  संद  में  इन  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजना  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  जिनके  अंतगर्त  प्रत्येक

 वाणिज्यिक फसल  के
 विकास

 के  लिए  निधि  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।
 1969-1970  कौर

 1970-71  के  दौरान  इन  योजनाओं  पर  क्रमश  :  192'1  तथा  288'6  लाख  रुपए  व्यय  किए  गए

 थे  ।  इन  योजनाश्रों  के  भ्रन्तगंत  समस् यान् मुख  प्रदर्शनों  तथा  वनस्पति  रक्षण  रासायन-पदार्थों  कौर

 उपस्कर  शादी  के  लिए  सामान्य  प्रदान  करके  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  ।  हाल  ही  में  चौथी  योजना  की

 दोष  अवधि  के  दोरान  कुल  1600'00  लाख  रुपए  के  परिव्यय  की  दो  नयी  योजनायें  अर्थात  सघन

 कपास  जिला  कार्यक्रम  att  सोयावीन  विकास  शुरू  की  गई  इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक

 वाणिज्यिक  फसल  के  लिए  विकास  परिषदों  की  स्थापना  की  गई  है  जो  इन  फसलों  के  विकास

 श्र  विपरीत  से  सम्बन्धित  सदस्यों  के  विषय  में  भारत  सरकार  को  समय-समय  पर  सलाह  देती

 हैं  ।  अनुसन्धान  वैज्ञानिक  वाणिज्यिक  फसलों  की  अ्रघिक  उत्पादन शील  किस्मों  का  विकास  कर  रहे

 हाल  ही  में  समन्वित  हुई  योजनाओं  के  श्रत्तगंत  इन  प्रयत्नों  को  बढ़ायां  गया  है  ।
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 fart  तालिका  में  1970-71  होकर  1971-72  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  ax  मुख्य

 वाणिज्यिक  फसलों  के  1970-71  के  दोरान  प्राप्त  हुये  वास्तविक  उत्पादन  के  विषय  में  भी  fear

 गया
 है

 ee  न»

 फसल  1970-71  1971-72

 लक्ष्य  वास्तविक  उत्पादन  लक्ष्य

 तिलहन  9.00  9.19  9.50

 लाख  मीटरी

 गन्ना  13.20  13.19  13.20

 लाख  मीटरी

 कपास  6.50  4.56  6.50

 लाख

 पटसन  6.70  4.91  6.40

 लाख  गाँठें

 श्रास्थागित  भुगतान  प्रणाली  के  बारे  में

 बंगाल  की  खाड़ी  ।  जापान  सम्मेलन  का  निराले

 1964.  श्री  कार  पी०  उलगनम्बी :  नौवहन  र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 cramrary  के
 आस्थगित  भुगतान  ट किमी ह  द  है  |  |  बारे  के  बंगाल  की  खाड़ी  /  जापान  सम्मेलन  में  क्या

 निर्माण  किया  शौर

 सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कायंवाही  की  है  कि  इसमें

 उचित  प्रक्रियाएं  अपनाई  जायें  ?

 संसदीय  किये  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज  :  कौर  (a)  भारत

 के  पूर्वी  तट  से  दक्षिणी  पूर्वी  तथा  जापान  के  लिए  व्यापार  का  नियंत्रण  करने  वाले  बंगाल

 की  खाड़ी  |  जापान  सम्मेलन  व्यापारी  वर्ग  तथा  सरकार  के  लगतार  दवाव  के  कारण  1-7-1971

 से  आस्थगित  भुगतान  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  है  ।  बाद  में  सम्मेलन  ने  1-9-1971  से  प्रवृत्त  वि०

 दर-प्रणाली  करार  तथा  गेर-करार  की  चालू  करने  की  घोषणा  की  है  ate  निवल  तट कार

 दरों  की  करार-दर  तथा  गैर-करार  दरों  को  उस  स्तर  से  ऊपर  10  प्रतिशत  सभा  गया  है  ।  करार

 मेंदा मिल  होने  वाले  पोत-बरिक  कम  दरों  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  अधिकारी  होगें  ।

 सम्मेलन  ने  अपने  हितों  की  रक्षा  के  यह  कदम  उठाया  क्योंकि  माल  का

 जाना  कम  था  झ्र  इस  तरह  से  वे  पोतवरिगिकां  पर  कुछ  हद  तक  नियंत्रण रख  सकते  थे  ।  बहुत  से
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 पोत  वरश्पिकाँ  ने  बिना  किसी  विरोध  के  शिपिंग  लाई तस  के  साथ  स्वेच्छा  से  हस्ताक्षर  कर  दिये  हैं

 श्र  ऐसा  agua  किया  गया  है  कि  सम्मेलन  द्वारा  ऐसी  व्यवस्था  करने  का  औचित्य  है  ।

 |  a
 Housing  Problem  For  Employees  in

 1965.  Dr.  Shankata  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to

 state  :

 (a)  Whether  the  Central  Government  have.  not  been  able  so  far  to  solve  the  housing

 problem  of  their  employees  in  Delhi  ;

 (b)  the  types  of  quarters  a'lotted  by  Government  to  different  categories  of  emp-

 loyees  and  also.  the  year  so  far  covered  ;

 (c)  the  basis  of  allotment  of  these  quarters  ;  and

 (d)  the  action  proposed  to  Le  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 T!e  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  K.  Gujra)):  In

 the  general  poo!  in  Delhi/New  Delhi  it  has  been  possible  to  provide  accommodation  to  41.

 82%  of  the  employees  working  in  eligible  offices.

 (b)  A  statenent  indicating  the  pay  ranges  for  entitlement  cf  different  types  of

 accommodation  and  the  date  of  priority  covered  as  on  22nd  November,  1971  is  attached.

 (c)  The  allotment  of  accommodation  from  the  general  pool  is  made  to  Government

 employees  working  in  eligible  offices  in  Delhi/New  Delhi  onthe  basis  of  their  entitlement

 for  different  types.  Separate  waiting  Jist  in  respect  ofeach  type  onthe  basis  of  date  of

 pyiority  of  the  officers  entitied  to  that  type  is  prepared  every  month  andthe  allotment  is

 made  keeping  in  view  the  position  of  individual  officers  on  tho  waiting  lists.  In  type  IV  and

 below,  the  date  of  pricrity  is  reckoned  from  the  date  from  which  the  officer  has  been

 continuously  in  serviee  under  the  Central  Government  or  State  Government  including  the

 periods  of  foreign  service.  In  their  cases  the  entire  service  rendercd  under  the  Central

 Gover  ;:ment/State  Government  is  taken  into  consideration.  In  the  casc  of  officers  entitled

 to  type  V  and  above,  the  date  of  priority  is  reckoned  from  the  date  from  which  an  officer

 has  been  continuously  drawing  emoluments  relevant  to  a  particular  type  or  a  higher  type  in

 a  post  under  the  Central  Government  or  State  Government  or  on  foreign  service,  etc.

 (0)  The  position  regarding  constrution  of  quarters  in  Delhi/New  Delhi  during  the

 Fourth  Five  Year  Plan  is  as  under

 aecreee इक ममा

 Type.  No,  of  units  No.  of  units  Ne.  of  units  Proposals
 sanctioned.  completed.  under  under

 construction  consideration

 304  192  112  1112

 181.0  1732  864  868

 हैहृ  1716  440  1276  1932

 IV  1180  256  924  178

 ा  6

 1752 Total  :  4938  3180  3222
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 Statement
 ween,

 Type  Plinth  Entitlements  Date  of

 area  priority

 in  (sq.  ft.)  covered
 ad

 a
 (1)

 (2)  दा  Q)
 (3)

 नामित

 |  ह  4  0  Below  Rs.  ् [751-  2.2.1950

 1.4.1943 है  540  From  Rs.  175/-  to  Rs.  349/-

 710  From  Rs.  17.11.1942 Ii  350/-  to  Rs,  499].

 900  From  Rs  14.7.1942 IV  500/-  to  Rs,  799/-

 1,560*  From  Rs  800/-  to  Rs,  1299)-  June,  1952

 Vi  2,100*  From  Rs  1300/-  to  Rs.  2249/-  20.12.1961

 Vil  @  From  Rs  2250/-  and  above.  29.11.1960

 VI  &&  Secretaries/Additional  Secretaries  to  30.9.1962

 the  Government  of  India.
 नाला  anil

 *
 plus  240  for  servant  quarter  plus  225  for  garage.

 @  will  be  decided  in  individual  cases.

 &&  there  will  be  no  further  construction  in  this  type.

 Application  For  Milk  Token  Pendirg  With  Delhi  Milk  Scheme

 1966  .Shri  tiukma  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased to
 state

 (a)  the  number  of  applications  for  milk  tokens  pending  consid  we a  ration  with  Delhi

 Milk  Scheme  at  present;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Delhi  Milk  Scheme,  to  issue  milk  tokens  at
 81  early  date  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a):  The
 number  of  applicaticns  for  milk  tokens  pending  with  Delhi  Milk  Scheme  as  on  19,11.71  was

 41,794.

 Scheme
 (0)  The  milk  handling  capacity  of  the  existing  Central  Dairy  Plant  of  Delhi  Milk

 is  being  expanded  from  about  300,000  litres  a  day  at  present  to  375,000  litres  a  day.
 This  isexpected  to  be  completed  in  about  6  months  time.  Pending  applications  will  be
 Cleared  when  the  capacity  has  been  raised.  The  Government  is  also  considering  a  proposal
 tor  the  setting  up  of  a  new  Dairy  Plant  at  Delhi  under  Operation  Flood  with  a  recombining
 capacily  of  400,000  litres  a  day,  A  substantial  portion  of  the  requirements  of  milk  for
 Dethi  will  be  met  after  the  new  Dairy  is  commissiored.

 पशिचम  बंगाल  में  नलकूप  लगाना

 1967.  डा०  सर दीदा  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्पीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  में  जिलावार  कुल
 कितने  नलकूप  लगाये
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 क्या  परकार  ने  पश्चिम  बंगाल में  1,000  नलकूप  लगाने  के  पहले  लक्ष्य
 को  कम

 करके  600  नलक प  लगाने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  सिचाई  सुविचारों  की  नितान्त  आवश्यकता  को  देखते

 हुए  अपक  नीरज  पर  पुरविक़ार  कौर

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  दोर  1969-70  श्र  1970-71  के

 वर्षों  में  खोदे  गये  कौर  वर्ष  1971-72  के  दौरान  लोहे  जाने

 न

 दले  गहरे  नलकूपों  को  प्रदर्शित  करने

 वाला  एक  विवरण  भ्रनुबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 at

 राज्य  योजना  में  समस्त  वित्तीय  संसाधनों  की  कर्म
 ी

 को  हष्टिगत  रखते  हुये  पहले  खोदे

 हुये  नलकूपों  के  बचे  हुए  कार्य  को  पुरा  करने  तथा  इस  कामे
 को  संभालने  की  राज्य  के  तकनीकी

 संगठन  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  ही  लक्ष्य  में  कमी  की  गई  है  ।

 जी  नही ं।

 पहले  खोदे  गये  नाक  पों  के  कार्थ  को  पुरा  करने  के  शझतिरिक्त  राज्य  तकनीकी  संगठनों

 को
 चतुर

 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  2  वर्षों  की  waft  में  314
 नलकूप

 कौर
 र
 खोदने  पड़ गे  ताकि

 चतुर्थ
 योजना  में  600  नलक पों  के  खोदने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  जा  सके  at  वर्षों  की  अवधि

 में  314  से  श्रीधर  नलकूप  खोदना  व्यावहारिक  नहीं है  ।

 विवरण

 जिले का  नाम  1969-70  तथा  .970-71  में खोदे  1971-72  में  खोदे  जाने

 गये  नलकूपों  की  सं०  वाले  नलकपों  की  सं  ०
 OS ES  TT  रागा

 हुगली  32  23

 24  परगना  20  15

 32  16

 मिदनापुर  Z1  21

 13  12

 8  18

 मुर्शिदाबाद  18  23

 पश्चिम  दिनाज

 माल्दा

 वि  ऑ अ  आ

 150  136
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 aaa  जांच  समिति  की  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करना

 1968.  श्री  के०  मानना  :  व्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  वक्फ  सम्पत्तियों  के  प्रशासन  के  बारे  में  वक्फ  जांच  समिति  के

 सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  कौर

 देश  में  उक्त  सम्पत्तियों  के  प्रबन्ध  कौर  नियंत्रण  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 कृषि  मन्त्री  नसरुद्दीन  चली  :  वक्फ  जांच  समिति  ने  mit  तक  कोई

 सिफारिश  नहीं  की  है  ।  इसकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 set  ही  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  बंगाल  सें  कपास  उत्पादकों  को  वितीय
 सहायता

 1969.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  प्रशासन  ने  राज्य  में  कपास  उत्पादकों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 क्या  सरकार  सहायता  देने  के  लिये  सहमत  हो  गई

 यदि
 तो

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी०  :  जी  हां  ।

 तथा  :  वर्ष  1971-72  की  अवधि  में  भारत  सरकार  ने  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  अन्तर्गत  परिचय  बंगाल  के  सुन्दरवन  तथा  तटीय  क्षेत्रों  में
 कपास  की  कृषि  प्रारम्भ  करने

 के  लिये  31.20  लाख  रुपये की  राशि  सं स्वीकृत  की  है  ।  उसके  अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  सहायता  का

 स्वरूप  निम्न  प्रकार  है  :-

 (1)  कर्मचारियों  तथा  प्रासंगिक  व्यय  की  पुरी  लागत  |

 (2)  प्रदर्शन  के  लिये  भ्रादानों  की  पुरी  लागत  ।

 (3)  वनस्पति रक्षण  रसायनों  पर
 25

 प्रतिशत  उपदान
 |

 (4)  पुरिया  के  पर्याय  छिड़काव  के  लिये  पूरिया  कर  शत
 प्रतिशत  उपदान  तथा  कम-दफ़्ती

 चालित  भ  rat  पर  50  प्रतिश्त  उपदान  |

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  को  उत्पादकों  में  कपास  के  बीजों  के  क्रय  तथा  वितरण की

 50  प्रतिशत  लागत  वहन  करने  के  लिये  3.25  लाख  रुपये  का  श्रल्पावधघि  sear  स्वीकार  किया  गया
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 मंसूर  राज्य  में  परियोजनाओं  में  सहायता  के  लिये  भारत  कौर  विश्व  खाद्य

 कार्यक्रम  के  बीच  सम  होते

 1970.  श्री  घर्म
 त  झफजलपुरकार

 :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसूर  राज्य  में  परियोजनाओं  में  सहायता  ay  के  लिये  भारत  शहरों  विश्व  खाद्य

 के  बीच  दो  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  हुए  शौर

 यदि  तो  कितनी  सहायता  दी  जायेगी  कौर  इसकी  शर्तें  क्या  होंगी  कौर  इन

 परियोजनाश्रों  को  मैसुर  के  किस  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शण्ासाहेब  पी०  :  जी  हों  ।

 भारत  सरकार  कौर  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  बीच  30.  1971  को  करार  पर

 हस्ताक्षर  हुये  थे  ।  जिसके  अनुसार  मैसुर  राज्य  में  परियोजना  विकास  के  लिये  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम

 33.750,000  रु०  के  मुल्य  की  खाद्य  सहायता  देगा  ।  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  सहायता  चरी

 wy
 स्कीम  दूध  चूर्ण  के  रूप  में  होगी  ।

 एक  करार  के  अधीन  fees  खाद्य  कार्यक्रम  11,000  मील  ग्रामीण  सड़कें  बनाने  ait

 वेलारी  we  रायचुर  जिलों  में  तु  गहरा  डैम  द्वारा  सिंचित  400,000  एकड़  भूमि  के  गहन  विकास

 में  1  देगा  ।  इस  काम  से  5,000  व्यक्तियों  जिन्हें  उजरत  का  एक  भाग  विश्व  खाद्य

 कार्यक्रम  से  प्राप्त  खाद्य  सामग्री  के  रूप में  5  साल  की  अवधि  में  रोजगार  मिलेगा  ।  विश्व

 खाद्य  कार्यक्रम  द्वारा  सप्लाई  की  जाने  जीनों  का  मुल्य  19,500  000  रु०  होगा  ॥

 दूसरे  करार  में  कोलार  कौर  बंगलौर  जिलों  में  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम

 द्वारा  भूमि  संरक्षण  कार्यक्रम  के  लिये  सहायता  की  व्यवस्था  है  ।  परियोजना  के  श्रस्तगंत  4,50,000

 एकड़  भूमि  लाई  जायेगी  ate  इसमें  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  एक  वर्ष में
 6  मास  के  लिये

 औसतन  5625  परिवारों  को  रोजगार  मिलेगा  |  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  द्वारा  सप्लाई  होने  वाली

 खाद्य  जो  कार्मिकों  को  वेतन  के  एक  भाग  की  अदायगी  के  रूप  में  दी  का  मुल्य

 14,250,000  रु०  होगा  |

 छोटी  चावल  मिल

 1971.  श्री  पी०  बकटासुब्बया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटी  चावल  मिलों  की  स्थापना  का  एक  दिया  गया  है  जिसमें  wars

 के  सारे  प्रो  संसाधन  के  आधुनिक  तरीकों  की  व्यवस्था  है  ताकि  इस  समय  अपनाये  जा  रहें

 पुराने  तरीकों
 100  करोड़  रुपये  के  मुल्य  के  लगभग  20  लाख  टन

 चावल
 की  बरबादी  को

 रोका  जा

 साव
 2  बचन  पर  विचार  किया  गया  कौर
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 यदि  at,  उसके  परिणा प्राम  निकले  कौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाह

 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wont  साहिब  पी०
 :

 से  सरकार

 के  पास  छोटी  आधुनिक  चावल  मिलों  को  स्थापित  करने  के  लिए  सुभाव  प्राप्त  हुए  हैं  श्र  ऐसी

 मिलों  को  बनवाने  के  लिए  कायें  वाही  की  गई  है  ।  इस  समय  देश  में  झ्राधघुनिक  चावल  मिलों  की

 मशीनरी  बनाने  के  लिए  तीन  निर्माता  इस  परियोजना  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  र  प्राप्त  सूचना  के

 म्रचसार  इनमें  से  एक  निर्माता  छोटी  आ्राधुनिक  मिलों  के  लिए  मशीनरी  बनाने  की  परियों  को

 लगभग  अन्तिम  रूप  देने  की  स्थिति  में  बताया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सें  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  का  विकास

 1972.  श्री  जी  सी०  दीक्षित  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  का  नदियों  किया  है  जहां  उषा  बहुत

 होती  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  शेर  मध्य  प्रदेश  के  चार  अर्थात  हवा

 सीधी  तथा  age  देश  के  निरन्तर  qa  से  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिये  छांटे  गये

 निर्माण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिये  चने  गये  हैं  ।  इफ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मध्यम  ।  ल

 सिंचाई  मृदा  सं  वनरोपण  तथा  ग्रामीण  सड़क  शादी  जसी  श्रम  प्रधान  तथा  उत्पादनों  मुखी

 योजनायें  प्रारम्भ  की  जाती  हैं  ।  चौथी  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  चुने  हुए  के  लिये  2  करार

 रुपये
 का

 परिव्यय  होगा  ।  मध्य  प्रदेश  के  चार  चुने  हुए  जिलों  के  लिये  कुछ  योजनायें  स्वीकृत  की

 गई  हैं  ।

 Canal  From  Mahalegurada  Village  to  Jainabad

 Viilage  In  Burhanpur  Tehsil  (Madhya  Pradesh)

 1973  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  sta‘e

 १)  whether  a  minor  canal  has  been  dug  from  Mahalgurada  ‘village  to  Jainabad

 village  near  Aukhane  in  Burhanpur  Tehsil

 (b)  whecher  the  canal  gjhas  become  unservicsable  as  no  attention  has  been  paid

 towards  it  since  long;  and

 (c)  whether  the  attention  of  the  Central  Goveranent  has  b3e  dra, प्  Taw  n  towards  it  by

 the  Government  of  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  (a)  Yes  Sir

 There  is  an  old  existing  canal  dug  during  the  Mughal  Period  from  Mahalgurada  to  Yeklara

 (not  to  Jainabad)

 (b)  Yes  Sir

 (c)  No  Sir

 दिल्‍ली  स्थित  भारत  सरकार  प्रकाशन  शाखा  के  प्रबन्धक  के  कार्यालय  में  कार्य  की

 सन्तोषजनक  ददा w=  न

 1974.  श्री  एस०  कार  गोपाल  रेड्डी  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि
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 क्या  सिविल  दिल्‍ली  स्थित  भारत  सरकार  प्रकाशन  शाखा  के
 प्रबंधक  के

 कार्यालय में  कार्य  की  श्रसन्तोषजनेंक  दशा  के  बारे में  सरकार  को  श्रम्यावेदन  दिये  गये

 tt

 यदि  ह्  तो  स्थिति  सुधारते  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  ?

 निमार  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  के०  :  हां  ।

 स्थिति  में  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं

 (1)  एक  नई  इमारत  निर्माण  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 (2)  मुख्य  भवन  में  शोचालय  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  मरम्मत  कर  दी  गई  है  ।

 (3)  चूहों  att  दीमक  के  खतरे  को  समाप्त  करने  के  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 (4)  स्टोर/गोदामों  में  बिजली  के  इन्सटालेशनों  उपकरणों  की  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  द्वारा  जांच  कर  ली  गई
 हैं  कौर  नये  प्वाइंट  लगा  दिये  गये  है  ।  बिजली  की  पुरानी  तारें

 बदल  दी  गई  हैं  ।  गोदामों  में  बेहतर  रोशनी  के  लिये  अधिक  रोशनी  वाले  बल्बों  की  व्यवस्था  कर

 दी  गई
 |  स्टोरों में  ट्यूब  लाइट  लगाने  की  कार्यवाही  कर  दी  गई  है  ।

 (5)  स्टोरों/गोदामों  में  बाहर  हवा  फेंकने  वाले  पंखों  की  व्यवस्था  करने  की  कायेवाही  की

 जा  रही  है  ।

 (6)  कमरो/स्टोरों  की  प्रतिदिन  सफाई  जाती  है  कौर  कीट-नाशक  तथा

 पूनाराम  दवाईयों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  |

 (7)  भवनों  के  ब्लाक  नं०  VIL  की  छत  बदल  दी  गई  है  कौर  मरम्मत  कर  दी

 गई  है  ।

 (8)  इस  वर्ष में  भवनों  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  प्रकाशन  शाखा  द्वारा भी  दो  बार

 रोगाणुनाशक  दवाईयां  छिड़की  गई  हैं  ।

 Persons  Provided  with  Employment  Under  Crash  Program

 for  Rural  Employment

 1976.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 State

 (a)  the  number  of  persons  provided  with  employment  by  the  various  States  so  far

 under  the  programme  for  the  removal  of  unemployment,  Statewise  ;

 (b)  the  number  of  persons  out  of  them  belonging  to  rural  areas

 (c)  the  period  of  employment  provided  and  the  nature  of  jobs  given  ;

 (d)  the  present  number  of  unemployed  persons  in  each  tate  leaving  aside  those

 who  have  been  already  provided  with  employment  and
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 (e)  the  time  by  which  the  remaining  persons  would  be  provided  with  employment  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  to  (0)

 The  Crash  Scheme  for  rural  employment  is  designed  to  provide  employment  opportunities

 to  about  1000  persons  in  rural  areas  in  every  district  for  a  period  of  10  months  or  for  an

 The equivalent  number  of  mandays  through  labour  intensive  works  of  a  durable  nature.

 Scheme  has  come  into  operation  on  different  dates  in  different  States  and  Union  Territories.

 Uptodate  information  in  respect  of  all  States  and  Union  Territories  is  not  available.  How-

 ever,  on  the  basis  of  data  received  so  far,  a  statement  showing  the  number  of  mandays  of

 employment  provided  has  been  prepared  and  is  placed  on  the  table  of  the  House.  The

 number  of  persons  employed  and  the  period  for  which  each  of  themis  employed  .re  not

 available.  These  figures  are  bound  to  vary  from  work  to  work  and  area  to  area  even

 within  a  State,  as  generally  speaking  the  rural  workers  engage  themselves  primarily  in  agri-

 cultural  operations  the  timing  and  intensity  of  which  vary  from  area  to  area  and  seek  other

 kinds  of  wage  labour  when  the  agricultural  operations  cease  or  slacken.  Further,  it  may

 be  added  that  a  simple  mention  of  the  number  employed  without  the  de‘ails  of  the  days  for

 which  each  iw  employed  is  likely  to  be  misleading.  As  regards  the  second  part  of  (c),  it  may

 be  stated  that  the  jobs  given  are  in  the  nature  of  work  involved  in  road  making,  tank

 improvement,  soil  Conscrvaticn  and  afforestation.  All  the  unskilled  workers  employed  under

 the  scheme  belong  to  areas.  It  is  likely  that  some  persons  with  higher  skills  like  masons

 and  workjsarkars  may  have  been  drawn  from  other  areas.

 (d)  &  (e)  Information  on  the  total  number  of  unemployed  persons  in  each  State  is

 not  available,  and  it  is  not  possible  to  indicate  when  all  the  unemrloyed  persons  in  the  rural

 areas  will  be  provided  employment.  At  any  rate,  it  must  be  made  clear  that  the  Crash

 Scheme  has  limited  objectives  and  the  wider  question  of  removal  of  rural  unemployment  is

 being  tackled  ८५  a  part  cf  the  generc!  deve’onment  plan  for  rural  areas  in  general  and  agri-

 culture  in  particular.

 Statement

 Cash  Scheme  For  Rural  Employment
 Statement  showin  ated

 ce  ट  progress
 of  employment  gener

 eee  eee

 States/Union  Em  pleyment

 Territories  generated

 तल क dl
 000  mandays)

 (1)  (2)

 Andhra  Pradesh  435.28

 Assam  N.A,

 Bihar  52.15

 Gujarat  151.26

 Haryana  211-85

 6.  Himachal  Pradesh  245.00

 Jammu  and  Kashmir  N.A

 Kerala  437.30

 Madhya  Pradesh  13.08

 10  Maharashtra  207.91
 tt

 N.A.  Information  not  available,
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 11.  N.A. Meghalaya

 12,  Mysore  373.73

 13.  Nagaland  Work  not  yet  star

 14,  Orissa*  N.A.

 15,  Punjab  N.A.

 16.  Rajasthan  N.A.

 17,  Tamil  Nadu  942.00

 18,  Uttar  Pradesh  327.33

 19,  West  Bengal  383.37

 Union  Territories

 20  A  &  N@slands  2.17

 21  Chandigarh  15.20

 22  Dadar,  Nagar  Haveli  Proposals  awaited

 23  Delhi  2.34

 24,  Goa,  Daman  &  Diu  Work  not  yet  started

 25  L.M.A.  Islands  N.A.

 26.  Manipur  N.A.

 27  N.E.F.A.  Work  not  yet  started

 28  Pondicherry  N.A.

 29  Tripura*  N.A.

 All-India

 Note:—Information  in  regard  to  generated  fot  diffe  rent  States/U.  Ts.  relate  to

 the  following  periods  :

 (a)  upto  August,  Himachal  Pradesh,

 (b)  upto  Sept.,  Pradesh,  Haryana,  M.  P.  Maharashtra,  Chandigarh.

 (c)  upto  October,  Kerala,  Mysore,  Punjab,  Tamil  Nadu,  P.,
 West  Bengal,  A&N  Islands,  Delhi  &  Pondicherry.

 N.A.—Information  not  available.

 *Work  is  reported  to  have  commenced  in  Orissa,  Rajasthan,  and  Tripura,  but

 figures  of
 employment  have  not  yet  been  received.

 गुजरात  में  मन्दिरों से  पतियों  की  चोरी

 1977.
 श्री  हेमेन्द्र  बनेरा  :

 क्या  शिक्षा  प्रौढ़  समाज  कल्याण मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  को  गुजरात  में  मन्दिरों  से  मूर्तियों  के  चोरी  चले  जाने
 की

 जानकारी
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 fz  27 या  व  तो  गत  तीन  वर्षो  में  कितनी  afta  चोरी  की  गई  और  गुजरात के  किन

 मन्दिरों से  मूर्तियाँ  चुराई  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये  कौर  किन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दर्ज  किये

 गये ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल
 :

 तीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अधीन  गुजरात  में  केन्द्रीय  संरक्षित  किसी  भी  मन्दिर  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कोई  भी  मुर्ति  चोरी  नहीं  गई  है  ।

 seq  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्राघनिक  तरीकों  से  कत्थे  का  उत्पादन

 1978.  श्री  बी०  कार  शक्ल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बहराइच  जिले  के  वन  में  बहुत  श्रमिक  खेर  के  वृक्ष  कौर  यदि  तो  बया

 वहा  व्यापारियों  द्वारा  खेर  के  वक्षों  से  प्राकृत  एवं  ग्रपरिष्कृत  रूप  से  कत्थे  का  उत्पादन  किया

 भ्र ौर

 क्या  सरकार  वहां  कत्थे  का  उत्पादन  करने  हेतु  आधुनिक  प्रकार  का  कत्थे  का

 खाना  खोलने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्र ौर  यथा  समय  सभा-पटन  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बहराइच  जिले  में  उत्पादित  गन्ने  का  उपयोग  शौर  saa  जिले  में

 एक  चीनी  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 979,  श्री  बी ०  कार  दाल  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 गत

 दो  वर्षों  में  बहराइच  जिले  में  गन्ने  का  उत्पादन  sar  था  उसकी  सारी  खपत

 जिले  में  जवाब  रोड  पर  स्थित  केवल  एक  गन्ने  के  कारखाने  में  हो  गई  थी

 यदि  तो  आवश्यकता  से  अधिक  बचे  गन्ने  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  बहराइच  जिले  में  सहकारी  waar  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  एक

 चीनी  मिल  खोलने  का  है  जिससे  जिले  में  बहुत  झ्र धिक  मात्रा  में  उत्पादित  गन्नों  का  उपयोग  किया

 जा  सके
 ?

 कृषि
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  शेर
 :

 से  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  श्रभ्िप्राप्त  po rae
 ALIA  हुए  पर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 29  1971  को  थ  जाने  वाले  प्रश्न  का  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  में  सड़कों  पर  नालियों  की  दुर्दशा

 1980.  श्री  समर  मुकदमों  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हावड़ा  में  सड़कों  ate  नालियों  की  सुदेशा  शौर  इससे  वाहनों

 तथा  पैदल  यात्रियों  को  होने  बाली  श्रसुविधाश्रों  की  कौर  दिलाया  गया  नह

 यदि  तो  उक्त  सड़कों  कौर  नालियों  की  मरम्मत  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  सड़कों  ग्रोवर  नालियों  की  शीघ्र  मरम्मत  करने  का  है

 जिससे  वाहन  सुविधापूर्वक चल  सकें  कौर  पैदल  यात्रियों  की  कठिनाइयाँ  भी  दूर  हो  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  aut  area  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  उप-मंत्री  ए०  के०  :  यह

 बतलाया  गया  है  कि  हावड़ा  में  सभी  प्रमुख  सड़कों  ate  नालियों  की  सम्यक रूप  से  मरम्मत  करने

 की  ्रावइ्यकता  है  ।

 पहले  तो  पर्याप्त  घन  उपलब्ध  न  होनें  की  समस्या  किन्तु  we  पाकुर  क्षेत्र  से

 पत्थर  शादी  सामग्री  को  ले  जाने  के  लिए  वैगनों  की  अनुपलब्धता  तथा  रोड  रोलरों  कौर  सड़क

 निर्मा  के  लिए  अपेक्षित  wea  सामग्री  का  पर्याप्त  मात्रा  में  न  दिये  जाने  से  इन  कार्यों  में  विलम्ब

 हो  रहा  है  ।  फिर  कलकत्ता  महानगर  विकास  प्राधिकार  के  केन्द्रीय  क्रय  संगठन  ने  श्न्प  स्रोतों

 से  सामग्री  प्र।प्त  करने  तथा  वात्या  भट्टी  way  फर्नेंस  बजरी  शादी  जैसी  एवजी

 वस्तुद्नों  का  उपयोग  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाये  हैं  कौर  सड़क-वाहनों  द्वारा  सामग्री  को  ले

 जाये  जाने  के  लिए  भी  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 जी  ati  हावड़ा  नगरपालिका  में
 मुख्य  सड़कों  सम्पर्क  मार्गों  की  मरम्मत  तथा

 सुधार  काय  के  लिए  चुना  गया  है  ।  (1)  हावड़ा  नगरपालिका  (2)  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग

 (3)  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  कौर  (4)  हावड़ा  सुधार  प्रयास  नामक  चार  क्रियान्वयन

 एजेन्सियों  को  मरम्मत  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  सार्वजनिक  निर्माण  निदेशालय  ने  24.61

 लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  साइकिया  से  राज  माग  6  तक  पुराने  बनारस  रॉड  में  सुधार

 कार्य  करने
 का  काम  शुरू  कर  दिया  है

 ।
 इस  काम  के  पोच  1973

 तक  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है
 ।

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  ने  73.79  लाख  रुपये  की  कुल  भ्र नुमा नित  लागत  से  फोरलेन  रोड  तथा

 हावड़ा  मिरी नाम  रोड  जी०  टी०  रोड  एवं  बेल्लिलियस  रोड  पर  वाली  खाल  ब्रिज  से  बोटेनिकल

 गार्डन  तक  मरम्मत  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  कौर  1973  के  तरन्त  तक  इसके  पुरा  हो  जाने  की  असा

 दस  अन्य  म्युनिसिपल  सड़कों  का  काम  27.48  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  शीघ्र  ही

 शुरु  जायेगा  |  इसके  20.80  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  बाकुल  तल्ला

 शंकरायल  12.03  लाख  रुपये  की  शझ्रनुमानित  लागत  से  सन्त्रागाची  भ्रन्दुल  2.55  लाख

 रुपये  की  अ्रनुमानित  लागत  से  राम  चरण  सेठ  रोड  तथा  राम  राजा  तल्ला  1.76  लाख  रुपये

 की  अ्रनुमानित  लागत  से  राम  कमल  रे  रोड  तथा  12.26  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  कुछ
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 wa  म्युनिसिपल  सड़कों का का  सुधार  कार्य  सार्वजनिक  निर्माता  विभाग  द्वारा  शीघ्र  ही  शुरू

 किया  जायेगा  ।  हावड़ा  नगरपालिका को  103.85 लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  लगभग

 elas
 ast  1  सघोष  प्रयास  भी  7.18  लाख 140  सड़कों  का  निर्माश/सुधार  काय  सौंप  दिया  गया  है  ।

 रुपये  की  श्रचुमानित  लागत  से  म्युनिसिपल  सड़कों  की  मरम्मत  एवं  उनके  सुधार  कार्य  को  शुरू

 करेगा ।

 यह  प्रइन  नहीं  उठता ।

 पॉंडिचेरी  में  कृषि  इ'जीनिर्यारग  बक  शाप

 1981.  श्री  ई०  करार  कृष्णन :  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पांडीचेरी  में  कृषि  इ  जीनिरयारिंग  विशाल  स्थापित  की  जा  चूकी है

 यदि  तो  यह  काय  कब  तक  पुरा  हो  AIX

 विलम्ब के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ्रण्शणा  साहेब  पी०  :  जी  नहीं  |

 1972  तक  ॥

 वकेंशाप  स्थापित  करने  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  उपयुक्त  स्थान  के  चयन  शौर

 कब्जे  में  लेने  में  विलम्ब  होना  एक  उपयुक्त  स्थान  कब्जे  में  लिया  जा  चुका है
 कौर  लोक

 निर्माण  विभाग  विस्तृत  योजनायें  तथा  प्राक्कलन  तैयार  कर  रहा  है  भ्र ौर  वर्कशाप  भवन  के  निर्माण

 का  कार्य  1972  में  शुरू  होने  की  सम्भावना है  ।

 भारतीय  खाद्य  विशाशापतनस  के  डिप्टी  मेनेजर  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 1982.  श्री  मुहम्मद  तारीफ
 :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  खाद्य  वि्ाखापतनभम  के  डिप्टी  मैनेजर  को  टाचार के  आरोप

 में  गिरफ्तार  किया  गया  था  कौर  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  कौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  कौर  सरकार  ने  उक्त  अ्रधिकारी  के  विरूद्ध

 क्या  कार्यवाही की  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  sou  साहेब  पी०  wiz  जी  हां

 केन्द्रीय  भ्रन्वेषणा  ब्यूरो  इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ate  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 fra  अधिकारी  को  मुरत्तिब  कर  दिया  गया  है  ।

 कारखानों  के  कामों  के  लिए  नेत्रहीनों  को  प्रशिक्षण

 1983.  श्री  मुहमद  शरीफ
 :

 क्या  दिक्षा  शर
 समाज  seater

 मंत्री
 यह  बताने की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश में  कारखानों के  क कामों के  लिए  नेत्रहीनों के  प्रशिक्षण  के  लिए  सरकार  ने

 कोई  योजना  तैयार  की  है  ;  कौर
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 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  के ०  एस०

 तथा  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  किए  गए  नेत्रहीनों  के  लिये  राष्ट्रीय  केन्द्र  में  निम्नलिखित

 व्यवसायों  में  प्रशिक्षण  किया  जा  रहा  है  :-

 (1)  औद्योगिक  अनुभाग  ये  कार्य  शामिल हैं  :-

 (1)  पुर्जों  को  जोड़ना

 (2)  ड्रिलिंग ;

 दोपहर  ;

 (4)  फ्लाई-प्रेस  आ्रोपेरेटिन्ट  ;

 (5)  कैप्टन  लेथे  झ्ोपेरेटिन्य  इत्यादि

 (2)  कुटीर  उद्योग  अनुभाग

 (1)  कपड़ा  जिसमें  निवाड़  कौर  टेप  बनाना  भी  शामिल

 (2)  कुलियों
 की  बुनाई  तथा  बांस  का  काम  |

 (3)  मोमबती  निर्माण  ।

 (4)  नाइलन  ate  प्लास्टिक  केन  से  थैले  कौर  पेटियां  बनाना  ।

 (5)  ऊन  की  बुनाई  ।

 (3)  व्यवसायिक  अनुभाग

 (1)  भारती  ब्रेल
 ।

 (2)  cess  इ  गलिया  ब्रेल

 (3)  टाइपराइटिन्ट

 (4)  टाइपराइटिन्ट

 देश  में  फैक्टरी  कामों  के  लिए  नेत्रहीनों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई

 अन्य  योजना  मंजूर  नहीं  की  गई  है  ।

 द्रुतगामी  कार्य कम  के  अन्तरगत  राज्य  की  योजना  को  श्रस्वोकार  करना

 1984.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार
 द्र  तमाम  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  कुछ  राज्य  सरकारों  को

 ग्रामीण  रोजगार  सम्बन्धी  योजनायें  को  अस्वीकार  कर  दिया  शौर

 यदि  तो  उक्त  योजनाओं  के  weds  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दोर  कौर  ग्राम  रोजगार  की  त्वरित

 योजना  के  श्रन्तगंत  कार्यान्वित  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  कौर  केन्द्र  बासित  क्षेत्रों  के

 प्रशासनों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  केन्द्र  में  की  गई  ताकि  as  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि

 वे  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  मार्गदर्शक-सिद्धान्तों  के  aged हैं  ।  जो

 मा्गदशंक  सिद्धान्तों  के  भ्रनुकूल  नहीं  थे  उन्हें  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  |

 चीनी  टेबिल  टेनिस  टोम  टीम को  नियंत्रण

 1985.  श्री  डी०  पी०  जंदेजा  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  निकट  भविष्य  में  चीन  से  एक  टेबल  टेनिस  दल  को  आमंत्रित  करने  पर

 विचार  कर  रहा  है  ,  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  के०  एस०
 :

 श्र  चीन  के  टेबिल  टेनिस  दल  को  आमंत्रित  करने  का  प्रस्ताव  भारतीय  टेबिल  टेनिस  संघ

 के  विचाराधीन  है  ।

 कीट नादि  औषधियों  का  उत्पादन

 1986.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  कोटला

 औषधियों  का  उत्पादन  उसकी  देश  में  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रा  अ्रण्रणा  साहेब  पी०  :  वर्ष  1971-72  के  दौरान

 कृषि  उद्देश्य  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  मूल्यांकन  की  गई  विभिन्न  कीटनाशी  औषधियों  की

 तकनीकी  ग्रेड  की  मांग  लगभग  30,000  टन  है  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  कीटनाशी  औषधियों  का

 घरेलू  उत्पादन  लगभग  30,000  टन  जबकि  स्थापित  क्षमता  38,000  टन  विभिन्न  प्रकार

 न्य की  38  कीटनाशी  औषधियों  का  उत्पादन  देश  में  किया  जा  रहा  ।  लेकिन  कुछ  कीटनाशी

 औषधियों  जिनका  उत्पादन  देश  में  नहीं  होता  श्रायात  करना  पड़ता  है  ।  चालू  वर्ष  का  आयात

 कार्यक्रम  3,000 से  4,000 टन  तक  जो  कि  राज्यों  की  मांग  पर  निसार  करेगा  कौर  इस

 जि  के  लिये  व्यवस्था की  गई  है  ।

 आयात  किये  गये  उर्वरकों  का  जमा  हो  जाना

 1987.  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला

 श्री  एस  के०  सिंघी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  श्रायातित  उर्वरक  बहुत  asa  मात्रा  में  जमा  हो  गये  हैं  जिनका  एक

 वर्ष  से  श्रमिक  समय  से  कोई  उपयोग  नहीं  gar  है  ;

 यदि  तो  इनकी  मात्रा  कितनी  है  ae  इसमें  कितना  धन  फंसा  पड़ा  है  ;

 इनका  उपयोग  न  करने  के  क्या  कालरा  हैं  :  कौर
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 शासकगण  oS
 थो  WG पद्य  य  त्र  ayn  र ा yah  पस

 जाने  को  रोकने  के  लिए  भविष्य  में  किये

 जाने  वाले  आयात  का  उपयोग  कौर  इसे  युक्तियुक्त  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  अण्णा  साहेब  पी०  से  :  यह  सही

 ह
 नहीं  है  कि  देश  में  झ्रायासित  उर्वरक  काफी  पात्रा  में  जमा  है  ।  वर्ष  1971-72  के  दौरान  देश  में

 उर्वरकों  की  खपत  28  लाख  मीटरी  टन  होने  की  संभावना  है  जिसमें  से  लगभग  9  लाख  मीटरी

 टन  पोषक  तत्व  आयातित  उर्वरक  होगा  जिसका  वितरण  भारत  सरकार  के  केन्द्रीय

 बैरक  पुल  द्वारा  किया  जाता  है  ।  विशेषकर  निम्नलिखित  कई  कारणों  देश  के  विभिन्न  भागों

 में  उर्वरक  की  शझ्ावश्यकत'्रों  को  पर्याप्त रूप  से  पुरा  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  विशेषकर

 केन्द्रीय  उकेरा  भण्डार  के  पास  उर्वरकों  का  काफी  समी कररा  भण्डार  मौजूद  हो  :-

 मौसम  के  भ्रनुसार  उबे  रनों  का  प्रयोग  |

 उर्वरक  की  खपत  तथा  किसान  की  अभिरुचि  का  परिवर्तनशील  प्रतिमान  |

 लि
 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  कौर  उन  उत्पादक  QRI|  में  सामग्री

 की  उपलब्धि

 पर  जो  उकेरा  के  रायात  में  प्रयोग  में  जाती  है  ।

 भ्रनिवायेरूप  से  पोतों  के  जमाव  से  जहाज  रानी  बाजार  में  उतार-चढ़ाव  |

 रेल  तथा  सड़क  परिवहन  की  उपलब्धि  में  कौर  ढके  हुए  रेलवे  वैगनों  की

 उपलब्धि  में  कठिनाई  जिस  कारण  बन्दरगाहों  पर  उर्वरकों  का  भण्डार  करते  की  आवश्यकता  पड़ती

 है  ताकि  बन्दरगाह  कौर  आन्तरिक  feat  पर  जमाव  न  होते  पाये  are  शीघ्र  माँगे  जाने  पर  जा

 रही  सप्लाई  में  समय  तथा  फसलें  कम  हो  सकें  ।

 यह  तथ्य  है  कि  केन्द्रीय  उर्वरक  पूल  एक  रजिडियूल  सप्लायर  है  प्रौढ़  वह  केवल

 श्रावश्यकताओओं  कौर  देशीय  उबादत  के  बीच  के  अन्तर  को  पुरा  करता  है  श्रौर इस इस
 प्रकार  विशेषरूप

 से  भ्रान्ति  तथा  मांग  में  उतार-चढ़ाव  के  लिए  प्रभाव्य  हैं  ।

 2.  देश  में  wait  केन्द्रीय  उर्वरक  राज्य  सरकारों  ak  उनके  शभ्रभिकरणों  कौर

 विनिर्माताशओं  ate  उनके  वितरकों  के  पास  उपलब्ध  उर्वरकों  के  कुल  भण्डार  का  प्रत्येक  6  महीने

 के
 बाद  मुल्यांकन  किया  जाता  है  ।  इसके  बाद  श्रायात  की  आवश्यकताओं  का  निर्णय  जाता

 है  ।  afar  मुल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  1-10-71  को  निम्नलिखित  भण्डार  मौजूद  था  :-

 तत्व  लाख  मीटरी  टनों

 केन्द्रीय  उसे रक  पुल  के  पास  2.36

 राज्य  सरकारों  कौर  उनकी  ए  जेन  क्यों

 निर्माताओं  ait  उनके  वितरकों  के  पास  ह
 7.33

 कुल  :  9.69

 उपरोक्त  से  यह  पता  चलत  है  कि  1-10-71  को  देश  भर  में  समस्त  एजेन्सियों  के

 जिनमें  समस्त  पाइप-लाइन  तथा  समीकरण  भण्डार  सम्मिलित  देश  में  हर  वर्ष  कुल  खपत  होने
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 लग  भ वाले  उर्वरक  का  NOT  ग  30%  भाग  जो  कि  उपरोक्त  ढंग  से  किए  गए  वितरण  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  alae  नहीं  था  |

 3.  जहां  तक  एक  वर्ष  से  भ्रमित  पुराने  भण्डारों  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  उर्वरक  पूल  में  किए

 गए  मूल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  ऐसे  sae  की  मात्रा  इस  समय  केवल  42,000  मीटरी  टन

 पोषक  तत्व  है  |  इसका  मुल्य  लगभग  4.47  करोड़  है  जो  कुल  खपत  का  लगभग  1.5%  शौर

 आयातित  उवेरक  की
 खपत  का  4.7%  बनता  है  ।  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  कि  वितरण  के

 लिए  समीकरण  भण्डार  बनाने  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  saws  पुल  के  एक

 वर्ष  से  श्रमिक  के  पुराने  भण्डार  की  प्रति दा तता  बहुत  कम  है  |

 4.  जहाँ  तक  विभिन्न  राज्य  सरकारों  कौर  उनकी  सम्बन्धित  एजेन्सियों  के  पास  रखे  एक

 वर्ष  से  धधक  पुराने  उबरकर  भण्डारों  का  सम्बन्ध  ये  आंकड़े  सामान्यतः  भारत  सरकार  के  पास

 उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  राज्य  में  उद  रनों  का  आंतरिक  वितरण  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  का

 उत्तरदायित्व  है  ।  फिर  इस  प्रसून  के  सम्बन्ध  में  की  गई  पुछताछ  पर  16  राज्य  सरकारों  से

 उत्तर  प्राप्त  हुए  जिनसे  पता  चलता  है  किः  उनके  पास  इस  प्रकार  का  कुल  भण्डार  50,000

 मीटरी  टन  पोषक  तत्व  था  ।  अन्य  राज्य  सरकारें  जानकारी  नहीं  भेज  पाई  हैं  ।  ऐसा  मालूम

 है  कि  आयातित  तथा  देशीय  उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  अलग  gins  कुछ  राज्य

 सरकारों  के  पास  इस  समय  तैयार  नहीं  हैं  ।

 5.  इस  प्रकार  यह  पता  है  कि  देश  में  उर्वरकों  का  कोई  विशेष  भण्डार  नहीं  है  ।

 वास्तव  में  यदि  पाइप-लाइन/समीकरण  भण्डारों  को  बहुत  कम  रखने  के  अवांछित  प्रयत्न  किए  गए

 तो  देश  के  कुछ  भागों  में  जहां  विभिन्न  कारणों  से  उन रक  समय  पर  नहीं  पहुंच  vac  की

 भारी  कमी  होने  का  खतरा  बढ़  जाएगा  |

 शरायत  की  योजनाओं  राज्य  की  उवंरक  झ्रावश्यकताशओओं  को  श्र  देशीय  निर्माताओं

 द्वारा  उनको  सप्लाई  किए  जाने  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रख  कर  तैयार  की  जाती  है  ।  रायात  की

 योजनायें  राज्य  सरकारों  के  पराम  से  देवीय  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखकर  मौसम  के  was

 काफी  पहले  की  जाती  हैं  ।  राज्यों  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  उचित  मुल्य  पर  कम  से

 कम  द्वारा  सर्वाघिक  वितरण  सुनिश्चित  करने  की  हट्टी  से  ara  पद्धति  को  सुधारा

 गया

 भवन  निर्माता  एडवांस  देने  पर  प्रतिबन्ध

 988४.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बांगला  देश  से  art  दारराधियों  पर  होते  वाले  व्यय  के  लिए  संसाधन  जुटाने  की  दृष्टि  से  क्या

 सरकारी  कर्मचारियों  को  भवन-निर्माण  के  लिए  दिए  जाने  वाले  एडवांस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 निर्माण  श्र  वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भाई  के ०  :  नहीं  ।
 प्रशन  में  उल्लिखित  गद्दे रय

 के  लिये  मकान  निर्माण  के  लिए  अग्रिम  देने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं
 लगाया  गया  है  ।  तथापि  मंत्रालयों  कौर  विभागाध्यक्षों  को  ag  सलाह  दी  गई  है  कि  मकान  निर्मारण

 0.0
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 के  भ्रमरी  के  लिए  कोई  भी  आवेदन  15-11-1971  के  बाद  नहीं  लिया  जायेगा  क्योंकि  श्री  तकਂ

 प्राप्त  हुए  भ्रावेदनों  के  निपटाने  में  बजट  में

 की
 गई  व्यवस्था  के  समाप्त  होने  की  सम्भावना  है

 पश्चिम  बंगाल  में  पंडे कवर  से  ग BS) ze seu  द जार  तक  पक्की  सड़क का  निर्माण

 1989.  श्री  सेन  :  कया  यौवन  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  दान  जिले  में  दुर्गापुर  सब  डिवीजन  के  अन्तत  ay  1969

 में  पांडेइवर  से  गौर  तक  पक्की  सड़क  के  निर्माण के  लिये  थोड़ी  राशि  मंजूर  की  गई

 >
 गई तै यदि  तो  कुल  कितनी  afer  मंजूर

 क  वंश  (1

 क्या  उक्त  सड़क  का  निर्माण  पुरा  हो  गया है  त्र गैर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  उक्त  सड़क  कं  कब  तक  पुरा  होने  की

 mr है  ?

 संसदीय  काष  तथा  नौवहन  श्र  परिवहन  मन्त्री  राज
 से

 पावर  गौर  बाजार  माग  राज्य  माए ंहै
 ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस

 परियोजना
 से  संबंधित

 है
 ।  भारत  सरकार  ने  1969  के  दौरान  इस  मार्ग  के  लिये  कोई  राशि  मंजूर  नहीं  की

 इस  मार्गਂ  का  पांडेव्वर  से  गोमला  तक  के  भाग  की  राज्य  सरकार  ने  1963  में  केन्द्रीय

 वित्तीय  सहायता  से  करने  के  लिये  कोल  रोड  arise  में  सम्मिलित  किया  था  ।  भारत  सरकार

 को  राज्य  मार्गों  की  सहायता  उस  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  50  प्रतिशत  सहायता  भ्रनुदान  कौर

 50  प्रतिशत  ऋण  के  तौर  पर  करना  था  ।  परन्तु  1965  में  रेल  बैगन  की  स्थिति  सुघर  जाने  से

 यह  विचार  किया  गया  कि  किसी  विशेष  काल  रोड़  arta  को  ape  करने  की  शअ्रवद्यकता  नहीं

 है  |  तदनुसार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  कौर  अन्य  संबंधित  राज्यों  को  इस  निर्णय  से  अवगत  कराया

 गया  ।  संबंधित  राज्य  सरकार  यदि  चाहे  तो  इस  कार्यक्रम  के  अ्रन्तर्गत  ने  वाली  किसी  भी  सड़क

 को  भ्र पने  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  ge  कर  सकते  हैं  ।  वित्तीय  कठिनाइयां  के  कारण

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  प्रश्नगत  मार्ग  कौर  अरन्य  समान  परियोजनाओं  के  बारे  में  art  नहीं  बढ़

 पाया  है  अ्रौर  न  भारत  सरकार  ही  इस  मामले  में  कोई  सहायता  व्यवस्था  कर  सकी  |

 परिचित  बंगाल  में  दामोदर  नदी  पर  सडक  पल

 1990.  श्री  रोबिन  सेन
 :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  वद  बान  जिले  में  आगरा  यूनियन  बोड़े  के  भ्रन्तर्गत

 पुर  में  दामोदर  नदी  पर  सड़क  पुल  बनाने  की  कोई

 यदि
 तो

 निर्माण  कार्य  कब  श्रारम्भ  किया  ate

 यदि  नहीं  तो
 इसके

 कया  कारण हैं  ?
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 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  शर  परिवहन  wat  राज  :
 :

 परिश्रमी  बंगाल  में  दामोदर  नी  पर  प्रस्तावित  सड़क  पुल  तथा  हो  जाने  पर  राज्य  सड़क  पर

 पड़ गा
 ।  अतएव  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  का  इस  पुल  से  संबंधित  सभी  मामलों  के  साथ  मुख्य  रूप

 से  संबंध  है  ।  राज्य  सरकार  से  ज्ञात  ्र  है  कि  वित्तीय  कठिनाई  के  प्रस्तावित  पुल  को

 उसने  aga  योजना  अवधि  के  दौरान  किये  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  की  सूची  में  शामिल  नहीं

 किया  है  ।

 दुर्गापुर  कालेज  में  विज्ञान  एकक  का  खोला  जाता

 1991.  श्री  रोबिन  सेन :  क्या  शिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  wal  यह  बत  ने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  कालेज  विज्ञान  एक  खोलने  में  एक  वर्ष  से  अधिक  का  विलम्ब

 gat

 यदि  तो  क्या  कारण

 क्या  इस  एकक  हेतु  उपकरण  खरीदने  के  लिए  कोई  राशि  मंजूर  नहीं  की  गई

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ।

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  मसें  उप  मंत्री  डी०  पी०  :  से

 अपेक्षित  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  श्र  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 चौथी  योजना  के  दौरान  राज्यों  में  सहकारी  खेती

 1992.  श्री  एम०  कत मुतु  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगे  कि

 कया  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  श्रपनी  योजनाओं  संबंधी  नियमों  में  खेती  के

 लिए  किसी  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की

 बया  जिन  राज्यों  ने  अपनी  चौथी  योजना  के  कार्यक्रमों  में  सहकारी  खेती  को

 सम्मिलित  किया  है  उन्होंने  इस  गद्दे  व्य  के  लिए  बहुत  कम  निधियों  की  व्यवस्था  की

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  में  सहकारी  खेती  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की
 है

 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  हाँ  |

 कुछ  राज्यों  ने  चौथी  योजना  में  सहकारी  खेती  कार्यक्रम  के  लिए  केवल  थोड़ा  सा

 प्रावधान  किया  है  ।

 तीसरी  योजना  के  दौरान  तथा  1968-69  तक  कारी  खेती  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  माना  जाता  था  कौर  इस  कार्यक्रम  को  काय रूप  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
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 राज्य  योजना  परिव्यय  से  बाहर  सहायता  प्रदान  की  जाती  चौथी  योजना  में  कब  यह  कार्यक्रम

 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  नहीं
 है  ।  यह  एक  कठिन  कार्यक्रम  जिसके  लिए  सदस्यों  में  उच्च  स्तर  का

 साहचर्य  तथा  सामाजिक  जागती  अपेक्षित  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  उनके

 ग्रसने  संसाधनों  के  लिए  प्रतिस्पर्धी  मांगों  को  देखते  हुए  इस  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  नहीं
 =o करती  रही  श  ||

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  भूमि  सुधार  उपायों  के  प्रभावी

 कार्यान्वयन  के  बादल  में  सामूहिक  खेती  ही  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  में  कराने  वाले  भूमि  के

 बड़े  खण्डों  के  वितरण  तथा  प्रबन्ध  की  समस्या  के  लिए  एक  विवेकपूर्ण  हल  प्रस्तुत  कर  सकती  है  ।

 उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सहकारी  खेती  समितियों  को  सरकारी  भूमि  अधिमान्य  झ्राधार  पर

 wafer  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  इम  प्रकार  की  खेती  समितियों  के  लिए  ठोस  कार्यक्रम  तैयार  करें

 शर  इस  कार्यक्रम  को  सहायता  देने  के  लिए  अपने  बजटों  में  पर्याप्त  प्रावधान  भी  करें  |

 राज्यों  के  झ्रावास-संच्रियों  का  सम्मेलन

 1993.  श्री ०  एम  कता मुतु  :  श्री  पी०  बेंकटासुब्बंया  :

 श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :

 क्या  निर्माता  श्र  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  के  अ्राबास  मंत्रियों  ने  दिल्‍ली  में  ह  ्  ही  में  आयोजित  हुए  सम्मेलन  में

 mae  के  लिये  तथा  गन्दी  बस्तियों  के  हटाने  के  लिये  निधियों  के  श्रावंटन  पर  अपना  भ्र सन्तोष

 व्यक्त  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  अ्रपनी  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  कौर

 उक्त  सम्मेलन  में  कौर  किन  सदस्यों  पर  विचार  किया  गया  तथा  क्या  कया  निर्णय

 किये  गये  ?

 निर्माण  शोर  aaa  मंत्रालय  सें  इन्द्र  कुमार  :  कौर  :

 1971  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए  श्रावण  ate  नगर  विकास  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  आयोजना

 की  राष्ट्रीय  योजनाओं  में  श्रीवास  wie  नगरीय-विकास  को  अपेक्षाकृत  अधिक  प्राथमिकता  देने  की

 आवश्यकता  को  स्वीकार  किया  गया  कौर  इसे  मान  लिया  गया  |  सम्मेलन  ने  देश  में  श्रीवास  भ्र ौर

 नगरीय  विकास  की  गतिविधि  में  तेजी  लाने  के  लिये  अन्य  विभिन्न  सदस्यों  पर  भी  विचार

 किया

 अर  :  सिफारिशों  की  एक  प्रति  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  जहां  कहों

 आवश्यक  सिफारिशों  पर  राज्य-सरकारों  आदि  के  परामर्श  से  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 गन्दी  बस्तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  समस्या  को  हल  करने  की  योजना

 1994.  श्री  एम०  कल् यारा सुन्दरम  :

 श्री  ato  जनाब नन  :

 क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  भारत  में  गन्दी  बस्तियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  संबंधी  —  को  हल

 करने  की  कोई  योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  हैं  ।

 निर्माण  शौर  वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुमार  :  जी  हां  ।

 र्था गन्दी  बस्ती  सफाई  तथा  सुधार  योजना  इस  मंत्रालय  द्वारा  मई  1956  में  प्रा  दि  की  गई  थी  |

 योजना  की  प्रमुख  विदेषताश्रों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०  ठी ०  1159/71]

 Representation  by  Employees  of  Department  of  Social  Welfare
 Regarding

 Implementation  of  Second  Pay  Commission’s  Report

 1995.  Shri  Chandra  Bhai  Mani  Tewari  :

 Shri  R.  Shukla  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  Department  of  Social  Welfare  are.taking  action  on  the  representa-
 tion  made  by  a  large  numter  of  employees  of  the  5  acral Ula  Welfare  Board  to  resolve  certain

 anomalies  rointed  out  therein;

 (b)  Wether  there  was  any  difficulty  in  taking  action  according  to  the  S  er he  ond  Pay
 Commiss‘on’s  Report  ;  and

 (c)  The  steps.  Government  now  propose  to  take  to  remove  the  81107.0 9.165  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  &  Social  Welfare  (Prof.  S.  Nurul

 Hasan)  :  (a)  to  (ec):  No  representation  was  made  by  the  employees  of  the  Central  Social

 Welfare  Board.  However,  a  representation  from  the  staff  of  the  Social  Welfare  &  Rehabilita-

 tion  Directorate  was  recently  received  and  examired.  This  representation  seeks  to  suggest

 (A)  that  the  pay  scales  made  applicable  are  not  the  ones  recommended  by  the  Pay  Commis-
 sion,  and

 (B)  that  the  lowest  pay  scales  out  of  those  recommended  by  the  Pay  Commission

 have  been  prescribed.  In  the  light  of  the  recommendations  made  by  the  Second  Pay  Commis-

 sion,  ard  in  terms  of  the  Central  Civil  Services  (Revised  Pay)  Sixth  Amendment  Rules,

 1960,  tte  pay  of  the  Central  Government  Staff  in  general  including  those  employed  in  the

 Social  Welfare  and  Rehabilitation  Directorate  was  revised.  There  has  been  no  enomalies  in‘

 the  revised  pay  scales  ;  but  on  the  contrary  the  revised  scales  are  higher  as  compared  to  those

 prevalent  tefore  issue  of  these  rules.  In  effect  the  representation  from  the  staff  is  to  obtain
 scales  of  ray  as  determined  to  be  applicable  to  officials  of  similar  rank  employed  in  other
 Offices  departments  etc.  A  similar  representation  previously  made  has  already  been  remitted
 to  the  Third  Pay  Commission.

 राष्ट्रीय  अभिलेखागार  में  लिपिक  संवर्ग  के  कर्मचारियों  की  शिकायतें

 1996.  श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  :  कया  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  में  लिपिक  संवर्ग  के  कर्मचारी  गत  बारह  से  पन्द्रह  वर्षों
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 से  उसी  पद  पर  काय  कर  रहे  हैं  ate  वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार  वे
 उन्हीं  पदों  पर  सेवा  निवृत

 हो  जायेगे  ;

 क्या  इन  कर्मचारियों  ने  अपनी  शिकायतों  के  समर्थन  में  प्रशासन  को  कई  बार

 वेदन  दिये

 यदि  तो  इस  पर  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  गैर-श्नुसचिवीय  वर्ग  में  लगभग  100  नये  पद  बनाये  गये  हैं ग्रौर  शभ्रनुसचिवीय

 बग  में  कोई  भी  नया  पद  नहीं  बनाया  गया  है  जिस  के  परिणामस्वरूप  नये  पदों  के  बनाये  जाने  के

 कारण  प्रशासन  पर  कायें  भार  अ्रधघिक  हो  गया  रोक

 (=)  यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भ्रनुपातिक  आधार  पर  प्रशासनिक  वग  में  भी

 नये  पद  बनाने  का  है  ?

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  नूरुल  :

 यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  के  लिपिक  संवर्ग  में  काफी  संख्या  में  कमेंट्री  कितने  ही  वर्गों

 से  उसी  पंद  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  आगे  उनकी  प्रोन्नति  की  संभावनाए  बहुत  कम  हैं  ।

 शता  इसका  करण  यह  है  कि  जिन  उच्च  पदों  के  लिए  वे  प्रोन्नति  के  पात्र  उनकी  संख्या  सीमित

 इस  कार्यालय  में  ही  यह  विचित्र  स्थिति  नहीं  है  बल्कि  यही  स्थिति  भारत  सरकार  के

 wy  कार्यालयों  में  भी  व्याप्त  है  |

 लिपिक  स्टाफ  ने  कुछ  भ्र भ्या वेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  जिन  में  अन्य  मांगों  के  साथ  २  यह

 थी  मांग  की  गई  है  कि  स्वर  श्रेणी  लिपकों  तथा  उच्च  श्रेणी  लिपकों  के  पदों  उच्च

 श्रेणी  लिपको  तथा  सहायकों  में  पदोन्नत  कर  दिया  जाय  जिसे  से  वे  कुछ  तकनीकी  पक्ष  के  पदों  पर

 पदोन्नति  के  पात्र  बन  जाए  तथा  योजनागत  योजनायें  के  कार्यान्वयन  के  जिए  अतिरिक्त  तकनीकी

 स्टाफ  की  नियुक्ति  के  फलस्वरुप  बड़े  हुए  लिपिक  कार्य  को  संभालने  हेतु  विभिन्‍न  ग्रेडों  में  लिपिक

 वर्ग  कर्मचारियों  की  संख्या  को  बढ़ाया  जाए  ।

 स्टाफ  की  यह  प्रार्थना  कि  उन्हें  तकनीकी  पदों  से  संबधित  पदोन्नति  के  क्षेत्र  में  शामिल

 कर  लिया  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  wife  तकनीकी  agar  के  बिना  वे

 नीकी  पदों  से  संबधित  कार्यों  को  करने  हेतु  मात्र  पदों  को  प्रोन्नत  करने  की  मांग  को  स्वीकार  करना

 भी  संभव  नहीं  है  ।  फिर  विभिन्‍न  योजनागत  योजनाओं  के  अधीन  विभाग  की  बढ़ी  हुई

 त्रिघियों  के  संबंध  में  प्रावव्यक  उच्च  ग्रे  ड  में  अतिरिक्त  लिपिक  पदों  के  सृजन  के  प्रश्न  पर  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  |

 ate  विभाग  की  योजनागत  योजनायें  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  गर  लिपिक

 वर्गीय  61,  लिपिक  वर्गीय  22
 तथा  चतुर्थ  श्रणी  के  2  पद  हाल  ही  में  सं स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 राहत  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन  के  फलस्वरुप  अतिरिक्त  अनुरक्षण  कार्य  को  करने  हेतु  प्रशासन  पक्ष

 में  अ्तिरिवत  लिपिक  पदों  के
 सृजन

 का  प्रदान  विचाराधीन  है  ।
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 सुपर  बाजार  को  होने  वाली  दैनिक  हानि

 1997,  sit  नरेन्द्र  सिंह  विष्ट  :

 att  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुपर  बाजार  को  प्रति  दिन  श्रौसतन  8,000  रुपये  की  हानि  हो  रही  है  :  कौर

 यदि  तो  हाल  ही  में  मंजूर  की  गई  65  लाख  रुपये  की  राशि  सहित

 पुर्वक  अनुदानों  wie  ऋणों  के  रूप  में  सुपर  बाजार  में  लगाई  गई  इतनी  बड़ी  राशियों  को  बचाने

 के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  नहीं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  नई  दिल्‍ली  के  सुपर  बाजार  को  वित्तीय  सहायता  इस  स्पष्ट  aa

 पर  की  गई  थी  कि  वह  मितव्ययिता  के  जिनमें  स्थापना  खर्च  में  कमी  परिचालन

 तथा  लेखा बिधि  की  कार्यविधियों  को  सरल  तथा  कारगर  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  जोरदार

 उपाय  करना  कौर  जगह  के  अनुकूलतम  विज्ञापनों  तथा  अन्य  अनेक  स्रोतों  से  झाय  में

 वृद्धि  करना  शामिल  को  अपनाए  ।  इसके  उसकी  उपविधियों  के  भारत  सरकार

 को  उनकी  प्रबन्ध  समिति-के  15  सदस्यों  में  से  9  को  मनोनीत  करने  का  अधिकार  है  कौर  उसके

 पर्यवेक्षक  तथा  अरन्य  मुख्य  कार्मिकों  की  सभी  नियुक्तियां  भारत  सरकार  के  अनुमोदन  से  की  जानी

 होती  जिसको  सुपर  बाजार  द्वारा  तिमाही  प्रबन्ध  प्रगति  प्रतिवेदन  भी  भेजे  जाने  होते  हैं  ।

 पुरकारी  मकानों  के  किराये  का  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण

 1998.  थी  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  :  कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकारी  मकानों  के  किराये  का  पिछला  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण  कब  किया  गया

 क्या  यह  पुनरीक्षण  एक  ag  पहले  ही  कर  लिया  गया  था  कौर  मकानों  के  किराये

 की  वसूली  पुनरीक्षित  दरों  के  भ्रनुसार  ही  आरम्भ  कर  दी  गई  qh;

 यदि  तो  इस  गलती  का  पता  कब  भ्र ौर

 क्या  यह  नियमित  वसूली  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  वापिस  कर  दी  गई  है  ate  यदि

 तो  कितनी  मामलों  में  यह  राशि  भ्र भी  वापिस  की  जानी  है  कौर  इतने  विलम्ब  के  कारण  हैं

 तथा  सभी  व्यक्तियों  की  उक्त  राशि  वापिस  करने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  दिल्‍ली में
 11  से  Vi  के  सरकारी  मकानों  के  लिए  लाइसेंस  फीस  का  पिछला  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण
 1970  में  किया  गया  था  कौर  1  1970  से  लागू  किया  गया  |  |
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 गाााएनयायएयवाणणणण  ree  ———

 पैर  :  टाइप  | हैं  से  1४  के  तथा  टाइप  ४  से  VIL  सरकारी  मकानों  के  लिए

 लाइसेंस  फीस  के  पंचवर्षीय  पुनरीक्षण  के  प्रत  पर  1968  के  wea  में  कार्रवाई  आरम्भ  की  गई

 ati  जबकि  टाइप  11  से  iV  के  रिहायशी  वासों  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  इसे  श्रन्तिमरूप  दे  fear

 गया  शौर  पुनरीक्षण  दरों  को  1  1969  से  लागू  कर  गया  टाइप  ४  से  ४11  के

 रिहायशी  वासों  की  दरों  के  पुनरीक्षण  के  मामले  को  केवल  1970  में  भ्रत्तिम  दिया

 जा  सका  शौर  दरें  1  1970  से  लागू  की  गई  |  पुनर्विचार  करने  पर  यह  निर्णय  किया  गया

 कि  टाइप  11  से  1४  के  रिहायशी  वासों  के  सम्बन्ध  में  भी  दरों  को  1  1970  से  लागू

 किया  तथा  तदनुसार  पहले  आदेशों  को  संशोधित  कर  दिया  गया  |

 टाइप  11  से  टाइप  1४  के  रिहायशी  वासों  के  उन  मामलों  में  पुर्व  areal  के  आ्राधार

 पर  की  गई  अधिक  वसूलीयाँ  को  वापिस  कर  दिया  गया  है  जिनमें  अनुरोध  प्राप्त  हुए  थे  ।  तथापि

 हमारे  किराये  के  कार्डों  का  पुनरीक्षण  करना  था  कौर  ay  हमलों  में  जहाँ  श्रावश्यक

 गायों  ate  समायोजन  से  सम्बन्धित  कार्य  को  किया  जा  रहा  है  तथा  उसके  ara  कुछ  मास  में

 समाप्त  होने  की  आद  है  ।

 खाद्य  की  वसूली  सें  बिचौलियों  को  '  हटाने  की  योजना

 1999.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  ने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  समक्ष  कोई  ऐसी  योजना  है  जिसके  अनुसार  खाद्य  की  वसूली
 में

 बिचौलियों  को  हटाया  जा  ate

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  अण्णा  साहेब  :  कौर  :  सरकार  को

 नीति
 खाद्यान्नों  की  अधिप्राप्ति  सम्बन्धी  कार्य  में  बिचौलियों  के  हटाने  की  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम

 तथा  राज्य  की  अधिप्राप्ति  एजेन्सियों  को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  यथा  सम्भव  श्रमिक
 से

 अधिक

 सहकारी  समितियों  की  sara  का  प्रयोग  करें  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सहकारी  समितियों  को

 साहू  किया  जा  रहा  है  ।  भ्र धि प्राप्ति  एजेंसियां  भी  सीधे  खरीद  केन्द्र  खोल  रही  हैं  जहां  पर  सीध

 किसानों  से  अनाज  खरीदा  जाता  है  ।

 निजी  साहूकारों  द्वारा  किये  जा  रहे  शोषण  को  रोकने  के  लिये  उपाय

 2000.  श्री  भोगेन्द्र  भा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ऐसे  निजी

 कारों  के  विरुद्ध  कौन  से  दण्डात्मक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  जो  कानूनी  तौर  पर  निश्चित  अधिकतम

 दर  से  कहीं  अधिक  दर  पर  ब्याज  लेते  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  अण्णा  साहेब  पी०  :  राज्यों  द्वारा  पैसा  उधार

 देने  को
 विनियमित

 करने  के  लिये  बनाये  कानूनों  में  दण्ड  उपबन्धों  की  व्यवस्था
 की

 गई  जो

 विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न  भिन्न  हैं
 ।

 देनदार  द्वारा  लेनदार  के  विरुद्ध  मुकदमा  जुर्माना  कराने

 या  सजा
 दिलवाने  इन  दोनों

 के
 लिये

 कानूनी  कार्यवाही
 करने  की

 इन अधिनियमों में  दण्ड
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 सम्बन्धी  सामान्य  उपबन्धों  की  मनाही  है  ।  राज्य  सरकारों  से  अ्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  इन

 बन्दों  को  लागु  करेंगे  ।

 सफेद  गुड़  का  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  होना

 2001.  श्री  बी०  के ०  दापसचौथरी  :

 श्री  Ho  ato  पटनायक  :

 क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सफेद  गुड़  विषाक्त  है  कौर  स्वास्थ्य  के  हानिप्रद  जैसे  कि  1

 1971  के  टाइम्स  में  एक  गन्ना  विशेषज्ञ  ने  विचार  व्यक्त  किये

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रयोग  किया  कौर

 यदि  तो  इसका  परिणाम  क्या  रहा  ate  इस  सम्बन्ध  में  सरकार ने
 क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  भि पोज तन  मंत्रालय  में  राज्य  मं  (Sto  डी०  पी०  :

 ag  गुड़  जिसमें  विरंजक  तत्व  के  रूप  में  प्रयुक्त  होते  सल्फर  डाइ  भ्राक्साइड  खाद्य

 अ्रपमिश्रण  निवारण  नियमावली  में  विहित  सीमा  से Nt  अ्रधिक  मिला  gat  स्वास्थ्य  के  लिए

 कारक  हो  सकता  है  ।

 जी  att

 विषव  स्वास्थ्य  संगठन  के  अनुमान  के  ग्र तु सार  area  बिना  हानि  के  प्रतिदिन  अधिक

 प्रति  कि०  To  दरार  भार  0.35  कि०  Alo  तक  सल्फर  डाइ  आक्साइड  खा  सकता  है  ।

 सूरजमुखी  की  खेतो  को  लोकप्रिय  बनाना

 2002.  श्री  निहार  arene  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूरजमुखी  फूल  की  वैज्ञानिक  ढंग  से  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  फूल  की  खेती  करने  के  लियेਂ  प्रदर्शनों  का  आयोजन  किया

 कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  sour  साहेब  पी०  :
 से

 :  सूर्यमुखी

 की  कृषि  को  वैज्ञानिक  के  oars  पर  लोकप्रिय  बनाने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  1971-72

 की  safe  में  निम्नलिखित  12  में  900  हेक्टर  क्षेत्र  में
 सूखे  के  विषय  में  प्रदर्शन

 जित  करने  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  सं स्वीकृत की
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 2
 गुल  रात

 3.  हरियाणा

 4  जम्मू  तथा  कश्मीर

 5  मध्य  प्रदेश

 6  महाराष्ट्र

 ग  मैसुर

 8  उड़ीसा

 9  राजस्थान

 10  पंजाब

 11
 तमिलनाडु

 17  उत्तर  प्रदेश

 रत  सरकार  द्वारा  इस  योजना  के  अधीन  खादानों  की  लागत  के  रूप  में  300  रुपये  प्रति

 ह iy  क  क
 "1

 हेक्टर  का  उपदान  प्रदान  किया  गया  है  ।  छत  की  भ्र वधि  में  योजना  पर  2,70,000

 रुपये  की  लागत  खाने  का  अनुमान  है  ।

 इस  योजना  का  उद्देश्य  समस्त  पैकेज  प्रणालियों  को  अपनाते  हुए  gaye  की

 अल्पावधि  तथा  भ्रमित  उत्पादन शील  किस्मों  के  मिश्रित  प्रदर्शनों  को  प्रायोजित  करना  जिससे  कि

 समुचित  फसल  चक्रों  द्वारा  वैज्ञानिक  आघार  पर  सूर्यमुखी  की  कृषि  को  लोकप्रिय  बनाकर  कृषकों  को

 तकनीकी  हष्टि  से  इतना  बनाया  जा  सके  कि  वे  सुर्य  मुखी  फसलों  के  विकास  द्वारा  उत्पादन  में  तीब्र

 वृद्धि  के  लिये  कैश  कार्यक्रम  लागू  कर  सकें  ।

 सेंट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  को  भण्डार क्षमता  तथा  इस

 क्षमता  को  बढ़ाने  को  मांग

 2003.  श्री  निहाल  भास्कर  :  व्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  1971  को  सेंट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  की  भण्डार क्षमता  कितनी

 वर्ष  1971  के  अन्त  में  यह  क्षमता  कितनी

 क्या  इस  भण्डार  क्षमता  में  वृद्धि  की  मांग  को
 चालू  वर्ष  के  अन्त  तक  पुरा  कर  दिया

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 -
 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्यमन्त्री श्री  फ  हेव  पो ०  :  केन्द्रीय  भण्डा ग़ार  निगम

 के  पास  1-11-71  को  13.9  लाख  मी०  टन  भण्डारण  क्षमता  के  भाण्डागार  थे  |

 79



 ares
 Written  Answers  Agrahayna  8,  1893  (Saka)

 केन्द्रीय  खाद्य  निगम  के  पास  1971  wea  में  14  लाख  मी ०  टन  भण्डारण  क्षमता

 हो  जाने  की  सम्भा  वना है

 तौर  :  वब  के  पन्त  में  भण्डारण  क्षमता  ale  वास्तविक  mara  में  कुछ

 कमी  हो  सकती  है  ।  भण्डारण  क्षमता  की  मांग  वुद्धि  पर  है  कौर  इस  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए

 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  अलावा  केन्द्रीय  भाण्डागार  राज्य  भाण्डागार

 भारतीय  खाद्य  राज्य  सरकारें  अर  सहकारी  समितियां  अ्रतिरिक्त  भण्डारण  सुविचारों  की

 व्याख्या  के  लिए  प्रयत्नशील  है  ताकि  चालू  ay  के  नत  में  भण्डारण  की  माँग  को  काफी  हद  तक

 पूरा
 जा  सके  |

 परिवार  योजना  के  प्रशिक्षण  के  लिये  जिला  सिस्ट

 2004.  श्री  हरिसिंह  :
 क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यंह  बताने  कीं  क़्या

 करेंगे  कि

 Crore क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अमरीका  में  परिवार  नियाज़ी  प्रशिक्षण  के  लिये  कुछ

 जिला  मजिस्ट्रेटों  को  चना  ATX

 यदि  तो  उनके  दैनिक  meas  र  परिवार  नियोजन  का  अनुभव

 क्या है

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  देबी  प्रसाद  चट्टोपाध्याय )

 गवन
 मेल

 अध्यक्ष  द्वारा  आयोजित  नियोजन  जनसंख्या  प्रबन्ध

 परिवार  नियोजन  कार्य कम  सम्बन्धी  एक  सेमिनार  वर्कशाप  में  भाग  लेने  के  लिये  एक  जिलाधीश

 चना  गया  थी  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  एन कु लम  भारती  प्रशासनिक  सेवा  के  सदस्य  |

 अहसास  बी  एस०  सी०  इंजीनियरिंग

 प्र ने भव  सब  कलक्टर  रोक  वाद  में  जिला  कलक्टर  के  रूप  श्री  कृष्ण  कुमार  को

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  सहित  जिले  के  इन्दर  की  सभी  विकास  योजनायें  के  कार्य  का  अनुभव

 ।  इसके  अतिरिक्त  एन क्लम  के  कलक्टर  के  रूप  में
 सेवा  करते  हुए  श्री  कृष्ण  कुमार  ने  एर्नाकुलम

 में  दो  बडे  परिवार  नियोजन  शिविरों  का  भी  श्रायोजन  किया  था  जिसके  फलस्वरूप  कुल  करीब

 80,000  नसबान्दियां  की  गई  थी  |

 महामारी  नियंत्रण  सेवा  के  लिये  पंचायत  समिति  उपकर  शौर  कृषि  तर

 कोषीय  प्रशासन  का  विभिन्न

 2005.  श्री  Tio  बेंकटासुब्वया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  कृषि  प्रौढ़  पीयू  पालन  के
 TREE

 a

 महामारियों

 का  मुकाबला
 करने  के  लिये  राज्य  आर  स्थानीय  प्राधिकरणों  पर  बहुत  भार  पड़े गा  क्योंकि  उसके  लिये  सामुहिक
 व्यय  कौर  कार्यवाही  जरूरी  होती
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 YD  fa ++  a क्या  नई  दिल्ली  q  1.0  1971  में  हुई  भारत  की  भविष्य  में  कृषि  विषयक

 गोष्ठी  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  पंचायत  समिति  उपकार  का  समुचित  समायोजन  किया

 जाये  जिससे  महामारी  नियंत्रण  सेवा  की  व्यवस्था  की  जा  सके  कौर  कृषक  कौर  राजकोषीय

 प्रशासन  का  विनियमन  हो  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  वर्तमान  परिस्थितियों  में  पशुपालन

 विषयक  गतिविधियों  को  तेज  करने  के  लिये  पशुधन  स्वास्थय  की  रक्ष हेतु  किये  गये  उपायों  पर

 पर  दौर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  इन  उपायों  में  महामारियों  को  फैलने  से  रोकने

 att  महामारियों  के  फैलने  पर  उनके  नियंत्रण  के  उपाय  शामिल  हैं  ।  राज्य  महामारियों  के  नियंत्रण

 के  लिये  प  गु चिकित् ता  सेवायों  की  व्यवस्था  का  व्यय  वहन  करता है
 |

 हमें  ऐसे  किसी  सुभाव  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 मानव  जाति  तथा  वन्य  जीवों  को  हानि  से  बचाने  के  लिये  कोटला  at  दवा  परों

 का  उपयोग

 2006.  श्री  पी  ०
 बेंकटासुव वय

 :

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मानव  खाद्य  फसलों  तथा  वन्य  जीवों  को  हानि  से  बचाने  के  लिये  देश

 में  कीटनाशी  carat
 के  सुनियोजित  उपयोग  में  वृद्धि  करने  की  को  अनुभव  कर  लियां

 गया

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  भ्र ौर

 इस  बारे  में  अब  तक  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रुति  तोहे  पी०  :  जी  हां  ।

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  व्रत  कानून  बनाया  गया  है  कौर  सन  1968  में  कीटनाशी

 प्रीमियम  पात  किया  गया  है  |  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विद्युत  नियम  बनाये  गये  हैं  कौर
 नियमों  स्त  ag  विनियम  1  1971  से  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  इस  अधिनियम  में
 कीटनाशी  तथा  कृमिनाशक  arte  के  प्रयोग  में  किये  जाने  वाले  रासायनिकों  की  अ्रनिवाय  पंजीकरण
 की  व्यवस्था  है  शर  पंजीकरण  की  अनुमति  देने  से  पहले  के  प्रयोग  का  प्रभाव  तथा

 सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  पुर्णतया  जांच  के  लिये  एक  पंजीकरण  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।
 निधम  तथा  नियमों  में  लेवल  पेकिंग  करने  तथा
 इनके  उपयोग से  यु  एवं  मानव  जाति  की

 हानि  को  कम  करते  के  विनियमन  हेतु  भी  व्यवस्था  है
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 अ्रधिनियम  में  पु  विकृत  कीटनाशी  औषधि  के  खतरनाक  साबित  होने  पर  पू  जी करण  को  मदद  करने

 की  व्यवस्था  है  ।  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सब  मामलों  में  सलाह  देने

 के  लिये  स्वास्थ्य  सेवा  महा  निर्देशक  की  अध्यक्षता  में  एक  कीटनाशी  बोर्ड  स्थापित  किया  गया  है

 भ्र धि नियम  तथा  नियमों  के  प्रावधान  केवल  हाल  ही  में  प्रदत्त  किये  गये  हैं  कौर  अ्राद्या  को  जाती  हैं

 कि  इनके  वृहत  कीटनाशी  झोपड़ियों  के  उपयोग  से  पशु  एवं  मानव  जाति  की  हानि  के

 ङ्घ  में  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  करेंगे  ।

 Development  of  Horticulture  in  Bibar

 2007.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 state  १

 (a)  whether  the  work  regarding  the  development  of  horticulture  in  Bihar  is  lagging

 behind;

 (b)  if  so,  whether  the  State  Government  have  demanded  any  kind  of  Central  assis-

 tancly  or  assistance  from  the  Horticulture  council  to  make  up  the  shortcoming;  and

 (c)  if  so,  the  nature  thereof  and  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):  (a)  to

 (c)  The  material  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Satha.

 दिल्‍ली  में  यमुना  पार  वाले  क्षेत्रों  में  बिना  aida  के  साइकिल  रिकशाशओं  का

 चलाया  जाना

 2008.  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  :  क्या  स्वास्थ्य  मोर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  यमुना  पार  वाले  क्षेत्रों  में  2,000  से  भी  alan  साइकिल  रिक्शा  बिना

 लाइसेंस  चलायी  जाती  हैं  ।

 क्या  इन  रिक्शा  चालकों  को  कोई  वैकल्पिक  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार

 के  समक्ष  कोई  उपयुक्त  कौर  तत्कालीन  योजना  कौर

 यदि  तो  इन  रुझानों  को  लाइसेंस  क्यों  नहीं  दिये  जा  रहे  है  ।

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०
 :

 दिल्‍ली

 के  यमुना  पार  वाले  क्षेत्र  में  इस  समय  बिना  लाइसेन्स  के  कितने  रिक्शा  चल  रहे  यह  मालूम

 नही ंहै  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  1957  में  की  गई  कराना  के  gare  उस  समय  ऐसे  साईकिल

 रिक्तियों  की  संख्या  928  थी  ।

 नहीं  ।

 arer. oa  a 1967  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  की  गई  कराना  के  समय  जो  कल  रिक्शा  चल

 रहे  उन्हें  चलाने  के  लाइसेन्स  देने  का  प्रशन  विचाराधीन  है  |

 अधिक
 ट्र  फिक

 के  कारण  यमुना  पर  दूसरे  पुल  का  निर्माण

 2009.  श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  :  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्‍ली  में  मुख्य  यमुना  पुल  पर  भीड़  के  कारण  ट्र  फिक  जबरदस्त

 होता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को  काफी  सुविधा  होती  we

 क्या  सरकार  यमुना  पर  दूसरा  पुल  बनाने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  वे  प्रस्ताव  क्या  है  कौर  उन्हें  कब  लागू  किया  जायेगा  |

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  स्त्री  राज  :  जी  हां  ।

 जी  हां  agar  नदी  पर  निम्नलिखित  पुल  बनाने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  सक्रिय

 विचाराधीन  है  ।

 (1)  चांन्तिवन  के  निकट  तथा

 (2)  मौजूदारेल  एवं  रोड
 पुल

 ौर  वजीराबाद  दराज  पुल  के  बीच  एक  पुल  |

 ह इन  प्रस्तावों  का  कार्यान्वयन  कुछ  कौर  पूरे  किये  जाने  वाले  श्र  नग  जांचों  के  परिणाम

 पर  आघारित  है  ।  चू  कि  इस  में  कुछ  समय  लग  जाने  सं  भावना  भ्रतएव  फिलहाल  ठीक

 उस  समय  के  बारे  में  संभव  नहीं  है  जब  इन  पुलों  के  निर्माण  संबंधी  प्रस्तावों  को  क्रियान्वित

 किया  जायेगा

 नई  दिल्‍ली  के  कनाट  प्ले  क्षेत्र  में  बहुमंजिली  इमारतें

 2011.  श्री  एच  ०  के  ०  एल०  भगत :  श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  :

 tt  मुहम्मद  हीरो  :

 क्या  निर्माण  तर  श्वा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  में  बहुमंजिली  इमारतों  का

 निर्माण  बन्द  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 है  ?

 निर्माण  ale  रावत  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  इन्द्र कु सार  च््द्च््षु  :  ऐसे

 मंजिलें  भवनों  जिनकी  अ्रावश्यक  मंजूरी  पहले  ही  ली  जा  चुकी  निर्माण  कार्य  नहीं  रोका

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 व्यावहारिक  पोषाहार  किये-क्रम  के  बारे  में  नई  दिल्ली  में  1970  में  श्रायो  जित

 हुई  अ्रखिल  भारतीय  विचार  गोष्ठ  में  की  गई  सिफारिशों  को  नियान्विति

 *  2012,  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  के  बारे  में  नई  दिल्‍ली  में  1970  में

 जित  हुई  विचार  गोष्ठी  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  गया

 यदि  तो  इन  सिफारिशों
 को

 क्रियान्वित  करने  के
 लिए

 क्या  कार्यवाही  की  गई

 कौर
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 मुख्य  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  से  क्या  क्या  लाभ  प्राप्त  ि

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  जी  हां

 ये  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  शौर  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  जो  इस

 क्रायेक्रम  को  कार्यान्वित  करते  झ्र ौर  साथ  ही  यूनिस  तथा  wea  सहयोगी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों

 के  ध्यान  में  लायी  गई  हैं  ।

 इन  सिफारिशों  से  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  को  अधिक  अच्छी  तरह  से

 feat  किया  जा  सका  है  ।

 चीनी  जांच  भ्रायोग  की  सदस्यता  से  त्याग-पत्र

 2013.  श्री  हरि  किशोर  fag  :  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :

 थ्रो  मुख्तियार  tag  मलिक

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  कृषि  मूल्य  आयोग  के  श्रेय  ने  चीनी  जांच  आयोग  की  रानी  सदस्यता  से

 त्याग  पत्र  दे  दिया  ai

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  शेर  जी  उनके  त्याग  पत्र  को

 उनके  स्थान  पर  किसी  अन्य  सदस्य  का  चुनाव  न  हो  पाने  के  कारण  wat  मंजूर  नहीं  किया

 गया  है  ।
 \

 आयोग  के  कार्य  के  लिए  अपेक्षित  समय  न  दे  पाने  के  कारण  |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसार  चित
 ग्रादिम ध स |

 जातियों  के  रोजगार  वी

 समस्या  पर  t

 2014.  ४  हरि  किशोर  fag

 श्री  एन०  शिवप्पा  :

 कया  शिक्षा  ae  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के
 रोजगार  की  समस्या  पर  एक  गोष्टी  हुई

 यदि  तो  इस  गोष्ठी  में  कितने  सदका  री  are  गैर  सरकारी  प्रतिनिधियों  नें  भाग

 लिया  ate  उनके  नाम  क्या

 इस  गोष्ठी  में  हुई  चर्चों  का  स्वरूप  क्या  कौर

 इर  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  शरीर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  नुरुल  :

 हां  ।  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  परीक्षा-पुल  प्रशिक्षण  केन्द्रों
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 तथा  कोचिंग-एवं-मार्गदर्शन  की  रोजगर  उन्मुखी  योजनायें  में  एक  विचारगोष्ठी-एवं-वकंशाप

 22  से  24  1971  को  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।

 भाग  लेने  वालों  की  एक  सूची  संलन  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  on  |  ०
 1160/71]

 ate  विचार  गोष्ठी-एवं-वर्कदाप  ने  परीक्षा-पूर्वे  प्रशिक्षण  केन्द्रों  भ्र ौर

 एवं  केन्द्रों  की  योजनाओं  के  कार्य  का  पूर्वावलोकन  किया  था  ।  विचारगोष्ठी-एवं-वर्कशाप

 ने  भ्रमण  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  थी  कि  प्रशिक्षण  के  तरीकों  को  व्यवसायिक  बनया

 जाए  प्रशिक्षणार्थियों  इत्यादि  की  अन्त  शक्तियों  का  निश्चय  करते  के  लिए  अभिरुचि

 परीक्षण  किए  जाए  |  अनुरूप  केन्द्रीय  ate  राज्य  सेवा  परिवारों  के  लिए  एक  मिले  जुले  प्रशिक्षण

 सरकारी  क्षेत्र  विशेषतया  जीवन  बीमा  निगम  तथा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ली

 जाने  वाली  परिवारों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  सिफारिश  की  थी  ।  यह  भी  सिफारिश  की  गई

 थी  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  काम  के  अवसरों  को  खोलने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कौर

 मागं दर्शन  केन्द्र  खोले  जाए  |  इन  सिफ़ारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 वि दवा यतन  योगाश्रम  द्वारा  दि लो  में  एक  अस्पताल  की  स्थापना

 2015,  श्री  ज्योतिमंय  बसु  कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योगाश्रमਂ  ने  दिल्लो  में  एक  ऐसा  अस्पताल  स्थापित  करने  का

 फैसला  किया  था  जहाँ  यौगिक  व्यायाम  के  द्वारा  चिरकालिक  बीमारियों  का  इलाज हो

 यदि  तो  क्या  प्रस्तावित  अस्पताल  स्थापित  किया  जा  चुका  कौर

 क्या  सरकार  ने  उसके  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  है  कौर  यदि  तो

 कितनी  wit  किन  शर्तों  पर  ?

 स्वास्थ्य  रोक  परिवार  नियोजन  मन्त्री  उसा  बंकर  जी  हां  ।

 जी  1971  में  ।

 भ्र स्प ताल  की  स्थापना  के  लिए  कोई  सहायता  नहीं  गई  भारत

 सरकार  द्वारा  गणित  एक  स्वायत  अनुसन्धान  संगठन  चिकित्सा  एवं  होम्योपैथी

 संस्थान  की  केन्द्रीय  परिषद  ने  योगाश्रम  नई  को  चुने  हुए  जीरो  रोगों  के
 सम्बन्ध  योग  Steen CADW  पहलु  पर  अनुसन्धान  करने  के  लिए  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता
 दी

 1969-70  30,000  रुपये

 1970-71  1,89,875  रुपये

 1971-72  1,10,000  say

 इसमें  25  भ्रनुसन्धान  पलंगों  के  वारिक  व्यय  की  पूर्ति  के  लिये  16  1971  से
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 75,000  भराये  प्रति  ay  की  वित्तीय  सहायता  भी  शामिल  है

 कीट ना दाक  डी०  डी०  टी  की  प्रभाव ay  |  द  है  ह

 2016.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  स्वास्थय  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 कया  उनका  ध्यान  संघीय  गणतंत्र  जर्मन  द्वारा  हाल  ही  में  जारी  किए  गए  उस  शनिदेव

 की  भ्रांत  प्रभावित  किया  गया  है  जिसमें  उस  देश  ने  कृषि  में  कीटनाशक  डी०  डी०  To  के  प्रयोग

 पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 क्या  fata  स्वास्थ्य  संगठन  के  एक  प्रतिवेदन  के  अनुसार  निरन्तर  बढ़ती  हुई  कीटों

 की  संख्या  पर  सामान्यतः  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  कीटनाशक  दवाए  निरापद  सिद्ध  हो  रही

 यदि  हा  तो  उक्त  प्रतिवेदन  के  मुख्य  निष्कष क्या

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  डी०
 डी

 ०टी०  दवा  की  प्रभावशीलता

 की  जांच
 है
 @>  कौर

 ()  यदि  at,  तो  इस  जांच
 के

 क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  राज्य  मंत्री  देवो  प्रसाद  जी

 हां  ।  संघीय  गणतन्त्र  जमेंनी  ने  डी०  डी०  SY  के  प्रयोग  पर  1974  तक  श्राम  प्रतिबन्ध  लगाया  है

 किन्तु
 वन  में  भागों  के  ट्रीटमेंट  कौर  छोटी  तितलियों  पर  छिड़काव  करने  के

 मामले  में  इसके

 प्रयोग की  छुट  की  गई  है  ।

 जी  हां  ।

 जबकि  1962  में  चिकित्सा  अर  पशु  चिकित्सा  महत्व  के  81
 कीटाणु  विभिन्न

 कीटनाशकों  के  संबंध  में  प्रति  रोधी  होना  बतलाया  इस  समय  इन  मिश्रणों  के  प्रतिरोधी  कीटा

 ros  गई = water  संख्या  100  से  भी  अधिक  त  RAGA

 जी  हाँ  ।

 भारत  में  डी०  डी०  टी०  का  उपयोग  राष्ट्रीय  मलेरिया  उमूमन  कार्यक्रम  में

 किया  जाता  |  जिन  102,029  यूनिट  क्षेत्रों  में  जहाँ  कीटनाशक  छिडकाव  किग्रा  जाता  है  वहाँ

 अभी  भी  94,379  यूनिट  क्षेत्रों  में  डी०  डी०  टी  प्रभावकारी है  यूनिट  क्षेत्रों  में  यह  प्रभावकारी

 नहीं है  वहाँ  वैकल्पिक  कीटनाशकों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा है  ।

 चौथी  योजना  में  दूध  ate  दूध  उत्पादों  की  मांग  कौर  उत्पादन

 2017.  श्री  ज्योतिमंय  नया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक राज्य  में  संगठित  क्षेत्र  में  दूध  ate  दूध  उत्पादों  का  वर्तमान  उत्पादन

 कितना

 प्रत्येक  राज्य  में  दूध  कौर  दूध  उत्पादों  की  मांग  इस  समय  कितनी
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 लिखती
 उत्तर

 चौथी  पंच-वर्षीय  योजना  के  ग्रस्त  में  प्रत्येक  राज्य  में  दूघ  अर  दूघ  उत्पादों  की

 कितनी  २  मांग  होने  का  अनुमान  कौर

 (=)  यह  अ्रनुमित  मांग  किस  प्रकार  पुरी  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (sto  देर  :  से  (a)  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  ate  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगा  |

 दुर्गापर  राज्य  परिवहन  में  हड़ताल

 2018.  श्री  कृष्ण  चन्द  क्या  नौवहन  wie  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  किरपा

 करेंगे  कि :

 क्या  दुर्गापुर  राज्य  परिवहन  के  गेरेज  विभाग  में  काम  करने  वाले  हैल्प से  ने  भ्र पनी

 शिकायतों  के  समर्थन  में  1971  में  वक॑-टू-रूल  हड़ताल  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वहां  के  श्रमिकों  की  मुख्य  मानें  क्या  शौर

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  दी  है  ?

 साधनों  कार्य  नौवहन  कौर  परिवहन  eat  राज  बहादुर
 द  दुर्गापुर

 राज्य
 c

 परिवहन  के  ata  विभाग  में  ary  कर  रहे  हैल्प से  ने  1971  में  नियमानुसार  कार्य

 हड़ताल  की  ।  उनकी  मुख्य  मानें  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (1)  100  रुपये  तक  वेतन  पाने  वाले  गरज  स्टाफ  के  लिये  अधिक

 (2)  सभी  स्टाफ  के  लिये  रिहायशी

 (3)
 बोनस  या  उसके  बदले  was  पूर्वक  तथा

 (4)  चिकित्सा  सुविधाए ',  क्योंकि  दुर्गापुर  में  काई  सरकारी  हस्पताल  नहीं  है  ।

 पर्चम  बंगाल  सरकार  ने  उनकी  मांगें  पुरी  करने  हेतु  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं  :-

 (1)  दुर्गापुर  राज्य  परिवहन  के  कर्मचारियों  के  वेतन  मानों  राज्य  सरकार  के

 चोरियों  की  लागू  वेतन  मानों  के  तदनुरूप  1-4-1970  प्रभाव  से  संशोधन  किया  गया  है  ।

 (2)  उपक्रम  के  स्टाफ  के  लिय  66  फ्लैट  निर्माणाधीन  हैं  ।  क्या  यहा  कौर  फ्लैट  बनाने  का

 कार्यक्रम है  ।

 (3)  बोनस  की  बजाय  झनुग्रडपूबंक  अ्रदापगी  का  प्रश्न  विचाराधीन

 (4)  दुर्गापुर  में  सरकारी  हस्पताल  निर्माणाधीन  है  ।  इस  समय  रानीगंज  मारवाड़ी  रिलीफ

 सोसाइटी  भ्र स्प ताल  में  दो  बिस्तरे  सुरक्षित  हैं  तथा  6  कर्मचारियों  की  चिकित्सा  की  वैकुण्ठ  सरकारी

 हस्पताल  में  व्यवस्था  है  ।  दुर्गापुर  राज्य  परिवहन  के  सरकारी  कर्मचारी  होने  के  नाते

 चिकित्सा  at  ara  राज्य  सरकारी  तमंचा  रियों
 को  श्रनुमत्य  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।
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 कृषि  वैज्ञानिकों  द्वारा  क्षेत्रीय  झसमानताश्रों  को  दूर  करने  के  लिये

 फसल  के  पटन  के  सम्बन्ध  में  विकास

 2019.  श्री  पी०  matte  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संघ  सरकार  ने  कृषि  वैज्ञानिकों  गे  यह  कहा  है  कि  वे  फसल  के  ब्य धप टन  को  इस

 तरीके  से  बनाए  जिससे  क्षेत्रीय  श्रसमानतायें  दूर  हो

 (  यदि  तो  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  क्या-क्या  सुभाव  दिए  ale

 सरकार  ने  कृषि  वैज्ञानिकों  के  कितने  सुझावों  को  wa  तक  क्रियान्वित  किया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी०  कृषि  वैज्ञानिक  विभिन्न

 क्षेत्रों  के  लिये  उपयुक्त  फसल  प्रतिमान  विकसित  करने  क  प्रयत्न  कर  रहे  जिससे  विकास  की

 अ्रसमानतायें  समाप्त  की  जा  सकें  |

 तथा  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  gro

 ato  1161/71]  नू सि हीन  श्रमिकों  को  जनगणना

 2020.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्री  पी०  एम०  मेहता ;

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1971  की  जनगणना  सम्बन्धी  अस्थायी  प्रतिवेदन  के  अनुसार  भारत  में  भूमि

 सुधार  के  प्रचार  के  बावजूद  भी  भूमिहीन  श्रमिकों  में  भूमि  प्राप्त  करने  के  लिये  आकांक्षा  बढ़ती  जा

 रही है

 यदि  तो  कया  ग्रोवर  उत्तर  कौर  परिचित  बंगाल

 जैसे  राज्यों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  की  संख्या  अब  भी  aga  अधिक  है  कौर
 प्
 [|  पछले  दस  वर्षों  से  यह

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  कौर

 इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 साहिब  पी०  :  कया  वर्ष  1971  की

 नगराना  सम्बन्धी  अ्रस्थायी  रिपोर्ट  में  भारत  में  भूमिहीनों  की  संख्या  नहीं  दी  गई  प्रत्युत्तर  इसमें

 कृषि  श्रमिकों  की  संख्या  दी  गई  है  शौर  इस  संख्या  में  भूमिहीनों  तथा  उनकी  संख्या  भी  शामिल  है
 जिनके  पास  स्वामित्व  या  पट्टें  पर  खेती  करने  के  लिए  कुछ  भूमि  है  परन्तु  उनका  मुख्य  धन्धा

 कृ
 J-

 श्रमिक  सरकार  भूमिहीन  कृषि  कार्यकर्ताओं  की  समस्या  से  अवगत  है  कौर  उनकी

 समाजाधि  स्थितियों  को  सुगम  करने  में  दिलचस्पी  रखती  है  ।

 जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया  है  गणना  के  अ्रांकड़े  कृषि  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  न  कि
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 29  नवम्बर  1971  लिखित  उत्तर

 की  ज  टग  हि  fp  mo  दी
 गई

 भूमिहीन  श्रमिकों  से  ।  1971  ot BI  च  iT  को  SUG  में  दो  गई  कृषि  श्रमिकों  की  संख्या  की

 1961  की  जनगराना  से  पूर्णतया  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  दोनों  जनगणनाओं  में  अपनाई

 गई  कार्यकर्ता  की  परिभाषायें  भिन्न  थीं  ।

 जैसाकि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  दिया  गया  है  जहां  राज्य  सरकारों  के  पास  कृष्य

 पड़ती  भूमि  है  या  mag  कृषि  भूमि  कब्जे  में  आरा  गई  वहां  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  सहित

 आतंकियों  को  अपनी  भूमि  के  gare  के  लिए  क्रमानुसार  भूमि  के  पुनर्वितरण  तथा  पुनर्वास  कौर

 न्न््ण  तथा  अन्य  सुविधायें  देने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  अधिक  उत्पादन शील  सघन

 कृषि  त्मौ थ द  बहु-फिलिप  उपायों  को  बड़े  पैमाने  पर  अपनाने  की  सुविधा  करके  काश्तकारी  सुधार

 उपायों  से  क़षि  श्रमिकों  को  रोजगार  के  शौर  अधिक  अवसर  पट्टेदारों  कौर

 भागियों  के  पट्टे  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  से  एक  अन्य  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  यह  पड़ता  है  कि  इससे

 सीमित  श्रवसरों  के  लिए  प्रतियोगी  भूमिहीन  कृषि  कार्यकर्ताओं  की  संख्या  बढ़ने  से  रुक  जाती  है  |

 इन  उपायों  तथा  ग्रामीण  निर्माण  के  विशिष्ट  कार्यक्रमों  से  तथा  एक  कौर  न्युनतम  मजदूरी

 सुनिश्चित  करने  wie  दूसरी  तरफ  गेर-फार्म  रोजगार  के  अवसरों  के  सृजन  से  सामान्य  we  विकास

 द्वारा  कृषि  कार्येकर्ता्रों  की  दशा  सुधारने  की  सम्भावना  है  |

 श्रीनगर  में  1971  में  हुई  इ  डियाज  रोड्स  कांग्रस  को  गोष्ठी  में  सड़कों

 के  विकास  के  सम्बन्ध  में  गये  प्रस्ताव

 2021,  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्री  पी०  एम०

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीनगर  में  1971  में  इण्डियन  रोज  कांग्रस  की  गोष्ठी  में  हुई

 यदि  तो  सड़कों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  सुभाव  दिये  कौर

 इन  सुल्तानों  से  सरकार  कहां  तक  सहमत  हुई  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  से  :

 संभवतया  माननीय  सदस्यों  के  विचार  में  31  अगस्त  से  4  1971  तक  श्रीनगर  में

 इडियन  रोड्स  क्रास  कांग्रेस  द्वारा  संगठित  मोंजी  दा  सड़क  पटरियों  की  सशक्त  करने  के  सम्बन्ध  में

 हुई  विचार  गोष्ठी  है  ।  ज्ञात  gar  ठ  कि  इडियन  रोड्स  कांग्रेस  की  कार्य  समिति  सर्वप्रथम  इस

 विचार  गोष्ठी  की  सिफारिशों  की  जाँच  करेगी  ale  तत्पश्चात्  जहां  कहीं  उक्त  कांग्रेस  alae

 aa  उन  ग्न्य  सुझावों  को  भारत  सरकार  के  पास  विचार  भेज  देगी  जो  कि  कार्य  समिति

 इस  विषय  में  देना  चाहेगी  ।  इर्विन  usa  कांग्रेस  से  aa  तक  ऐसा  कोई  पत्र  प्राप्त  नही

 हुआ है

 फार्मेसी  अघिनियम  का  लागू  जाना

 2022.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  afar  राज्य  फार्मसी  शर  को  जब  तक  लागू  नहीं  कर  सके

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  फार्मसी  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  किये  गये

 किन-किन  राज्यों  ने  अरब  तक  उक्त  भ्र धि नियम  को  लागू  नहीं  किया  कौर

 स्
 यह  देखने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  कि  उन  राज्यों  में

 उक्त  अ्रधिनियम  को  तुरन्त  लागू  किया  जाये  ?

 स्वास्थय  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  (  श्री  प्रिय  कुमार  किस्म

 wie  :  असम  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  wit  दिल्‍ली  संघ

 शासित  क्षेत्र  प्रशासन  ने  फार्मसी  1948  के  सभी  उपबन्धों  को  लागु  कर  दिया  है  |

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  अधिनियम  के  विभिन्न  उपबन्धों  को  लाग  किये  जाने  के  बारे  में  सूचना  का

 एफ  विस्तृत  विवरण  संलग्न  है  |  सें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 eto  1162/71]

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  उनसे  ऐसा

 करने  के  लिये  अनुरोध  किया  जायेगा  |

 खारे  पानो  कौर  क्षारोद  पानी  की  समस्या  से  ग्रस्त  भूमि  के  विकास  के  लिये

 राजस्थान  को  केन्द्र  द्वारा  सहायता

 2023.  श्री  राम  सहाय  पाडे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  10  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पिछले  हाल  ही  में  खारे  पानी  भ्र ौर  क्षारीय

 पानी  की  समस्या  से  प्रभावित  हुई है
 जिसके  परिणामस्वरूप  वहां  किसानों  को  भारी  नुकसान

 हुजरा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ak  उक्त  भूमि  को  शीघ्र  से  शीघ्र  कृषि  योग्य

 बनाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  रोक

 क्या  केन्द्र  ने  राज्य  सरकार  को  वहां  की  उक्त  भूमि  विकास  के  लिये  उपयुक्त

 व्यवस्था  करने  के  लिये  कोई  विशेष  सहायता  दी  है  ?

 | कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  दार  :  जी  at

 राजस्थान  में  खारे  att  क्षारीय  पानी  की  भूमि  के  विकास  के  निम्नलिखित  कारण

 हैं

 (1)  निम्न  क्षेत्रों  में  जलाक्रान्त  के  कारण  मिट्टी  में  खारापन  तथा  क्षारीयता  at  जाती

 जिसके  फलस्वरूप  उत्पादन-योग्य  भूमि  कृषि  के  भ्र योग्य  हो  जाती  है  ।

 (2)  किसानों  द्वारा  सिचाई  के  जल  के  अत्यधिक  प्रयोग  के  करर  जल-स्तर  बढ़  जाता

 जिसके  फलस्वरूप  सतह  पर  लवण  जमा  हो  जाता

 (3)  सिंचाई  के  लिये  कु  भों  से  खारे  पानी  को  उपयोग  |

 राजस्थान  सरकार  खारे  कौर  क्षारीय  पानी  से  ग्रस्त  भूमि  का  पता  लगाने  राज्य  में
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 इसकी  तीव्रता  को  जानने  के  लिये  क्षेत्रों  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  कर  रही  है  ।  ऐसी  भूमि  के  सुधार

 हेतु  उपयुक्त  विधियों  का  पता  लगाने  के  लिये  विभिन्न  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  क्योंकि  खारे  तथा

 त
 ि  उ

 | क्षारीय  पानी  से  ग्रस्त  भूमि  का  सुधार  कार्यक्रम  राज्य  क्षेत्र  के  अ्न्तगत  जाता |

 दिल्‍ली  में  श्रनिवायं  प्राथमिक  दिक्षा

 2024.  श्रीराम  रु हाय  पांडे  :  कया  दिक्षा  कौर  समाज
 कल्याण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  दिल्‍ली  में  कई  वर्षों  से  भ्रनिवायें  प्राथमिक  शिक्षा  के  होते  हुये  भी  5  वर्ष  से  10

 वर्ष  की  ary  वाले  भ्रधिकांश  बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  रहे  हैं  ।

 यदि  हां  ती  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कया  कोई  प्रयास  किये  गये

 और

 यदि  हां  तो  दिल्‍ली  में  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  को  लागू  करने  के  लिये  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस  नुरुल  :

 > att  ;  श्रपेक्ित  सुचना  दिल्ली  प्रकाशन  तथा  स्थानीय  प्राधिकारियों  एक  त्र  की
 जा

 रही  है

 कौर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दक्षिण  कोरिया  से  मालवाहक  ट्रकों  मछली  पकड़ने  की  नावों  शादी

 का  आयात

 प  spe
 2025.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  नौवहन  कौर

 परिवहन  WAT  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि ?

 क्या  माल  वाहक  मछली  पकड़ने  वी  नावों  शादी  का  लम्बी  अवधि

 के  कार्यक्रम  के  ala  आयात  करने  के  लिये  कोरिया  गणराज्य  की  सरकार  से  हाल  ही

 में
 हुई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या

 जै  or
 क्या  हुई  बातचीत  के  फलस्वरूप  कोई  करार  किया  गया  श  यदि  at,  तो  उसकी

 मुख्य  रूपरेखा  क्या  हैं  ?

 संसदीय  wa  तथा  नौवहन  ौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :
 स्त्री

 तेल  वाहक  अराल  पोत  के  अरयात  के  लिये  हाल  ही  में  दक्षिण  कोरिया  की  सरकार  के  साथ

 कोई  बातचीत  नहीं  हुई  ।

 सनौर  ?  परन  नहीं  उठते  ।

 विद्याथियों  द्वारा  गड़बड़ी  के  कारण  विश्वविद्यालयों  का  बन्द  होना

 2026.  श्री  सो०  चित्ति बाबू  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  क

 करेंगे  कि  :
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 छात्रों  द्वारा  की  जाने  बाली  गड़बड़ी  के  कारण  बन्द  हुए  विश्वविद्यालयों  का  ब्यौरा

 क्या

 fan  at}
 क्या  सरकार  ने  हिस्सा  के  ant  ऊउयाते DISC  का  भ्रध्ययन  अथवा  san  जाँच  की  है  जिसके

 फलस्वरूप  ये
 विश्वविद्यालय  बन्द  करने  भ्र ौर

 विश्वविद्यालयों  की  हिंसा  से  मुक्त  रखने  ate  उनका  शैक्षणिक  अनुशासन  तौर

 स्वतंत्रता  बनाये  रखने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-संत्री  डी०  पी०  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  रोक  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 श्र  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  जांच  नहीं  की  है  ।

 फिर  छात्रों
 के  गड़बड़  के  कारणों  की  जांच  समय  समय  पर  बहुत  से  प्रधिकारियों  तथा

 समितियों  द्वारा  की  गयी  है  कौर  विचारार्थ  कौर  कार्यान्वयन  हेतु  उनको  सिफारिशें  राज्य  सरकारों

 तथा  विश्वविद्यालयों  को  भेजी  जा  चुकी  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इन  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  हेतु  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  के  लिए  पर्याप्त  कोशिश  कर  रहा  दै  |  विश्वविद्यालयों

 के  श्रीनिवासन  पर  गजेन्द्र  गाकर  समिति  की  रिपोर्ट  की  इन  विषयों  पर  हाल  ही  में  प्रस्तुत  कर

 दिया  गया है
 ।  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  saan  द्वारा  कृषि  क्रान्ति  का  मूल्यांकन

 2027.  श्री  सी  ०
 चित्ति बाबू  :  श्री  राजदेव  सिंह  :

 श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  कृषि  क्रान्ति  के  सामाजिक  कौर  शारीरिक

 महत्व  का  मुल्यांकन  करने  के  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  गया  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्या  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्सासाहिब  पी ०
 :  हाँ  ।

 मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  हरित  क्रान्ति  से  सम्बन्धित  समा जा धिक  परिवर्तनों  से  सम्बद्ध  भाग  लेने  वाले  देशों  में

 उपलब्ध  जानकारी  का  पुनरीक्षण  |

 (2)  खाद्यान्नों  की  नई  किस्मों  के  बड़े  पैमाने  पर  प्रयोग  से  सम्बन्धित  परिवर्तनों  का  क्षेत्र

 क्षेत्र  रिपोर्ट  का  विश्लेषण  तथा  संकलन  कौर  समस्त  रिपोर्ट  का  लिखना  |

 (3)  प्रथम  दो  अवस्थाओं  में  पता  चलने  वाली  सदस्यों  को  हल  करने  वाली  राष्ट्रीय

 तथा  भ्रन्तर्राप्ट्रीय  एजेन्सियों  दारा  क्रियान्विति  के  लिपे  सिफारिश  तैयार  करना  |

 (4)  परियोजना  द्वारा  पता  लगने  वाली  सामाजिक  समस्याओं  को  हल  करने  से  सम्बन्ध

 विशेष  सदस्यों  में  लगी  सरकारों  के  लिये  परामर्श  सेवाओं  की  व्यवस्था  ।  फिर  इस
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 परियोजना  2  वर्षों  की  अवधि  हेतु  प्रथम  दो  व्यवस्थापकों  के  लिये  स्वीकृत  कर  दी  गई  है  ।

 देश  में  प्लेग  का  फलना

 2028.  श्री  eto  चित्ति बाबू  :  श्री  सतपाल  कपूर  :

 शनी  एस०  ए  सुरु नन् तम  :

 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  देश के  कुछ  भागों  में  हाल  में  प्लेग  फैला

 उक्त  रोग  किन-किन  क्षेत्रों  में  फला  कौर

 सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कौर  निरोधात्मक  उपाय  किये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  देवी  प्रसाद

 जी  नहीं  ।

 ate  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  किन्तु  झ्राद्मंकित  क्षेत्रों  में  प्रत्याशी  उपचारात्मक

 उपाय  कर  लिए  गए  हैं  ।

 हरिजन  बस्तियों  के  विकास  के  लिये  नगर  निगम  को  निधियां  प्रदान  करने

 में  श्रनियमिततायं

 2029.  श्री  विजयपाल  सिंह  :  क्या  शिक्षा  तौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  हरिजन  बस्तियों  के  विकास  के  दिल्ली  नगर  निगम  की

 निधियां  प्रदान  करने  में  अनियमितताओं  के  गम्भीर  आ्रारोप  लगाये  गये

 क्या  इन  भ्रारोपों  के  बारे  में  कोई  जांच  ही  गई

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया  कौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  ak  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  (sto  एस०  नूरुल  :

 जो  नही ं।

 (7)  तथा  :  घरन  नहीं  उठते  ।

 मेघालय  को  खासा  पहाड़ियों  सें  मालूम  seat  दीवार  में  हैजे  के  मृत्यु

 2030.  को  एस०  ए०  :  कया  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मेघालय  की  खासी  पहाड़ियों  में  मालूम  दरबारी  शिविर  में  हैजे  के  कारण  ag

 तक  लगभग  1000  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  चुकी  कौर
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 यदि  तो  उक्त  रोग  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 Se, q स्वास्थ्य  श्न्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  डी  ०  पी०  :

 8  1971  तक  सलाम  दरबारी  शिविर  में  हैजे  के  कारण  150  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  होने  सुचना  मिली  थी  ।  तत्पश्चात  हैजा  को  स्थिति  पर  तेजी  से  काबू  पा  लिया

 गया  |

 इस  रोग  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  :-

 (1)  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य  विज्ञान  स्वास्थ्य  कलकत्ता  से  एक  डाक्टर

 तथा  दो  तकनीशियनों  का  एक  दल  मालूम  भेजा  गया  ।  जेट  गन  saad  का  उपयोग  करने  में

 स्थानीय  चिकित्सा  कौर  परा  चिकित्सा  क्यारियों  को  प्रशिक्षण  देने  तथा  सामूहिक  तौर  पर

 टीका  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  उन्हें  तीन  गन  इन्जेक्शन  दे  दिये  गये  थे  ।

 (2)  तरल  ate  अरन्य  औषधियाँ  पर्याप्त  मात्रा  में  दी  गई  ।

 (3)  मालूम  शरणार्थी  शिविर  के  अनेक  सेक्टरों  में  नलों  द्वारा  पानी  देने  की  व्यवस्था  करा

 दी  गई  है

 (4)  राज्य  सरकार  ने  चिकित्सा  सहायता  कार्यों  में  ताल-मेल  के  लिए  एक  वरिष्ठ
 चिकित्सा

 अधिकारी  ware  में  तैनात  कर  दिया  है  ।

 प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापन  कार्य  में  सुघार  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय
 se

 दो क्षरिणक  शझ्रनुसंघान  TAT,  शिक्षण  परिषद  की  योजना

 2031.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  कया  दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fH

 क्या  माध्यमिक  स्कूलों  भ्रष् यापन  कार्य  में  सुधार  करने  हेतु  राष्ट्रीय  शैक्षणिक  श्रनुसंध।न

 तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  एक  योजना  बनाई

 यदि  at,  तो  उस  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ।

 क्या  किसी  स्कूल  में  योजना  का  प्रयोग  किया  गया  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  है  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :  जी

 मिक  स्कूलों  में  भ्र ध्या पन  कार्य  में  सुधार  के  लिए  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद

 के  पास  कई  निरंतर  जारी  रहने  वाली  योजना  हैं  ।

 योजना  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं
 :

 (1)  प्रसार  सेवाएਂ  :  पाद्यचर्था  तथा  कार्यक्रमों  में  सुघार  लाने  के  लिए  तथा  नए
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 तकनीके  श्रीर  सामग्री  प्रस्तुत  करने  हेतु  तथा  as  एक  अभिनव  परियतंनों  द्वारा  शिक्षा

 तथा  गोपों  में  तबदीली  लाने  के  लिए  माध्यमिक  स्कूल  अध्यापकों  तथा  मुख्याध्यापक ों

 की  सेवाकालीन  शिक्षा  उपलब्ध  कराना  |

 (2)  प्रयोगात्मक  परियोजनाएं  fort  तथा  साधन  युक्त  अ्रध्यापकों  को  अध्यापन

 प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रयोगात्मक  परियोजनाएं  शुरू  करने  में  सहायता  देना  ।

 (3)  सेमिनार  अ्रध्ययन  अ्रध्यापकों  मुख्याध्यापक ों  को  प्र  क्षण

 तथा  भ्रनुभवों  के  आधार  पर  पेपर तैयार  करते  के  लिए  उत्साहित  करता  तथा  राज्य/राष्ट्रीय

 प्रतियोगिता  के  आधार  पर  सर्वोत्तम  पेपरों  की  चुनना  थे  पेपर  स्टिक्स  शीर्षक  के

 अ्रन्तगंत  प्रकाशित  किए  जाते  है  तथा  माध्यमिक  अध्यापकों  में  बड़े  पैमाने  पर  परिचालित  किए

 जाते हैं  ।

 मिक  स्कूलों (4)  परं  पीएम  विज्ञान  संस्थान
 :  चुने  गए  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  माध्य

 के  विज्ञान  के  अध्यापकों  के  लिए  ग्रीष्म  संस्थानों  का
 आयोजन

 करना  |  विज्ञान  तथा  गणित  के

 Sofie  oS  पामा अध्यापकों  का  विषय  ज्ञान  बढ़ाने  के  लिये  we  ग्य 4  ा के सकरो a axl  की  विकसित  AQ  tO  यचर्या  सामग्री  का

 उपयोग  करना  |

 (5)  माडल  पाठ्य  पुस्तक  :  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  की  बुनियादी  पाठ्य सामग्री  की  पूति

 के  लिए  माइल  पाठ्य  पुस्तकें  तैयार  करना  |

 प्रयोगात्मक  परियोजना  नमुने  की  पाठ्य  पुस्तकें  ग्राही  जैसी  कुछ  योजनायें  का

 स्कूलों में  प्रयोग  किया  जाना  तथा  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  प्रसार  ग्रीष्म  विज्ञान  संस्थान

 सेमिनार
 अध्ययन  जैसी  योजनाएं  अध्यापकों  की  कुशलता  बढ़ाने  के  लिए  है  ।  यह  उनਂ

 संस्थानो ं|  द्वारा  आयोजित  जाता  है  जो  दीपक  प्रशिक्षण  में  लगे  किन्तु  उनका  प्रभाव

 केवल  cast  में  ही  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  ।  यह  किया  जा  रहा  है  ।

 इन  योजनाओं  को  सतत  मुल्यांकन  रहा  है  तथा  परिणाम  उत्साहवर्धक

 हैं  ।

 दिल्ली  में  नकली  श्रॉषघियों  की  बिकी

 स्वा  तथ्य कैद 2032.  श्री  सतपाल  :  क्या  सर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  सासों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  औषधि  बेचने  वालों  की  कितनी  दुकानों  पर  छापे

 मारे  गये

 वहाँ  से  कितनी  नकली  औषधियाँ  हुई

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  ait  उन्हें  किस  प्रकार  के  दण्ड

 गयी  गय े;  कौर
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 Answers

 स्वास्थ्य  के  लिये  अत्यघिक  हानिप्रद  इन  नकली  औषधियों  की  बिक्री  रोकने  के  लिये

 क्या  सामयिक  छापे  मारने  का  कोई  प्रस्ताव  है ?

 स्वस्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अमिय  कुमार
 :

 दस |

 प्र  डनिसोलोन  गोलियां  और  नो वल जीन  की  गोलियां  ।

 किये  गये  हूँ  ।  पुलिस  कभी  इन  मामलों  में  छानबीन  कर दो  व्यक्ति  गिरफ

 है  ।

 हां  ।

 चीनी  के  मृत् यों में में  हो  रही  वृद्ध

 2033,  श्री  सतपाल  कपूर  :

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15  1971  शर  15  1971  को  बाजार  में  चीनी  के  तुलनात्मक

 थोक  तथा  परचून  मुल्य  क्या  थे  ,  कौर

 चीनी  के  मुल्यों  में  हो  रही  बृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दोर  :  देश  की  कुछेक  महत्वपूर्ण  मंडियों  में

 15  अक्तूबर  अ्रौर  15  1971  को  चीनी  के  थोक  कौर  खुदरा  मूल्य  बताने  वाला  एक
 —  | ष विवरण  संलग्न

 देश  में  चीनी  के  मुल्य  में  अ्रनुचित  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए  हैं
 :-

 ह
 (1)  चीनी  की  बिक्री  के  लिए  मासिक  नियुक्ति  झ्रादेशों  के  प्राप्  ए  चीनी  की  बिक्री  कौर

 उसकी  सकूंगी  देने  की  अवधि  45  दिनों  से  श्वसुर  30  दिन  कर  दी  गई  है  ।

 (2)  चीनी  कारखानों  के  पास  यदि  बिक्री  के  लिए  नियुक्त  स्टाक  की  बिना  बिकी  चीनी

 की  मात्रा  बच  जाती  है  तो  उसे  बेचने  से  इनकार  करने  की  मनाही  कर  दी  गई

 (3)  चीनी  कारखानों  की  बिक्री
 के  लिए  नीतू क्त  अपने  मासिक  कोटे  की  कम  से  कम

 20  fara  चीनी  प्रत्येक  सप्ताह  अवधि  में  बेचनी  पड़ती  है  ।

 (4)  चीनी  कारखानों  द्वारा  व्यक्तिगत  व्यापारियों  को  चीनी  भेजने  या  उसकी  सुपुर्दगी  देने

 की  मात्रा  प्रत्येक  सप्ताह  अवधि  में  2,200  क्विंटल  तक  सीमित  कर  दी  गई  है  ।

 (5)  लॉइसेंसशुदा  चोरी  व्यापारियों  द्वारा  किसी  एक  समय  में  रखे  जाने  वाले  स्टाक  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  दिये  गए  हैं  ।  इसकी  भ्र धिक तम  सीमा  कलकत्ता  में  चीनी  के  श्रायतकों  के  मामले
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 में  7500  क्विंटल  पर  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले  शहरों  में  चीनी  के  लाइसेंसशुदा  व्यापारियों

 के  मामले  में  250  क्विंटल  के  बीच  है  ।

 लने  वाली  पेशियों  पर (6)  चीनी  के  व्यापारियों  को  चीनी  के  स्टाक  पर  बैंक  से  .

 प्रतिबन्ध  लगा  दिए  गए  हैं  ।

 (7)  गुड़  का  वायदा  बाजार  18  अक्तूबर  1971  में  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 ह
 (8)  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  चीनी  कारखानों  के  साथ  क्या  ब्य  अवस्था  कर  दी  है

 ~
 किवे  नियुक्त  चीनी  की  15  प्रतिष्ठित  चीनी  उचित  मुल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  1-83  रु०  से

 1°84  रु०  प्रति  किलोग्राम  पर  बेचे  |

 विवरण

 देश  की  मुख्य  मंडियों  सें
 के  थोक  ।  खुदरा  मृत्य  बताने  घाला  विवरण

 15-10-71  15-11-71  को

 11

 थोक  रु० थोक  रु०  खुदरा  रु०  खुदरा  रु०

 प्रियें  प्रति  किय ०  प्रति  किव े०
 प्रति

 एवं

 1.  दिल्‍ली  205  2°10  216  2  0

 2.  कानपुर  189  2°00  198  2:08

 3.  कलकत्ता  207  2'10  206  2°10

 4.4  बे  192  aU 2°05  212  a2

 मद्रास  179  1°85  193  2°05

 चीनों  मिलों  द्वारा  गरना  उत्पादकों  को  गन्ने  के  मूल्य  का  समय  पर  भुगतान

 2034.  श्री  सतपाल  कपूर  :

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी

 क्या  कृषि  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  कि  चीनी  मिलों  द्वारा  किसानों  को  गन्ने  के  मुल्य  का  भुगतान  समय  पर  किया  जाये  जिस

 से  कि  उन्हें  गन्ने  का  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  मिल  सके  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  :  राज्य  सरकारों  से  समय  समय  पर  कहा

 गया  है  कि  वे  कारखानों  से  गन्नो  के  मूल्य  के  बकायों  का  तुरन्त  भुगतान  करवाए  रोक  गन्ने  के  मुल्य

 का  तुरन्त  भुगतान  करवाने  के  गद्दे  दय  से  चूक कर्त्ता  कारखानों  के  विरुद्ध  उनपर  मुकदमा  चलाने  स  हित

 कड़े  उपाय  करें  ।  जिन  राज्यों  के  कानून  में  भू-राजस्व  के  बकायों  की  तरह  गन्ने  के  मुल्य  के  बकायों

 को  वसूल  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  उनसे  कहा  गया  दै  कि  ऐसी  व्यवस्था  करने  के  लिए

 तुरन्त  विचार  करें  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  जहां  गन्ने  के  मूल्य  के  बकायों  का  भारी  भुगतान  किया  जाना  वहां  की

 राज्य  सरकार  ने  mat  का  भगवान  करवाने  के  लिए  निम्नलिखित  पग  उठाए  हैं

 (1)  गन्ने  के  मुल्य  की  बकाया  राशिਂ  के  बारे  में  48  मिलों  के  विरुद्ध  वसूली  प्रसारण  पत्र

 जारी  किए  गए  थे  ।

 2)  1970-71  मौसम  में  19  कारखानों  में  रिसीवर  नियुक्त  किए  गए  शारिवा  वे  wat  भी

 कार्य  कर  रहे  इनमें  से  3  कारखाने  कर्ब  उत्तर  प्रदेश  राज्य  चीनी  निगम  के  नियंत्रण  में  हैं

 गौर  पांच  कारखानों  में  रिसीवर  कार्य  कर  रहे  हैं

 (3)  मिलों  की  नीलामी  की  गई  थी  लेकिन  न्यायालय  के  आदेशों  के  श्रन्तगंत  कार्यवाही

 को  रोक  दिया  गया  था  |

 (4)  एक  चीनी  मिल  मालिक  a  राजस्व  की  हिरासत  में  रखा  गया  था  ।

 (5)  13  मिलों  से  कहा  गया  है  कि  1971-72  मौसम  के  लिए  अटल  साख  पत्र  प्रस्तुत

 कर
 ~

 बिहार  सरकार ने  चूक कर्त्ता  मिलों  के  विरुद्ध  आपराधिक

 तथा

 सर्टिफिकेट  कार्यवाही

 करने  जैसे  कानूनी  पग  उठाए  हैं  ।  पंजाब  तथा  हरियाणा  की  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि

 नग उत्पादकों  द्वारा  अपने  बकायों  को  प्राप्त  करने  में  अनिच्छा  प्र
 करने  7  कारण  चल ने  के  मुल्यों

 के  बकायों  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका  ॥

 15  1971  ait  31  अक्तूबर  1971  को  गन्ने  के  राज्यवार  बकायों  को  बताने

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  जिससे  पता  चलता  है  fe  wet  के  बकायों  की  राशि  काफी  हद  तक

 कम  हो  गई  है  ।

 faa7m
 T4aqcy

 1971-71  मौसम में  खरीदे  गाये  गन्ने  के  मृत्य  के  बकायों  के  भुगतान  की  प्राप्ति

 बताने  वाला  विवरण

 रुपयों

 2 नीति  ण्  fa  |  तारीखों  की  ATHY  बकाया  राशि

 राज्य  15  1971  31  बराबर  1971
 ि

 ee  नथ

 उत्तर  प्रदेश  1753.05  595.80

 बिहार  698.59  91.55

 पश्चिमी  बंगाल  20.65  0,30

 9.85  1.70

 पजाब  59.68  0.44
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 हरियाणा  97.11  0.90

 राजस्थान  52.56  1.89

 मध्य  प्रदेश  144.01  0.50

 उड़ीसा  26.39  0.65

 श्रीनगर  686.03  26.50

 गुजरात  81.04  9.19

 महा  राष्ट्र  1348.35  353.78

 मैसूर  279.92  44.75

 केरल  1.01  0.60

 562.04  150.44 तमिल  नाडु

 पॉंडिचेरी  64.61  3.32

 जोड़  भ्रमित  भारत  1282.31

 _

 काफी  बागान  पर
 भूमि  सुधार  कानूनों  का  बुरा  प्रभाव

 2035.  श्री  मुख्तार  fag  मलिक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  सुधार  कानूनों  का  ट्राफी  बागान  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव

 पड़  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्तरी  भ्रण्णासाहेब  पी०  :  कौर  :  जी  नहीं  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  जोत  का  अधिकतम  सीमा  संबंधी  वर्तमान  कानूनों  के  अनुसार  काफी  सहित

 बागानी  फसलों  की  छूट  मिली  हुई  है  ।  मत  भूमि  सुधार  उपायों  से  इन  पर  दुष्प्रभाव  पड़ने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  |

 Admission  in  central  Universities

 2036.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Wil]  the  Minister  of  Education  and  social  wel
 be  pleased  to  state:  mate

 (a)  the  University-wise  number  of  students  who  sought  admission  in  Universities  run

 by  Central  Government  and  could  not  get  the  same  this  year  ;  and

 (b)  the  number  of  such  students  in  Delhi  and  the  arrangement  made  by  Govern-

 ment  for  them  ?

 Mini  tir  of  state  in  the  Ministery  of  Education  and  social  welfare  (Prof.  S.Nurul

 Hasan)  :  (a)  2, 9.  (9)  Central  Universities  are  autonomous  bodies  and  are  not  run  by  the

 Central  Government.  A  statement  indicating  the  number  of  students  who  sought  admission
 to  various  courses  of  their  choice  and  those  who  could  not  get  admission  on  account  of

 limited  number  of  seats  in  these  courses,  is  attached.  [Placed  in  the  Library  See  No.  T.

 1163/71]

 Tyelhi  made  hv  the  Nelhi  | कह  nix The  admission  to  various  courses  i  n  Vein  1  1s  laude  UY  Ue  LL  द  114  Will  versity  keeping
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 a  निए  ed

 in  view  the  number  of  seats  available,  The  University  also  provides  facilities  for  correspon-

 dence  courses  in  B.  A.,  B.  Sc.  and  B.  Com.  and  allows  certain  category  of  candidates  to

 appear  as  external  candidates  and  women  candidates  from  the  Non-Collegiate  Women’s

 Education  Board.

 According  to  the  University,  all  the  eligible  candidates  who  sought  admission  '0

 B.A./  B.Sc.  and  Com.  courses  were  admitted.

 Dilapidated  condition  of  servants  quarters  of  windsor  place,  New  Delhi

 2037.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  servants  quarters  of  Members  of  Parliament  attached  to  Bungalows  18,

 19  and  20  Windsor  Place,  New  DeJhi  have  become  so  weak  that  they  can  collapse  at  any

 moment  ;

 (b)  whether  such  a  low  quality  material  was  used  in  b  Ula)  ng  the  walls  as  has

 started  detaching  from  them  bd

 (c)  whether  Government  have  ont  the  life  and BVe  the  ie  alla  Wud  Ma f  these  quarters  examined

 by  experts  ;  and

 (d)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Mintster  of  state  in  the  Ministery  of  works  and  Hous‘ng  (Shri  1.  K.  Gujral)  (a)
 No  Sir.

 (b)  No  Sir.  ग

 (c)  The  total  service  life  of  the  quarters  is  60:  JMAL  Se TeALre  These  have  still  a  life  of  10  (10  15

 years,  as  these  buildings  were  constructed  in  1924.

 (d)  Does  not  arise.

 Grants  to  Vikram  University  and  Jivaji  Rao  University  by  U.

 2038.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social

 Welfare  be  pleased  to  state  the  total  amount  of  grant  given  to  Vikram  University,  Ujjain

 and  Jivaji  Rao  Gwalior,  by  the  University  Grants  (0 11550  during  the  finan-

 cial  years  1968-69,  1969-70  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministery  of  Education  and  Soc?a!  Welfare  (Shri

 Yadav)  :  The  following  grants  were  paid  to  Vikram  University,  Uliijan  an  Jivaji  Ray  Univer-

 sity,  Gwatior  by  the  University  Grants  (:01117115510:1  during  the  years  1958-69  and  1959-70
 ni

 1968-79  1949.79

 Rs.  Rs

 eee  उ

 Vikram  University,

 Uijain.  5,10,863  7,53,411

 Jivaji  Rao

 Gwalior.  8,98251

 पामा
 5,

 33,231  nt

 Import  of  Milk  Powder

 2339.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3031  on  the  24th  June,  197!  regarding

 Production  and  import  of  milk  and  milk  powder  and  state  :
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 2  eu  लिखित
 उत्तर

 (a)  whether  the  information  asked  for  in  parts  (b)  and  (c)  of  the  question  has  since

 been  collected;  and

 if  so,  the  main  features  there  of  ? (b)

 Minister  of  State  in  the  Ministery  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  and  (b)  Yes.

 The  requisite  information  about  the  imports  of  milk  powder  (skim  milk  powder  &  whole

 milk  powder)  during  the  last  three  years  as  extracted  from  «*M  nthly  Statistics  of  the  Foreign
 Trade  of  India  Volume  I:  Importsਂ  is  furnished  below

 Sk  m  Milk  Powder
 Whole  Milk

 Powder

 Wantit Period  Quantity  C.  1.  F.  value  Q  uanthty  C.J.  value

 (Foreign (Tonnes)  (Foreign  (Tonnes)

 Exchange)  Exchar  ge)

 (Rs.  in  lakhs)  (Rs.  in  lakhs)
 a  ना  मग  नक  ्  ee

 ACOs  nt
 1968  -  69  45,417.66  1,220.33  2IOIUT  106.43

 582.61  3446.17  149.14 27,375.16

 1970--71  32.143.46  629  45 002.4)  GIIL0 ASS  IR
 21.9)

 D  uring  the  year  1971-72,  the  estimated  imports  ofskim  Milk  Powder  (gift  and

 commercial  purchases)  are  expected  to  be  the  order  of  about  40,000  tonnes  of  the  C.  1.  F.

 value  of  Rs.  12  crores.  The  estimated  imports  of  whole  Milk  Powder  during  1971-72  may  te

 of  the  same  order  as  during  1970-71.

 Acreage  of  Ravine  Land  in  Madhya  Pradesh  Fit  for  Cultivation  and  the

 Estimated  Revenue  Therefrom

 2040.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4265  on  the  8th  July,  1971  regarding

 acreage  of  ravine  land  in  Madhya  Pradesh  fit  for  cultivation  and  estimated  revenue  there-

 from  and  state

 (a)  whether  inforiation  asked  for  has  been  collected  ;  and

 If  so,  the  main  features  there  of  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministery  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Although  no  exact  surveys  have  bezn  conducted,  the  area  under  ravine  lands

 in  Madhya  Pradesh  is  estimated  to  be  243  thousand  hectares,  | है  is  further  estimated  that

 about  one  third  of  the  above  ravine  lands;  is  suitabie  for  into  ४ छ्ा[टप चाए  lard

 and  the  rest  can  be  utilised  for  grassland  development  and  afforestation  after  ravire

 tion  works  have  been  done  to  stop  their  further  encroachment  into  the  table  lards.  The

 Government  of  Madhya  Pradesh  have  done  afforestation  works  over  an  area  cf  6,324  hecta- दि
 res  under  the  soil  conservation  scheme  :0  boost  production  of  timber,  gum  tendu  leaves  etc.

 in  the  ravine  areas.

 पश्चिम  बंगाल  के  मालदा  जिने  के  स्कूलों  में  आदिवासी  छात्रों  को  प्रतिशतता

 2041.  श्री  दिनेश  जोरदार  :  क्या  शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 >
 जिला  मालदा  में  कुल  कितने  प्राइमरी  wie  हाई  स्कूल  छ  कौर

 उनमें  कितने  प्रतिशत  आदिवासी  छात्र  पढ़  रहे  कौर
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 उक्त  स्थिति  सुधारने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  डी०  पी०  :  परिचित

 बंगाल  ने  निम्नलिखित  सुचना  दी  है

 1  1185 प्राथमिक  स्कूलों  की  संख्या

 2  डाई  स्कूलों  की  संख्या  हाई  स्कूल  163

 प्राथमिक  स्कूलों  में  अ्रनुसूुचित  जाति  तथा  पिछड़े  समुदाय  सहित  झ्रादिम  जाति  छात्रों

 की  प्रतिशतता  9.8

 2.0 माध्यमिक  स्कूलों  में  ख़ादिम  जाति  छात्रों  की  प्रति दा तता

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे

 |  भ्रादिम  जाति  छात्रों  के  लिए  माध्यमिक  स्तर  तक  दिक्षा  निःशुल्क  है  ।

 2.  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  ख़ादिम  जाति  छात्रों  को  पुस्तकें  खरीदने  के  लिए  वजीफे  दिए

 जाते हैं  ।

 सरकारी  खर्चे  पर  ख़ादिम  जाति  छात्रों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  छात्रवास  भवन  भी

 बनाए  गए  हैं  ।

 छात्रवासों  में  रहने  वाले  छात्रों  को  भोजन  aa  दिया  जाता  है  |

 महिला  अध्यापकों  ale  प्राचीन  जाति  श्रध्यायकों  को  नौकरियाँ  दी  जा  रही  हैं  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  जहाँ  अधिकांश  भ्रवुसूचित  जाति  कौर
 अनुसूचित

 ख़ादिम  जाति  के

 लोग  रहते  हैं  वहाँ  नए  स्कूल  खोले  जा  रहे  हैं  |

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  भवन  निर्माण  ate  उपस्कर  खरीदने  के  लिए  अनुदान  दिये  जाते

 हैं  |

 8
 स्कूलों

 के  लिए  पर्यवेक्षक  कंचा
 रियों

 की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 परिश्रमी  बंगाल  के  मालदा  जिले  में  अनुसूचित  जातियों  अर  अनुसूचित  afer

 जातियों  के  लोगों  में  साक्षरता  को  प्रतिदातता

 2042.  श्री  दिनेश  जोरदार  :  क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मालदा  जिले  में  भ्रवुसुचित  जातियों  ate  ख़ादिम  जातियों  के

 लोगों  में  कुल  कितने  प्रति दवात  लोग  साक्षर

 क्या  उक्त  साक्षरता  अखिल  भारतीय  स्तर  से  कम  स्तर  की  कौर

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?
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 कत  ए  क  अनकती  क  —_~—

 शिक्षा  कौर  समाज  केल्प्रारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  नरूला  :  तथा

 (@)  :  1961  की  जनगणना  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  10.27  प्रतिशत  तथा  अ्रनुसू वित

 ख़ादिम  जातियों  के  लिए  8.54  प्रतिशत  श्रखिलभारतीय  स्तर  के  मुकाबले  मालदा  जिले  में

 सुचित  जातियों  के  10.51  प्रतिदिन  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  4.19  प्रतिशत  व्यक्ति  साक्षर

 हैं  ||

 अनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  ऑ्रादिम  जातियों  में  साक्षरता  बढ़ाते  के  लिए

 नियमित  प्राइमरी  exalt  के  अतिरिक्त  समाज  कल्याण  केन्दों  के  माध्यम  ett
 art वें  चलाई  जा  रही

 अनुसूचित  जातियों  ate  म्रनुसूचित  aries  जातियों  के  छात्रों  को  श्रथ्ययन  के  सैकण्डरी-पुर्व

 पाठयक्रमों  में  मुक्त  पुस्तकों  तथा  छात्रावास  wa  दिया  जाता  है  |

 सरकारो  स्वामित्व  बाली  भूमि  पर  सहकारी  फोन

 2043.  श्री  बीमारी  पटनायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  स्वामित्व
 वाली  भूमि  पर  सहकारी  फार्म  स्थापित  करने  की  औचित्य

 पर  विचार  किया  गया  >

 क्या  इन  बस्तियों  में  सामुदायिक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  औचित्य  पर  भी  विचार

 किया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  कया  निर्णय  किये  गये  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  ware  :  जी  हाँ  ।  30  1969  को

 सरकारी  भूमि  पर  गटित  2866  सामुहिक  खेती  समितियाँ  जिनके  अधिकार  क्षेत्र  में

 लगभग  1.64  लाख  ट्रैक्टर  भूमि  थी  ।  इन  काय  क्रम
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  कि  वे  सरकारी  भूमि  के  बड़े  खण्डों  श्र  साथ  ही  भूमि  सुधार  उपायों

 के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  भ्रधिशेत्र  हुई  भूमि  सामूहिक  खेती  समितियों  कों  रोटी  करें  |

 व  :  सामूहिक  खेती  समिति  में  सदस्यों  को  खेती  काय  संयुक्त  रूप  से  करना

 होता  है  ।  इस  प्रयोजन  के  इस  कार्यक्रम  में  विभिन्न  क़षि  कार्यों  कौर  साथ  ही  कृषि  उपज  के

 विधायक  तथा  विपरीत  के  लिए  सामान्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 सामूहिक  खेती  समितियों  को
 गोदाम-एवं

 के  निर्माण  के  लिए  भी  सहकारी  सहायता

 दी

 मंसूर  सें  1971-72  में  एक  gra  डेयरी  की  स्थापना

 2044.  श्री  एन०  शिवप्पा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसुर  राज्य  में  व  1971-72  में  एक  दुग्ध  डेयरी  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर
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 त्राव रि MIS  तकी  गई ह ै? क (  )  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घन-राठी

 स
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fag)  जी  हद  |  ari  qq  1971-72  के

 दौरान  मैसूर  राज्य  में  तीन  डेरी  भद्रवती  तथा  मंगलौर
 में

 स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 qr में  एक
 कौर  डेरी  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 है  ।

 योजनाश्रों  मुख्य  रद्द  तय  इन  स्थानों  में  उपभोक्ताओं  की  पास्तरीक्ृत  तथा  पूर्ण  दूध

 न्य  है
 सप्लाई  करता  a4  ।

 दुग्ध  के  उत्पादकों  की  लाभकारी  बाजार  प्रदान  करना  g  |

 वर्ष  1971-72  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिये  7.00  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित

 की  गई  हैं  ।

 राजधानी  मसें  वायु  प्रदूषण

 श्री  चिदवनाथ  भ  मन  वाला 2045.  श्री  मुहम्मद  शरीफ

 श्री  बो०  ग्राम  ws)
 शुक्ल

 कल

 क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  राजधानी  में  वायु  प्रदूषण
 को  रोकने  के  उपायों  पर  विचार  किया  है

 कौर

 ? यदि  तो  उनको  मुख्य  बातें  क्या

 स्वास्थ्य  त्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  श्रमिक  कुमार कि
 :

 ay zt

 eat  में  वायु  दूषण  समस्या  का  अ्रध्ययन  करने  तथा  उसके  नियंत्रण  के  उपाय

 सुनाने  के  लिए  स्वास्थ्य  एवं  परिव/र  नियोजन  मंत्रालय  ने  विशेषज्ञों  की  एक  शझ्रनौपचारिक  समिति

 or का  गठन  किया  ठ  |  दिनरात  के  तौर  पर  इस  समिति  ने  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  द्वारा

 vals  जाने  वाले  ya  तथा  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  के  थर्मल  विद्या  त  स्टेशन  से  निकलने  वाले

 सल्फर  डाइआक्साइड  कौर  कालिख  की  सदस्यों  को  लिया  है  ।  इस  समिति  ने  इन  दोनों  सदस्यों

 का  श्रथ्ययन  करने  के  लिये  दो  अ्रलग-म्रलग  उप-समितियाँ  बनाई  हैं  ।  एक  उप-समिति  ने  घटना

 द्धारा  वाली  बसों  का  एक  नमना  अध्ययन  किया  ।  इसके  निष्कर्षों  के  परिसर  क्षेत्र  में  बसों  से  निकलने

 वाले  पप्  को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाने  का  निश्चय  किया  गया  है

 तात्कालिक  उपाय

 1.  अत्यधिक  ant  छोड़ने  वाली  बसों  को  घनी  श्राबार्द पब् or  वाले  क्षेत्रों
 से

 अपेक्षाकृत

 खुले  क्षेत्रों  वाले  मार्गों  पर  लगाना  |

 ज
 2.  बचा  से  निकलने  वाले  घर  को  कम  wos नाग

 के
 लिये  खराब  फ्यूल  पम्पों

 आदि  को  टीक  करने  जेसे  यांत्रिक  उपाय  |

 माध्यमिक  उपाय

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  केंद्रीय  वकंशाप  तथा  अन्य  डिपुओं  में  सु प्रशिक्षित  घरा

 दल  तैनात  करना  |
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 3  दीर्घकालिक  उपाय  :

 इन  उपायों  में  ऐसी  बसों  को  ठीक  करना  है  जो  खराब  हो  गई  हैं  तथा

 जिनके  इंजनों  की  पुरी  तरह  से  मरम्मत  की  जानी  हो  अथवा  जिनमें  सुधार

 हो  ।  इसमें  केन्द्रीय  बिंदास  के  गठन  में  परिवर्तन  afar  बसों  की  व्यवस्था

 करने  तथा  विंदास  में  धाए  के  मापन  की  समुचित  व्यवस्था  करना  सम्मिलित  है  ।

 आशा  है  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  से  सम्बन्धित  उपसमिति  दिल्‍ली  विद्युत

 प्रदाय  उपक्रम  के  थर्मल  विद्युत  स्टेशन  से  निकलने  वाले  aw  के  कारण  होने  वाले

 वायु  दूषण  के  नियंत्रण  के  उपायों  के  बारे  में  अपनी  शिक्षाविदें  शीघ्र  ही  भेज  देगी  ।

 मत्स्य  उद्योग  का  विकास  mie  उसके  लिये  विश्व  बैंक  से  ड्रग

 2046.  श्री  sto  ato  चन्द्र  गोड़ा :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  मत्स्य  उद्योग  का  विकास  करने  की  दिशा  में  कोई  प्रगति  हुई  है  >

 यदि  तो  क्या  इस  ara  के  लिये  विश्व  बेक  से  कोई  ऋण रा  प्राप्त  हम्ना  है  ;  रोक

 ऋण  की  दात  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी  ०  हां  ।  चौथी  पंच

 वर्षीय  योजना  के  श्रुति  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  के  लिये  83:00  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की

 गई  है  शौर  कुछ  योजनायें  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 केन्द्रीय  योजनायें  बन्दरगाहों  की  मीन  संसाधनों  के  समावेशी  गहरे

 समुद्रीय  इस्पात  मी-।हरण  पोतों  के  निर्माण  के  लिये  देशीय  उद्योग  को  सहायता  शिक्षा

 प्रशिक्षण  तथा  श्रनुसंघान  कारें  से  सम्बन्धित  हैं  ।  यंत्री कृत  नावों  तथा  गहरे  समुद्रीय  पोतों  के  लिये

 साइज  के  मनहरण  बन्दरगाह  बनाए  जा  रहें  गहरे  समुद्रीय  पोतों  को  संभालने  योग्य  सात

 बड़े  मीनहरर  बन्दरगाह  विभाजित  बम्बई  कौर  qe

 ग्लेयर  में  बनाए  जाने  के  लिये  स्वीकृत  किये  गये  71  स्थानों  पर  छोटे  बन्दरगाह  जस्टिस  के

 रूप  में  मनहरण  पोतों  हेतु  उतारने  कौर  ठहराने  की  सुविधाओं  में  सुधार  लानेश्रौर  नहरों  तथा  जल

 क्षेत्रों  को  गहरा  करने  के  लिये  स्वीकृति  दे  दी  गई  गहरे  समुद्रीय  मनहरण  बन्दरगाहों  के  लिये

 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिये  विशाखापटनम  तथा  पारादीप  बन्दरगाह  ट्रस्टों  द्वारा

 gage  किये  एक  संयुक्तराष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना  भी  कई  राज्यों

 में  सर्वेक्षण  करती  रही  है  कौर  कई  अतिरिक्त  स्थानों  पर  मनहरण  बन्दरगाहों  के  लिये  इ  sit

 निर्यारंग  योजनाओं  सहित  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  कर  रही  है  ।  गहरे  समुद्रीय  मनहरण  के

 लिये  पोतों  की  झ्रावश्यकताशं  को  देशीय  निर्माण  के  मुकाबले  में  उपयुक्त  मात्रा  में  श्रायात  करके

 पूरा  किया  जा  रहो  है  ।  जहां  उद्योग  द्वारा  सीमित  संख्या  में  पोतों  को  आयात  करने  की  अनुमति

 दी  गई  वहां  देशीय  जहाज  निर्माण  उद्योग  को  बड़े  इस्पात  के  मनहरण  पोत  बनाने  के  लिये

 प्रोत्साहित  किया  गया  है  ।  देशीय  निर्मित  इस्पात  मीन हर रण  पोतों  के  लिये  राज  की  एक

 योजना  लागू  कर  दी  गई  है  ।  सन्‌  1968-69  में  40  गहरे  समुद्रीय  मनहरण  पोतों  के  लिये  केन्द्र

 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  देशीय  जहाज  निर्माण  ast  को  आदेश  दिये  गये  ।  इन  पोतों  में  से  20
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 भेज  दिये  गये  हैं  ।  40  पोतों में  से  20  पोतों  को  केन्द्रीय  गहरे  समुद्रीय  मनहरण  संख्या  के  बेड़े  में

 सम्मिलित  कर  दिया  गया  है  जो  समावेशी  सर्वेक्षण  करता  है  |  समावेशी  सव  क्षणों  के  लिये  ats

 नई  शाखायें  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  ।  पश्चिमी  तट  पर  समुद्री  तीन  संसाधनों  के  सर्वक्षण  के  लिये

 इस  ag  एक  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  परियोजना  चालू  की  गई  है  ।  गहरे  समुद्रीय  मीन हर रण

 पोतों  को  चलाने  के  लिये  प्रशिक्षण  सुविधाश्रों  को  बढ़ा  feat  गया  है  कौर  श्रन्तदेशीय  तथा  समुद्री

 मीन  उद्योग  के  विभिन्न  पहलु प्र ों  पर  अनुसन्धान  कार्य  को  भी  गतिमान  कर  दिया
 गया  है

 ।

 राज्य  योजनाश्रों  के  ward  तटीय  मनहरण  के  लिये  यंत्री कृत  नौकरियों  को  चलाने  का

 कार्यक्रम  जारी  जा  रहा  है  ।  राज्यों  की  चौथी  योजना  पिछली  योजना वधि यों  में  चला

 गई  लगभग  8,000  यंत्री कृत  नौकरों  के  अतिरिक्त  5,500  नौकरों  का  चलाया  जाना  भी

 सम्मिलित  है  ।  चौथी  योजना वधि  से  पहले  उत्पादन  तथा  का  स्तर  15°26

 लाख  मीटरीटन  था  ।  चौथी  योजन  के  wea  में  उत्पादन  के  वार्षिक  स्तर  में  लक्षित  विधि  समुद्रीय

 क्षेत्र  में  441  लाख  मीटरी  टन  ale  श्रन्तेंदेवीय  क्षेत्र  में  75.0  लाख  मीटरी टन  art  ay  1970

 में  कुल  उत्पादन  17'46  लाख  मीटरी  टन  तक  पहुंच  गया  ।  निर्यातਂ  किये  गये  समुद्री  पदार्थों  का

 वास्तविक  मुल्य  वर्ष  1965-66  में  707  करोड़  रु०  जो  ay  1970-71  में  बढ़कर  35'07  करोड़

 रु०  हो  गया  चौथी  योजना  के  ग्रस्त  में  समुद्री  पदार्थों  के  वार्षिक  निर्यात  का  लक्ष्य  61'00  करोड़

 Ro  ठ

 श्रर्तदेशीय  क्षेत्र  में  बीज  उत्पादन  की  उन्नत  मीन  उत्पादनਂ  तकनीकियों  के  अ्रपनाने

 कौर  जलाशयों  तथा  लव णा क्त  जल  मीन  उद्योग  के  विकास  पर  बल  दिया  जा  रहा
 है  ।  राज्य

 सरकारें  इन  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  योजनायें  कार्यान्वित  कर  रहीं  हैं  ।

 नही ं।

 ही  नहीं  होता  |

 विराम  स्थित  ET  भारती  A  कृषि  में  डिप्लोमा  पाठय कम

 का  आरम्भ  कया  जाना

 2047  श्री  गदाघार  साहा :  क्या 1  MENTE ना  gale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  परिचित  बंगाल  में  वी  रूम  स्थित  विश्व  भ  rosy  पं  कर LAG |  fg  में  डिप्लोमा  पाठयक्रम

 आरम्भ  कर  दिया  गया है  रोक

 यदि  हां  तो  इसे  किस  वर्ष  में  आरम्भ  गया  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त

 विश्वविद्यालय  को  कृषि  सम् बस्ती  शिक्षा  के  लिये  कितनी  राशि  का  अनुदान  दिया है
 ?

 शिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एस०  नुरुल  शौर

 :
 विश्व  भारती  ने  कृषि  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  aren  नहीं  किया है  ।  वह  1971-72  के

 दौरान  शिक्षा  सदन  को  प्रयोगशाला  उपकरणों  पुस्तक  स्टाफ  क्वार्टरों  तथा  फर्म  के  विकास

 हेतु  भारतीय  क़षि  agra  परिषद  द्वारा  2:16  लाख  रु०  अनुदान  दिया  गया है  ।  दिक्षा

 सदन  का  श्रावस्ती  खर्चा  विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  भ्रनुदानਂ  आयोग  द्वारा  दिये  गये  श्रनुरक्षणण
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 wart  में  से  वाहन  किया  जाता  है  ।

 अखिल  बंगाल  श्रच्यापक  की  दार्जिलिंग  दाखा  की  मांगे

 2048  श्री  गदाघार  साहा  :

 शो
 रेप  दास  :

 क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  बंगाल  wear  ऐसोसियेशन  की  दारजिलिंग  शाखा  ने  हाल  ही  में  जिला

 स्कूल  निरीक्षक  को  सुत्रीय  मांग  पत्र  पेश  किया

 अध्यापकों  की  प्रमुख  मांगे  कया  कौर

 उनकी  मांगों  की  पूरा  करने
 के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  (sito  डी०  पी०  से

 —  सुचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  भ्रौर  उपलब्ध  होने  पर  शीघ्र  ही  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सहकारी  विकास  के  लिए  वर्तमान  योजना  निरुपमा  प्रणाली  के  बारे  में

 1971  को  पुना  में  हुई  गोष्ठी

 2049  शो  पी०  एन०  मेहता  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारिता  विकास  के  लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  ale  विभिन्न  एजेंसियों

 वर्तमान  योजना  निरूपण  प्रणाली  के  बारे  में  23  1971  को  पुना  में  एक  त्रिद्विवसीय

 गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसमें  किन-किन  विषयों  पर  विचार  किया  शौर

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी
 ०  बैकुंठ  लाल  मेहता

 नेशनल  इन्स्टीट्यूट  आफ  कोआपरेटिव  ट्रेनिंग  द्वारा  24  1971  से  26  1971

 तक  पुना  में  सहकारी  विकास  के  लिए  श्रायोजनाश्ों  पर  एक  गोष्ठी  प्रायोजित  की  गई  थी  ।

 निम्नलिखित  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 ह  विभिन्न  स्तरों  पर  सहकारी  विकास  के  लिए  प्रायोजना  की  वर्तमान  प्रणाली  ।

 2  सहकारी  समितियों  को  अपने  विकास  के  लिए  योजना  बनाने  की  श्रावइ्यकता  |

 3  हकारी  ढांचे  में  किन-किन  स्तरों  पर  आयोजना  की  जा  सकती  है  ।

 हमारी  संगठनों  द्वारा  प्रभावी  आयोजना  के  लिए  पूर्वापिक्षित  बातें  ।

 सामान्य  अधिक  विकास  की  योजनाश्रों  में  सहकारी  विकास  की  योजनाओं  को

 सिलाना  |

 107



 Written  Answers  Agrahayana  1893  (Saka)

 ofagca  Frayer गोष्ठी  के  कायनात  एक  SEIT  बीच +  105.  परिचालित  की  गई  है  ।  पुरी  रिपोर्ट

 तैयार  की  जा  रही  है  ।  बैकुण्ठ  लाल  मेहता  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  कोआपरेटिव
 ट्रे  राष्ट्रीय

 सहकारी  परिसरों  से  wave  कर  रहा  है  कि  गोष्ठी  के  निष्कर्षों  के  प्रकाश  में  उचित  कार्यवाही

 करने  के  बारे  में  विचार  करें  ।

 खरीफ  फसल  के  उत्पादन  सें  कमी  र  geal
 में  व  द्धि  को  रोकने

 के  लिए  समी कररा  भण्डार  बनाना

 2050.  at  Ho  बो  पद नायक  :

 श्री  दीनानाथ  कुतभुनवाला  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खरीफ  फसल  के  उत्पादन  में  संभावित  कमी  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  :

 क्या  मुल्यों  को  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  समी कृत  भंडार  पर्याप्त  ्र

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी  ०  दिन्दे ) ह  :  1971-72  में  खरीफ

 के  उत्पादन  में  सम्भावी  कमी  के  संबंध  में  वास्तविक  agar  लगाने  का  रखी  समय  नहीं  है  ।

 जी  हां  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 सहकारी  संस्थानों  सें  समान-संवर्गों  के  लिए  सांविधिक  व्यवस्था

 2051.  श्री  ato  माया वन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहकारी  संस्थाओं  की  विभिन्न  श्र  रियों  के  लिए  शौर  विभिन्न  स्तरों  पर  समान

 संवर्ग  बनाने  के  लिए  किसी  राज्य  सरकार  ने  कोई  सांविधिक  व्यवस्था  की  कौर

 यदि  तो  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  इस  प्रकार  की  सांविधिक  व्यवस्था

 की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  :  जी  are

 मध्य  पंजाब  तथा  उड़ीसा  की  राज्य  सरकारों  ने  अपने  सहकारी  अधिनियमों  में

 इस  प्रकार  का  सांविधिक  उपबन्ध  किया  है  ।

 श्रान्त  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट  के  राज्य  सहकारी  समिति  अधिनियमों  में

 किए  गए  सम्बन्धित  उपबन्धों  की  एक  प्रतिलिपि  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1164/71]

 डी-ध्रायल्ड  चावल  से  सस्ता  तथा  अधिक  प्रोटीन  वाला  खाद्य  घाटा  बनाना

 2052.  श्री  वी
 ०

 मायावन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 s.
 क्या  तमिलनाड़ु  के  एक  किसान  डी-ग्राउण्ड  चावलों  के  चोकर  से  सस्ती  तथा

 afi  प्रोटीन  वाला  य  झ्राटा  बनाने  की  एक  नई  प्रक्रियों  का  विकास  किया  है

 क्या  अमरीका  ate  पश्चिम  जमाने  की  संस्थानों  ने  इस  प्रक्रिया  में  रुचि  व्यक्त  की

 अ्रौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  किसान  को  क्या  प्रोत्साहन  दिया  गया  है
 ?

 कृषि  मन्त्रालय
 *

 राज्य  मन्त्री  gory  साहिब  पी ०  से
 सुचना

 एकत्रित  की  जा  रही
 है  कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 अखिल  भारतीय  नगर  निगम  सम्मेलन

 2053.  श्री  ato  माया वन  :  क्या  स्वास्थ्य  wie  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  afar  भारतीय  नगर  निगम  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  में

 से  किन्हीं  मुख्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  tx

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप-सन्नो  श्रमिक  कुमार

 कार  यह  प्रदान  30  अक्तूबर  1971  को  बम्बई  में  हुए  नगर  निगमों  के  आठवें

 सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिशें  प्रत्येक

 राज्य  में  नगरपालिका  वित्त  आयोग  स्थापित  साधनों  में  वृद्धि  लाने  की  दृष्टि  से  स्थानीय

 प्राधिकारियों  को  कछ  कार्य  नियत  सफाई  कराये-क्रमों  को  तेज  करने  के  लिए  उपाय  बरतने

 बाहरी  क्षेत्रों  में  मलेरिया  की  रोकथाम  करने  कौर  परिवार  नियोजन  को  बढ़ावा  देने  कौर

 पालिका  प्रशासन  शादी  के  प्रतिशत  शौर  श्रदसन्धान  केन्द्रों  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  प्रशिक्षण

 सुविचारों  का  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  स्थानीय  स्वायत्त  लासन  की  केन्द्रीय  परिषद  कौर  अखिल

 भारतीय  महापौर  परिषद्‌  की  1971  में  दिल्‍ली  में  संयुक्त  बैठक  में  लिए  निर्णय  के

 समान  करने  के  बारे  में  थी  ।  च ू  कि  स्थानीय  शासन  राज्यों  का  विषय  इसलिए  इन  सिफारिशों

 पर  श्रावस्ती  कार्यवाही  सिडनी  ad  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानी  है  ।  इस  सम्मेलन  की  सिफारिशों

 को  राज्य  सरकारों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  भेजा  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  कमी  के  पुनवसितर  पट्टाधारियों  पर  बकाया  राशि

 054.  श्री  ato  साया वन  :  क्या  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे

 कि

 कया  नई  दिल्‍ली  में  पुन्वसित्तर
 cam

 के
 पट्टाधारियों

 से  वर्ष  1970  के  wet  तक

 31-38  लाख  रुपये  की  राशि  वसूल  की
 जानी  बा

 बाकी  थी  ;

 उन  संस्थानों  तथा  पट  टेघारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  पर  ag  राशि  बकाया  न्  bf

 और
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 सरकार  ने  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  कौन  रे  प्रयास  किए हैं
 ?

 निर्माण  तर  mata  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भाई  के०  जाँ

 और  बकाया  देने  वाली  संस्थाओं  तथा  पट टैक्सियों  की  संख्या  बहुत  बड़ी  है

 सदस्य  महोदय  ने  इस  सम्पूर्ण  सुची  के  लिए  नहीं  कहा है  ,  जिसमें  हजारों  नाम  किन्तु

 इन  बकाया  राशियों  की  शीघ्र  वसूली  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गये  हैं

 1.  भ्रतिक्रमणों  से  रहित  सम्पत्तियों  के  मामलों  में  जैसे  ही  भूमि  का  किराया  देय  हो  जाता

 मांग  नोटिस  जारी  कर  दिए  जाते  हैं  ;  यदि  wera  उचित  समय  के  weet  नहीं

 तो  पुनराविष्कार  के  नोटिस  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 जो  सम्पत्तियां  अतिक्रमण  ग्रस्त  अतिक्रमणों  को  शीघ्र  दूर  करने  अथवा  नियमित

 करने  के  लिए  उपाय  किए  जाते  हैं  ताकि  भूमि  किराये  की  बकाया  राशि  वसूली  की  जा

 सके

 पीढ़ियों  की  वसूली  रोकने  वाले  अतिक्रमणों  के  अवसरों  को  कम  करने  के  लिए

 पट्टे  के प्रदा सन  की  पद्धति  का  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 पट्टाधारियों  उनकी  शिकायतों  को  अधिकारियों  से  व्यक्तिगत  वार्ता  द्वारा  दूर  करने

 के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।

 बकाया  राशि  वाली  संस्थानों  के  अध्यक्षों  से  व्यक्तिगत  रूप  से  सम्पर्क  किया  जाता  है

 उन्हें  बकाया  राशि  भुगतान  करने  की  सलाह  दी  जाती  है  ।

 जीवत  नामा  निगम  तथा  नेशनल  fates  ग्रार्गेनाइजेशन  द्वारा

 आवास  के  विषय  में  बायो  जित  गोष्ठी

 2955.  श्री  बीत  सा पाग यन  क्या  faa  श्र  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  हॉल  ही  में  जीवन  बीमा  निगम  तथा  नेशनल  बिल्डिंग  आर्गेनाइजेशन  टोरा

 श्रीवास  के  विषय  में  आयोजित  गोष्ठी  में  किए  गए  निर्णयों  पर  सरकार  ने  ध्यान  दिया  ate

 यदि  रथ  त  क्या  सरकर  गोष्ठी  के  इस  मुख्य  निर्णय  से  सहमत  हो  गई  है

 नगरीय  कौर  ग्रा मीरा  क्षेत्रों के  लिए  प्रथम  पृथक  रूप  जीवन  बीमा

 निगम

 की  wet  8 स

 सार्वजनिक  श्रीवास  विषयक  राष्ट्रीय  नीति  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता है

 निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  भाई  के ०  :

 सेमिनार  में  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही

 जनसंख्या  सम्बन्धी  गोष्ठी

 2056.  श्री  राजदेव  सिंह :
 क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंग  कि
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 Far  जन सं रू  at  ate काਂ  GoTo  ay  सुचना  के  बारे  में  लखनऊ  में  हुई  गोप्ठी  के  अवसर  पर  देश

 के  विभिन्‍न  भागों  में  श्रमिक  विकास  के  क्षेत्रीय  अ्रसर्तुलन  के  सन्दर्भ  में  समान  परिणामों  पर

 चर्चा  हुई

 कया  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  होने  के  कारण

 इसकी  क्रियान्विति  राज्य  सरकार  द्वारा  उसी  उत्साह  के  साथ  नहीं  हो  रही  तौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  कार्य  की  झ्र सन्तोषजनक  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 भ्रपेक्षाकृत  अधिक  संगत  ara  पर  नए  सिरे  से  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही है  ?

 स्वास्थय  ae  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  से  उपसन्त्री  (slo  To  कहे  :

 लखनऊ  में  26  से  30  1971  तक  भारतीय  पत्र  संस्थान  द्वारा  आयोजित  गोष्ठी  मैं

 ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्रीय  श्रसन्तुलनों  के  सन्दर्भ  में  परिवार  नियोजन  विषय  पर  कोई  त्रिदोष

 निर्धारित  विचार  विमर्श  नहीं  gar  था  ।  तथापि  कुछ  राज्यों  में  परिवार  नियोजन  की  प्रगति  न

 होने  का  उल्लेख  किया  गया  था  तथा  संयोग  से  कुछ  भाषणों  में  इन्हीं  क्षेत्रों  में  धीमे  प्राथमिक  विकास

 का  भी  जिक्र  किया  गया  था  |

 इस  गोष्टी  में  जो  अन्य  कारण  बताये  गए  वे  इस  प्रकार  हैं:-कुछ  राज्यों  में  श्र  रक्षा

 ग्रोवर  परिवार  नियोजन  सेवाओं  के  लिये  आधारभूत  ढांचे  का  धीमा  प्रभावकारी

 संगठनात्मक  कमियां  तश्त  राज्यों  का  झ्राथ्दिक  योग  न  होना  ।

 परिवार  नियोजन  area  को  प्रगति  की  सि  छत  र  सं  ASTI शिक्षा  की  जाती  है  तथा  इसमें

 सुधार  करने  के  लिये  कदम  उठाए  जाते  उत्तम  परिणामों  के  लिये  जो  नये  कदम  उठाए
 गए

 हैं
 उनका  विचारा  संलग्न  है  |

 he SAL ल
 विवर्ण

 पत्तों  चय
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  उ  Nt  म  परिणामों  के  लिये  जो  feat  कदम  उठाए  गए  हैं

 उनमें  निम्नलिखित  सम्मिलित  हैं  :-

 मां  के  स्वास्थ्य  शौर  बच्चे  के  कल्याण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लोगों  को  प्रे  रित  करने

 के  लिए  एक  नई  नीति  तैयार  की  गई  तथा  इसके  अनुसार  अधिकतर  व्यक्तियों  कौर  विशिष्ट  वर्गों

 को  प्रेरित  किया  जायेगा  |

 सुधरी  हुई  ग्  रोधक  टेक्नॉलोजी  तैयार  करने  पर  अधिक  जोर  दिया  जाएगा  इसमें

 देश  में  ही  तयार  किये  गए  तरीके  कौर  साधन  सम्मिलित  हैं  ।

 उत्तर  जम्मू  व  मध्य  प्रदेश  जैसे  राज्यों  में  जहां

 अच्छा  कार्य  नहों  हो  रहा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  कौर  विशेष  ध्यांन  दिया  जायेगा  |

 गर्भाशय
 गर्भ  रोधक  कौर  नसबन्दी  के  लिये  उत्तम  सेवाए  प्रदान  जायेंगी  इनमें

 उत्तम  अच्छी  भ्रनुवर्ती  देख  भाल  तथा  इन  तरीकों  के  बारे  में  जनता  के  भय  कौर  शिकारों

 faa को  दूर  करना  सम्मी  कि  दिये  हैं  ।
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 द्
 एन कु लम

 fz TREES er  रो में At  नसबन्दी  के  लिये  जो  गहन  प्रयास  किए  गए  थे  उन्हें  सारे  देश

 के  करीब  25  बड़े  रिधि रों  में  आजमाया  जाएगा  |

 कुछ  समय  तक  उन  सम्पत्तियों  की  कौर  प्रयत्न  केन्द्रित  किये  जाएगे  जो  परिवार

 नियोजन  के  तरीकों  को  तो  मानते  हैं  परन्तु  जिन्होंने  प्रभी  तक  उन्हें  अपनाया  नहीं  है  ।

 TT9T  frst न  Lal Da Be CAS  जाएगी  महि प्रश्नोत्तर  कार्यक्रम  कौर  सघन  जिला  कार्यक्रम  को  उच्च

 लाशों  को  नसबन्दी  शौर  निरोध  जैसे  तरीकों  जिन्हें  प्रतिभा  बिक  अपनाया  जा  रहा  पुरा

 बढ़ावा  दिया  जाएगा  |

 Tea,  प कराना
 दीवार  नियोजन  कौर  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों सभी  स्तरों  पर  प्रसूति  थ्रोट  बाल  स्व

 का  एकीकरण  किया  जाएगा  |

 (3h)  परिवार  नियोजन  कार्य  क्रम  में  काय॑  कर  Te
 \Q

 fi os  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  को  तेज

 fear  जाएगा  कौर  उसमें  सुधार  किया  जाएगा  |

 हिन्दुस्तान  शिष्यों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव

 2057.  श्रीमती  सावित्री  इमाम  :  क्या  भोजन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 हिन्दुस्तान  शिया  के  विस्तार  से  कितनी  देशी  कौर  वि  Sarr QR  भागों  की  पूर्ति  हो

 ि भ्रौर

 शिष़्यों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  सहित  कुछ  कितना  लाभ  कमाने  का  अनुमान है
 ?

 संसदीय  कार्स  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  समा कलित

 विकास  कार्यक्रम  तथा  जल  थाला  प्रायोजना  की  पूर्ति  के  बाद  हिन्दुस्तान  faces  की  वार्षिक

 क्षमता  मौजूदा  2-3  जहाजों  से  बढ़कर  लगभग  13000  डी०  डब्लू०  टी०  प्रत्येक  के  6  जहाज  हो

 जायेगी  ।  चू  कि  भारतीय  टनभार  संबंधी  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  क्षमता  का  यह

 लक्ष्य  काफी  नहीं  है  अ्रतएव  फिलहाल  इस  ars  में  निमित  जहाजों  के  निर्यात  का  wet  नहीं  उठता  |

 wat  तक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  की  oat  निर्माण  मुल्य  अधिक  होने  के  कारण  जहाज

 निर्माण  में  लाभ  की  कोई  गु  जाइए  नहीं  थी  तथा  भारतीय  जहाज  मालिकों  को  भश्रन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य

 पर  इस  यार्ड  में  जहाजों  के  लिए  mse  देने  की  शभ्रनुमति  थे  शौर  दोनों  मुल्यों  के  भ्रातृ  को

 सरकार  उपदान  के  रूप  में  पुरा  कर  देती  थी  ।  फिर  हाल  ही  में  मुल्य  निर्धारण  तथा  उपदान

 संबंधी  फीस ले
 में  परिवर्तन  कर  गया  है  ।  जहाज  मालिकों  को  wa  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  से

 5  प्रतिदिन  श्रमिक  sar  करना  होगा  और  शिपयाडं  को  watts  मुल्य  के  कुछ  निश्चित  प्रतिशतों

 पर  निर्धारित  उपदान  की  ही  अ्रनमति चय  होगी  ौर  निर्माण  मुल्य  से  इसे  बिल्कुल  नहीं  जोड़ा  जाएगा  |

 आशा  है  कि  इस  नये  मामू ले  से  निर्माण  मुल्य  को  कम  रखते  शिष्यों  के  लिए  लाभ  कमाना

 संभव  होगा  ।  जहाज  निर्माण  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  कमाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  जहाजों  का

 निर्यात  नहीं  किया  जाता  ।  नई  सूखी  गोदी  के  चालू  हो  जाने  से  दीयों  को  विदेशी  ध्वज

 पोतों  की  मरम्मत  करके  विदेशी  मुद्रा  कमाने  की  वादा  है  ।
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 aa  में  चीनी  उद्योग  की  समस्या

 2058.  श्री  मती  साबित्री  श्याम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  चीनी  उद्योग  के  समक्ष  विद्यमान  विभिन्न  समस्याओं  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 चीनी  उद्योग  की  इन  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  तर  देश  में  चीनी  की  अआँतरिक  मांग  कितनी  है
 ?

 चीनी  उ जत  ज कृषि  मन्त्रालय सें  राज्य  मन्त्री  शेर  :  देश में  उद्योग जिन  मुख्य

 समस्याझों  का  सामना  कर  रहा  वे  इस  प्रकार  है

 (1)  av  प्रति  वर्ष  wae  ate  चीनी  के  उत्पादन  के  स्तरों  में  घट

 (2)  चीनी  बनाने  की  ऊंची  कौर

 (3)  पहले  तीन  दशकों  में  स्थापित  कुछेक  बहुत  ही  पुराने  यूनिटों  के  स्थापन  कौर

 श्राधुनिकोकररण  की  आवश्यकता  |

 इन  समंस्याश्रों  ौर  उनके  कारणों  के  ब्यौरे  कारखानावार  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इस

 प्रयोजन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  चीनी  उद्योग  के  कार्यचालन  विशेषतया  उसके
 राष्ट्रीयकरण

 की

 मांग  के  संदर्भ  में  विस्तृत  एवं  व्यापक  अध्ययन  करने  ale  विभिन्न  समाचारों  पर  fro  wa  करने

 के  लिए  चीनी  उद्योग  जांच  आयोग  स्थापित  किया  है  ।

 इस  समय  देश  में  आन्तरिक  खपत  के  लिए  चीनी  की  श्रावंद्यकता 40  लाख  मी  ०  टन के

 प्रेस-पास  है  ।

 देश  में  चिकित्सा  व्यवसाय  का  राष्टीयकरणण

 2059.  श्रीमती  सावित्री  इमाम  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषि  करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  चिकित्सा  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या
 भ्र ौर

 इस  व्यवसाय के  राष्ट्रीयकरण से  देश
 में  वर्त मान  चिकित्सा  सेवाओं में

 कितना

 सुधार  हो  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  लोरर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  डी०  पी०

 जी  नहीं  ।

 att  :  ये  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 कलकत्ता सेंटर  स्टोर्स

 2060.  श्री  दिनेश  भटट चा यं

 एम०  क े०

 क्या  निर्माण  ate  श्र  वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि
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 कया  केर  स  रकार  का  विचार  कलकत्ता  स्थित  सेंट्रल  फोर्स  स्टोर  को  बन्द  करने

 का

 यदि
 तो

 उक्त  स्टोर  को  बन्द  करने  के  क्या  कारा
 कौर

 इसके  कारण  कितने  मजदूर  कर्मचारी  प्रभावित  होंगे  ?

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  भाई  के०  :  जी  नहीं  ।

 कौर  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता  निगम  बोर्ड  के  टी०  बी०  अस्पताल  में  रोगियों  के  साथ  दुर्व्यहवार

 2061.  श्री  दोनों  भट्टाचार्य  :  कया  स्वास्थ्य
 कौर

 परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  निगम  बोड़े  के  टी ०  बी०  अस्पताल  के  अ्रधिकारियों

 द्वारा  रोगियों  के  प्रति  किये  जाने  वाले  दुर्व्यवहार  के  परिणामस्वरूप  अस्पताल  के  रोगियों  द्वारा

 उठाई  जा  रही  अकथनीय  कठिनाइयों  की  श्योर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  अस्पताल  के  रोगियों  की  शिकायतें  दूर  करने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही  की  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  डी०  पी०  :

 जी  नहीं  ।  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  तथा  अस्पताल  अधिकारी  अ्रपनी  सीमा  और

 साधनों के  भ्रन्तर्गत  मरीजों  का  अच्छे  से  भ्रच्छा  इलाज  करते  है  ।

 ate  :  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 श्रीराम  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  हारा  किराये  पे  लिये  गये  गोदामों  के  किराये

 की  अदायगी

 2062.  श्री  रोगी  ककोटी
 :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  श्रीराम  में  प्राइवेट  लोगों  से  किराये  पे  लिये  गये  गोदामों  का  देने  में

 विलम्ब  किया  गया  है  जिसके  परिणाम-स्वरूप  गोदाम  मालिकों  को  परेशानी  उठानी  पड़ी  कौर

 क्या  सरकार  द्वारा  भ्रपने  निजी  गोदाम  बनाने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  जा  रही

 नव

 कृषि  मन्त्रालय  में
 राज्यमन्त्री

 अण्णा  साहेब
 पी०  दिन्दे) : (क) :

 क़सम
 में

 प्राइवेट

 पार्टियों  को  गोदामों  का  किराया  देने  में  देरी  करने  के  संबंध  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विरुद्ध

 कोई  भी  शिकायत  नहीं  है
 ।

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किराये  का  निर्धारण  न  करने  के

 कारण  कुछ  मामले राज्य  सरकार  के  पास  लंबित पड़े  हैं  राज्य  सरकार इन  मामलों  को  शीघ्र

 निपटाने  के  लिए  उपाय  कर  रही  है  ।
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 राज्य  सरकार  की  श्रसम  में  mat  गोदाम  बनवाने  की  कोई  भी  योजना  नहीं  है  ।

 लेकिन  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  भाण्डागार  निगम  की  असम  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर

 50,000  मी ०  टन  कौर  28,500  मी ०  टन  की  क्षमता  के  गोदाम  की  योजना

 नई  दिल्‍ली  में  उत्तर  बिहार  तथा  wer  राज्यों  से  श्राये  विद्याथियों  को  बन्दी

 बनाया  जाना

 2063.  श्री  बीरेन्द्र  राग  सिंह  :  नया  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रपति  को  अपनी  शिकायतों  का  ज्ञापन  देने  के  लिये  प्रतीक्षा  करने

 उत्तर  बिहार  कौर  कुछ  अन्य  राज्यों  के  कुछ  विद्यार्थियों  को  3  1971  को  दिल्ली  में

 बन्दी  बनाया  गया

 यदि  तो  उन्हें  बन्दी  बनाने  के  क्या  कारण

 नया  सरकार  को  उन  विद्यार्थियों  की  मांगों  कौर  शिकायतों  की  जानकारी  हैं  कौर

 यदि  हां  तो  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  शौर

 3  1971  को  दोपहर  की  2  बजकर  20  मिनट  पर  लगभग  76  व्यक्ति  जलूस  के  रूप  में

 राष्ट्रपति  भवन  ।  उन्होंने  राष्ट्रपति  भवन  में  बलपुवंक  घुसने  की  कोशिश  की  ।  जब  उनको

 पूछ  ताछ  कार्यालय  के  समीप  रोका  तो  वे  उक्त  कार्यालय  के  बाहर  धरना  मारकर  बैठ  गए

 भ्र ौर  नारे  लगाने  लगे  ।  उनको  शान्त  करने  ae  राष्ट्रपति  सचिवालय  के  एक  वरिष्ट  अधिकारी

 से  मिलने  के  लिए  राजी  करने  के  प्रयत्न  सफल  नहीं  हुए  ।  उनसे  यह  भी  कहा  गया  कि  उनमें  से

 लगभग  10-12  व्यक्तियों  को  सायं  5  बजकर  10  मिनट  पर  राष्ट्रपति  से  मिलने  की  झ्र नुम ति  दी

 जा  सकती  किन्तु  उस  सुभाव  को  भी  प्रदश  नकारियों  ने  नहीं  माना  |  जब  वे

 पति  भवन  में  बलपूर्वक  घुसने  तो  उनको  पुलिस  ने  हिरासत  में  ले  लिया  शौर  उनके  खिलाफ

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  147,  448  कौर  451  के  परबीन  मामला  दर्ज  कर  लिया  गया  |

 6  1971  को  उनको  दिल्‍ली  के  एक  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  किया  जिन्हों ने

 प्राप्त  के  उठने  तक  उनकी  सजा  का  श्रीदेवी  दिया  |

 गिरफ्तार  किए  गए  76  व्यक्तियों  में  से  65  उत्तर  10  ग्रोवर  एक  बिहार  के

 थे  ।  इस  बात  का  पता  नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  व्यक्ति  विद्यार्थी  थे  ।

 द
 जी  हाँ  ।  विद्यार्थियों  की  मानें  मुख्य  रूप  से  दो  प्रकार  की  है  ।  पहली  का  संबंध

 बनारस  हिन्दू  विषव  विद्यालय  के  भ्रान्त रिक  प्रशासन  atte  दूसरी  का  संबंध  विश्वविद्यालय  के  बारे

 में  विधान  को  शीघ्र  लागु  करने  से  है  ।  वैज्ञानिक  प्रस्ताव  को  बाकी  विश्वविद्यालय

 के  प्राधिकारियों  के  भ्र धि कार  क्षेत्र  में  mal  जिनकी  समस्या  की  जानकारी  है  ।  विश्वविद्यालयों

 ate  कालेजों  के  श्रीनिवासन  सबंधी  गजेन्द्र गडकर  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 fa  कालिक
 विधान  को  लागू  करने  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 115



 Written  Answers  Agrahayna  8,  1893  (Saka)

 अनुसूचित  जातियों  श्रीवास-जातियों के
 विद्याथियों  के

 छात्रावास  बनाने हेतु  केरल  को  सहायता  देना

 2064.  श्री  एम०  Fo  कृष्णन  :  कया  शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  छात्रों  के  लिये

 छात्रावास  के  निर्माण  हेतु  वर्ष  1969-70  कौर  1970-71  में  केरल  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 गई

 क्या  उक्त  कार्य  के  लिये  दी  गई  वित्तीय  सहांयता  की  मात्रा  पर्याप्त  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  लिये  वित्तीय  सहायता  की

 वर्तमान  मात्रा  को  बढ़ाने का  है  ?

 दिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  अरुल
 से

 पिछड़े  वर्गों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  कार्यक्रम  के  अधीन  केरल  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों

 श्र  अनुसूचित  भ्रादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  के  लिए  के  निर्माणार्थ  1969-70  तथा

 1970-  1  में  0'80  लाख  रुपये  तथा  2'50  लाख  की  धन  राशियां  दी  गई  ।  राज्य

 सरकार  1669-70  तथा  1970-71  के  दौरान  केवल  0-47  लाख  रुपए  तथा  0°37  लाख  रुपये

 की  धनराशियों  का  उपयोग  कर  सकी  |  राज्य  की  श्रावश्यकताश्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस

 लिए  चतुर  योजना  परिव्यय  निश्चित  किया  गया  है  ।  इसलिए  सहायता  की  मात्रा  को

 बढ़ाने  का  नहीं  उठता  है  |

 केरल  को  सड़े  चावल  सप्लाई

 श्री  एम०  के
 ०

 कृष्णन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीः  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  कोचीन  परचून  व्यापारी  संघ  से  उस  सड  हुए  चावल

 के  कोई  पासंग  प्राप्त  हुए  हैं  जिसका  श्रावंटन  भारतीय  खाद्यान्न  निगम  द्वारा  केरल  को  राज्य  की

 उचित  दर  वाली  दुकानों  को  वितरित  करने  के  लिये  सप्लाई  किया  गया  था  :

 यदि  तो  केरल  को  सड़े  हुए  चावल  का  आवंटन  करने  के  नया  कारण  हैं  कौर

 केरल  को  अच्छी  किस्म  चावल  सप्लाई  करने  झोर  इस  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  अ्रण्तासाहेब  पी०  :  से  :  कोचीन

 में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  विभिन्‍न  दरों  पर  उस  क्षेत्र  में  उचित  मृत्य  की  दुकानों

 को  जारी  किए  गए  दो  किस्मों  के  चावल  के  नमूनों  का  एक  पासंल  प्राप्त  हुमा  है  ।  भारतीय खाद्य

 निगम  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  कौर  रिपोर्ट
 प्राप्त

 होने  पर  भ्रपेक्षित  सूचना  प्रस्तुत  की
 जाएगी

 ।

 कोलावेन्नू  साइड  कोआपरेटिव .  क्रेडिट  सोसाइटी  लिमिटेड की  चावल

 मित्र  के  दोष  ज  के  सम्बन्ध  में  शिकायत

 2066.  श्री  के०  सुर्य नारायण  :  क्या  कृषि  मंत्री  कोलावेन्नु  लार्जर  ass  कोभ्नापवेटिव
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 लिखि  त  उत्तर
 Stee

 29  1971

 क्रेडिट  सोसायटी  लिमिटेड  की  चावल  मिल  के  दोषपूर्ण  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  के  बारे  में

 12  1971  के  तारांकित  प्रत  संख्या  1737  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  इस  विषय  में  जब  तक  क्या  कार्य वह
 की

 गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  राज्य  जिन्होंने  इस

 मामले  को  अ्रांध्रप्रदेश  स्टेट  कोआपरेटिव मार्क  टिंग  फंड रदन  से  उठाया  से  wut  भ्र  तिम  उत्तर

 प्राप्त  नहीं  gar  है  ।  इस  विषय  में  राज्य  प्राधिकारियों  से  पत्र  व्यवहार  चल  रहा  है  ।

 गुजरांवाला  सहकारी  गृह  निर्माण  समिति  दिल्‍ली  द्वारा  काटे  गये  प्लाट

 2067.  श्री  के  सूर्य नारायण  :

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :

 क्या  निर्माण  wit  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरांवला  सहकारी ae  निर्माण  समिति  दिल्‍ली  द्वारा  कुल  कितने  प्लाट  काटे  गये

 हैं  wit  सदस्यों  को  wa  तक  कितने  प्लाट  आवंटित  किये  गये

 कुल  कितने  प्लाटों  का  निर्माण  कार्य  श्रारम्भ/समाप्त  हो  गया

 क्या  आवंटित  किये  गये  प्लाट  सदस्य  द्वारा  निर्माण  न्यय  पूरा  किये  जाने  के  लिये

 कोई  समयावधि  निर्धारित  की  गई  यदि  तो  कौर

 निर्धारित  की  गई  समयावधि  सम्त  होने  के  परिचित  भी  जिन  सदस्यों  ने  अपने  '

 प्लाट  पर  अभी  तक  निर्माण  कार्य  पुरा/झारम्भ  नहीं  किया  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  ररघ्ज्यं  मंत्री  भाई  के ०  :

 आवंटित काटे  गये  प्लाट

 598  587

 सोसाइटी  ने  सूचित  किया  है  कि  उन  प्लाटों  की  कुल  संख्या  15  जिनपर  निर्माण

 पुरा  हो  चुका  कौर  45  प्लाटों  का  निर्माण  कायें  हो  रहा  हैं  ।

 पलटेगी  की  शर्तों  के  श्रावंटी  द्वारा  उसे  आवंटित  प्लाट  पर  पट्टे  की  तारीख

 के  दो  वर्षों  के  भ्रमर  मकान  का  निर्माण  किया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  क्योंकि  पट्टे  विलेख  में  उल्लिखित  अवधि  समाप्त  नहीं  हुई
 है  ।

 गुजरांवाला  श्रीवास  री  समिति  दिल्‍ली  में  जल  घौर  विद्युत  को  व्यवस्था

 2068.
 श्री  के०  सत्यनारायण  :

 क्या  निर्माण
 शौर  श्रावास  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  गुजरांवाला  श्रीवास  सहकारी  समिति  दिल्ली  की  गलियों  में  बिजली

 देने  और  घरेलू  उपयोग  के  लिये  बिजली  देने  के  लिये  a  तक  कोई
 प्रबन्ध  नहीं  किए  गए  हैं  ;
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 जहां  तक  पेय  जल  सार  गन ees  राजा  जल  के  प्रदाय  का  संबंध  है  नालियां  भ्र  पानी  की

 नलियां  भी  नहीं  बिछाई  गई  कौर

 (  यदि  हां  उस  क्षेत्र  के  निवासियों  को  जल  कौर  बिजली  की  सुविधा  ज़िक्र  उपलब्ध

 करवाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 निर्माण  झ्र  mara  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भाई  के०
 :  दिल्‍ली

 विद्युत  प्रदाय  उपक्रम  ने  सोसाइटी  की  कालौनी  में  सड़कों  पर  रोशनी  के  खम्बे  पहिले  ame  लिए

 तथा  कालौनी  के  भाग  में  तारें  बिछाई  जा  रही  हैं  ।

 तथा  :  नहीं  ।  नकली  नगर  निगम  सोसाइटी  की  कालौनी  में  ग्रांड  ट्रंक  रोड

 की  कौर  मुख्य  सीवर-नालियों  की  व्यवस्था  पहले  ही  कर  चुकी  है  ।  इसे  माल  रोड़  की

 तरफ  की  भूमि  की  मल-नालियों से  मिलाया  जाना  है  ।  उन्होंने  कालोनी  के  भाग
 1

 में  जल  की

 व्यवस्था  भी  कर दी  है  |

 श्री  चितलपती  बापी  राज  धर्म  संस्था  द्वारा  प्रचलित

 शिक्षा  aerial  कौर  होटलों  की  सहायता

 2069.  श्री  के  ०  सत्यनारायण  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  हत्यारा  म्  नी  bal  cd यह  बताने  कपा

 करेंगे  कि

 चिनन्द्रकोलनू  पश्चिम  जि  की  श्री  चि तल पती  वापीराज

 घम्मसंस्था  द्वारा  कितने  शिक्षक  संस्थान  wie  होस्टल  प्रचलित  किए  रहे  हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  संस्थान  को  यदि  कुछ  शिक्षणश्रनुदान

 कौर  my  वित्तीय  सहायता  दी  है  तो  कितनी  दी  है  -  कौर

 उक्त  संस्थान  की  परिसम्पत्तियों  wie  देयता  क्या  है
 ?

 शिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  (sito  एस०  नुरुल
 :

 अर

 दिक्षा  राज्य  विषय  है
 चिम  गोदावरी  जिले  के  चिनन्द्रकोलनू  के

 श्री  सीतलपट्टी  वापी राज  धर्म संस्था  द्वारा  चलाए  गए  शिक्षा  संस्थान  कौर  छात्रावासों  के  बारे  में

 भारत  सरकार  को  कोई  सुचना  नहीं  है

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  सहायता  नहीं  दो  t

 Approval  of  Foodgrains  Supplied  by  Agents

 2070.  Shri  Mahade.  pak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minis eter  of ACL  Ql  A fn,  griculture  be  pleased
 to  51816  :-...-”

 (a)  whether  the  toodgrains  supplied  by  agents  is  approved  by  the  Quality  Inspector
 for  sending  it  to  the  warehouse;  and

 (0)  whether  it  is  not  necessary  to  seek  the  approval  of  any  other  Officer  afver  the

 Quality  Inspector’s  approval  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde) :  (a)
 Foodgrains  purchased  and  sent  by  the  agents  to  the  Warehouses  of  the  Food

 Corporation
 of

 India
 are  approved  by  the  Quality  Inspectors.
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 (b)  No  Sir.  Approval  of  any  other  officer  is  not  (  sidered  necessary  for  sending  the

 feodgrains  to  the  Warehouse.

 White  Wasking  in  the  Servants  Quarters  attached  to  M.  Ps.  Residences

 en  at  Ferozeshah  Road,  New  Delhi

 a

 to  state
 Shri  Jagannathrao

 Joshi  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  p'eased

 (a)  the  total  number  of  M.  residences  and  servant  quariers  atiached  to  these

 flats,  the  maintenance  of  which  comes  under  the  charge  of  the  C.  P.  W:  D.  Enquiry,  Feroze-

 shah  Road,  New  Delhi;

 (b)  the  numter  of  servant  quarters  attached  to  अप + NM  Ps.  flats  which  have  not  been  not

 white  washed  during  the  year  1970-71;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Hou  ह  ar =  (Shri  K.  Gugral)  :  (a)
 153  M.  P.

 residences  and  516  servants  quarters.

 (b)  Eighty-four.

 (c)  The  white-washing  in  these  quarters  could  not  be  taken  up  as  they  were  not  made

 available  for  this  purpose  by  the  occupants.  White-washing  of  quarters  has  been  held  in

 abeyance  for  the  present  to  conserve  resources  to  meet  the  situation  arising  out  of  large  influx
 of  refugees  from  Bangla  Desh.

 Repairs  of  M.  P’s  Servants  Quarters  at  Ferozeshah  Road,  New  Delhi

 2100.  Shri  Jagannathrao  Jos  | हिम  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state  *

 (a)  whether  no  attention  is  paid  to  the  reports  of  breakages  in  the  servane  quarters
 of  M.  Ps.  under  tae  Ferozeshah  Road  C.  P.  D.  Enquiry  Office;  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  cf  Works  and  ousing  (Shri  K.  Gugral)  :  (a)
 prompt  attention  is  paid  to  the  reports  of  breakages  in  the  servants’  quarters.

 (a)  In  view  of  (a)  above,  the  question  does  not  arise.

 जन  संख्या  पर  समिति  की  नियुक्ति

 2071.  श्री  Fo  लकप्पा  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  जनसंख्या  की  वृद्धि  के  अध्ययन  हेतु  एक  समिति  को  नियुक्त  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  निर्ददपद  क्या  हैं  ;

 समिति
 के  सदस्यों के  नाम  क्या  हैं  कौर

 उनकी  संख्या कया  है  ;  ग्रोवर

 समिति  सरकार  की  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  पेदा  कर  देगी  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  देवी  प्रसाद  :
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 से  जनसंख्या  वृद्धि  का  भ्रध्ययनਂ  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  आरम्भ  में  1958  में  योजना  आयोग  दारा  नियुक्त

 विदोहन  दल  दारा  किए  गधे  जनसंख्या  अनुमानों  अ्रौर  1971  की  जनगणना  दारा  विदित  हुए

 अस्थायी  आंकड़ों  के  बीच  अन्तर  होने  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति

 गठित  की  है  ।

 डा०  एन ०  टी०  डा०  एस०  एन०  अग्रवाल  कौर  डा०  Ho  सी०  सोल  इस  समिति

 के  सदस्य हैं  ।

 समिति  को  31  1972  तक  अपनी  रिपोर्ट  देने  के  लिए  war  गया  है  ।

 जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  से  प्राप्त  दोषपूर्ण  ट्रैक्टरों  की  जांच

 2072  श्री  के०  लकप्पा  :  व्या  कृषि  मन्त्री  यह  बोलने  की  कृपा  ०५  कि

 कया  इस  बीच  जमीन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  से  आयात  किए  गए  दोषपूर्ण  टावरों

 के  सम्बन्ध  में  शिकायत  की  जांच  पुरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  कौर

 उन  पर  सरकर  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्री  अण्णा  साहेब पी०
 :  एस०  09  ट्र  क्टर

 विषयक  तकनीकी  विशेष॑ज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।  मामले  को  अगे

 जांच  की  जा  रही  है  ।

 ate  :  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घ॑ताश्रों  के  बारे  में  एक  परिसंवाद

 2073.  श्री  के०  लक प्पा  :  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सड़क  दु्घेटनाप्रों  के  बारे  में  1971  के  प्रस  सप्ताह  में  नई
 दिल्‍ली

 में

 एक  परिवाद  आयोजित  किया  गयाਂ

 यदि  तो  उक्त  परिसंवाद  में  कितने  कौर  किन-किन  व्यक्तियों  ने  भाग  शौर

 उक्त  गोष्ठी  में  क्या  fara  किये  गये  ?

 संसदीय  ard  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  जी  हाँ  ।

 फेडरेशन  आफ  इण्डियन  आटोमोबाइल  एसोसिएशनों  के  तत्वावधान  में  चतुर्थ  afer  भारतीय

 सड़क  सुरक्षा  कॉँग्रेस  श्टोपोवाइलਂ  एसोसिएशन  श्राफ  अतर  इण्डिया  1  से  1971

 तक  नई  दिल्‍ली  में  ari

 भारत
 भर  से  पुलिस  प्रशासन  सेन्ट्रल  रोड  रिसर्च  इण्डियन
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 teresa  इंस्टीट्यूशन  ane  जैसे  भ्रनुसंघान  निकाय  कौर  देश  के  श्राटोमोवाइल  संस्थानों  के  64

 प्रतिनिधियों  ने  कांग्रेस  में  भग  लिया  ।  संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  ने  इसका

 उद्घाटन  किया  कौर  इसमें  लेफ्टिनेन्ट  दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्यकारी  भारत  सरकार

 भी  भाग द्वारा  नियुक्त  सड़क  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  श्रव्य यन  दल  के  अध्यक्ष  श्री  तुलसीदास  यादव

 लिया  |  प्रतिनिधियों  के  नाम  संलग्न  सुची  में  दिये  गए  हैं  ।  सें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  Zto  1165/71]

 कॉँग्रेस  ने  निम्नलिखित  मुख्य  सिफारिशें  की  हैं

 1.  मौजूदा  चालन  प्रशिक्षण  स्कूलों  में  अध्यापकों  को  नियुक्ति  की  जाये  कौर  वहाँ

 निर्धारित  उत्तम  मानकों  के  अनुसार  कार्य  संचालन  हो  ।  राज्य  सरकारों  कौर  संघ  प्रशासनों  को

 भ्र पने  अपने  चालन  प्रशिक्षण  सकल  अलग  भी  चाल  करने  चाहिये  ।  चालन  लाइसेंस  देने  के  लिये

 दोनों  सैद्धान्तिक  तथा  व्यावहारिक  परिवारों  को  af  व्यापक  तौर  aka  बनाया  जाए  तथा

 शिक्षा  का  न्यूनतम मानक  आवश्यक  रूप  से  देखा  जाए  ale  शारीरिक  योग्यता  सम्बन्धी  जरूरी

 प्रमाण  पत्र  दिखाने  की  हो  ।

 2.  सरकार  मोटर  गाड़ियों  के  मानक  निर्धारित  करे  शौर  उनका  पालन  करने  के  लिए

 निर्माताओं  पर  जोर  दे  ।  सामयिक  तुरत  निरीक्षण  द्वारा  न  केवल  व्यापारिक  बल्कि  नीजि

 गाड़ियों  की  योग्यता  कौर  सड़क  पर  चलने  की  क्षमता  को  भी  सुनिश्चित  बनाया  जाना  चाहिए  |

 3.  मोटर  साइकल  सवारों  कौर  पिछली  सीट  पर  बैठने  वालों  के  लिए  सुरक्षा  टोप

 पहनना  श्रनिवायं  कर  दिया  जाए  ।  गाड़ी  के  मौलिक  उपकाररा  के  रूप  में  दो  सुरक्षा  पेटियों  की

 सप्लाई  के  लिये  निर्माताओं  से  श्राग्र पया (ह  करना  |

 4.  श्रादतन  सुरक्षा  उपाय  करने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  बीमा  शुल्क  दरों  में  रियायत  की

 योजना  तैयार  करने  के  लिए  बीमा  कम्पनियों  से  अनुरोध  किया  जाए  ।

 5.  दायरों  में  सड़कों  के  वर्गीकरण  की  gael  चालू  की  जाये  तथा  सुरक्षित  कौर  कुशल

 यातायात  को  सुनिश्चित  बनाने  के  लिये  तदनुसार  यातायात  विनिमय  बनाये  जाए  प्रौढ़  नियन्त्रण

 उपाय  किये  ।

 पृथक  साइकिल  व्यापक  रूप  से  सड़कों  को  चौड़ा  सडक  चौराहों  का  सुयोजित

 योजन  श्र  पहल  म्यार  पार्किन्ग  की  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |

 7.
 सड़क  रेल  ग्रह  का  क्रासिंग  यातायात  के  लिए  बड़ी  बाघा  है  ।  फलस्वरूप

 दु घटना वि
 होने

 के  स्थल  हैं  ।  रेल  प्राधिकारियों  के  लिए  यह  श्रावक  डोना  चाहिये  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  ate
 भ

 नगरीय  सड़कों  के  सभी  मुख्य  क्रासिंग  पर  ल्  यक् करण  की  व्यवस्था  करें  ।  रेल  भ्र ौर  सड़क
 न्गा प्राधिकारियों  की  इन

 crate  कार्यान्वयन  के  लिए
 ४
 पगा धन

 कू oo Nnਂ  ताकि  ऐसे  चौराहों  पर  विलम्ब

 के  कारण  देग  को  भार
 = री  प्राचीन  हानि  से  भन्नाया  सके  |

 8.  सड़क
 पर

 प्रकाश  में  सुधारने  किया  जानां  चाहिये  कौर  विज्ञापनों  के  प्रदान  पर  नियन्त्रण

 छात्रों होना  चाहिये  ।  सः  भी  NI  mr
 राष्ट्रीय  -  में  दुक्का  अले  स्थानों  का  भ्रध्ययनਂ  किया
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 जाना  उपचारी  उपाय  किये  जाने  चाहिये  ।  इण्डियन  रोड्स  कार  द्वारा  विकसित  रंग

 प्रौढ़  डिजाइन  पर  आधारित  मार्ग  चिन्हों  की  प्रणाली  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  में  समावेश  की  जानी

 चाहिये  ताकि  समस्त  देश  में  सिगनल  कौर  सड़क  चिन्ह  में  एक  रूपता  एक  व्यापक  झाल

 fear  हाईवे  कोड  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तैयार  की  जानी  चाहिये  |

 9.  न्यायालयों  में  कार्य  के  भार  को  कम  करने  के  लिए  ate  न्याय  की  गति  में  तीव्रता  लाने

 के  लिए  मोटर  गाड़ी  विधि  के  अन्तर्गत  अपराधों  को  दो  श्र  feral  में  विकृत  किये  जाने  चाहियें

 अर्थात  एक  अपराधिक  प्रकार  के  जैसे  तेजी  गति  से  तथा  लापरवाही  से  गाड़ी  चलाना  सौर  दाराब

 के  नशे  में  गाड़ी  चलाना  जिसकी  न्यायालय  में  पैरवी  की  कौर  फालिंग  areal  जैसे  विनिमयों

 का  केवल  भंग  करना  जिसके  लिये  टिकट  पद्धति  किसी  निश्चित  तारीख  तक  डाकघर  में

 एक  रकम  जमा  करने  की  स्वच्छ  ही  या  श्रदालत  के  सामने  कार्यवाही  का  सामना  करने  को  शुरू

 किया  जाए  |

 10.  प्रवर्तन  प्राधिकारियों  को  विधान  बनाने  की  शक्ति  ही  ताकि  ऐसा  व्यक्ति  जिसने  शराब

 at  ate  गाड़ी  चला  रहा  का  मेडिकल  जाँच  के  लिए  उपस्थित  ही  शुरू  किया  जाये  |

 11.  शिक्षक  कार्यक्रम  विस्तार  से  किया  जाना  चाहिये  ताकि  जनता  में  समस्या  को  घनत्वता

 a
 विशालता  की  पहल  की  जा  सके  ae  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिये  मानसिक  रूप  से

 तैयार  हो  सके  ।

 12.  usa  लोक  निर्माण  यातायात  पुलिस  विभागों  की  कौर  से  सभी  महानगरीय

 शहरों  में  यातायात  सेल  सम्बन्धित  हों  ताकि  विभिन्न  यातायात  सदस्यों  की  जांच  की  जा  सके

 कौर  उपयुक्त  उपचारी  उपाय  सुनाये  जा  सके  |  एक  यातायात  अनुसंधान  aaa  समिति  बनाई

 जाये  जिसमें  आटोमोबाइल  यातायात  नगरनिगम  परिवहन  विभाग  कौर  अन्य

 संबद्ध  प्राधिकारियों  के  प्रतिनिधि  हों  कौर  जिसका  अध्यक्ष  परिवहन  विभाग  का  सचिव  हो  जो

 इन  सेलों  का  पये वे क्षरण  करे  |

 गढ़बीत  नगर  में  नल  के  पाती  की  योजना

 2074.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  कया  स्वास्थ्य  तर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सप्लाई  वाटर  द्वारा  की

 ं

 क्या  मिदनापुर  के  गढ़बीत  नगर  में  पीने  के  पानी

 क्या  उस  नगर  में  नल  के  पानी  को  सप्लाई  की  योजना  पश्चिम  बंगाल  के

 स्वास्थ्य  निदेशालय  के  पास  काफी  समय  से  पड़ी  हुई  कौर

 उसे  कब  कार्यान्वित  किया  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  :  से

 :
 सुचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ।

 मिदनापुर  जिले  में  दी तागा रों  का  कार्य

 2075.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  पता  है  कि  मिदनापुर  जिले  में  श्रपनमगढ़  स्थित

 शीतागार  कब  कार्य  करना  आरम्भ

 सरकार  का  विचार  इस  शीतागार  को  किस  प्रकार  चलाने  का  रोक

 क्या  इस  शिकार  को  चालू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  पर  किन्हीं

 लोगों  द्वारा  दवाव  डाला  जा  रहा  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  meu  साहेब  पी०  से  :  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटले  पर  रख  दा  जायेगी  |

 परिचय  बंगाल  में  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिये  मकान

 2076.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  क्या  निर्माण  कौर  शराबा  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि  :

 लिए  मकान  बनाने  के  सम्बन्ध  में पश्चिम  बंगाल  के  भूमिहीन  दैनिक  श्रमिकों

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  में  क्या  कदम  उठाये

 पश्चिम  बंगाल  में  उक्त  रद्द दय
 के  लिए  ऋणों  तथा  अ्रनुदानों  के  रूप  में  उक्त  समय

 में  कितनी  व्यय  की  गई  शौर

 इस  योजना  से  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्न  जिलों  में  कौन-कौन  से  क्षेत्र  लाभान्वित  हुए

 निर्माण  र  श्रावित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज  Fo  :  से

 इस  मंत्रालय  द्वारा  1957  में  प्रारम्भ  की  गई  ग्रामीण  ग्रा वास  परियोजना  स्कीम  में  अन्य  बातों  के

 मकानों  की  मरम्मत  तथा  निर्माण  के  लिये  कारण  देना  रोक  भूमिहीन  क़ृषि-श्रमिकों  को

 निशुल्क  वास  स्थान  देने  की  व्यवस्था  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  में  यह  योजना  चाल  किन्तु

 राज्य  सरकार  ने  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  से  इस  योजना  को  बन्द  करने  का  निर्णय

 किया  ।  यह  एक  राज्य  प्लान  की  योजना  है  ।  राज्य  सरकारें  उन  द्वारा  निर्धारित  प्राथमिक ताश रों

 तथा  श्रावव्यकताश्रों  के  अनुसार  निधियों  के  नियतन  करने  में  स्वतन्त्र  हैं  ।  योजना  को  पर्याप्त

 मिलता  देने  की  ऑ्रावश्यकता  पर  राज्य
 सरकारों

 को  समय-समय  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 अरव  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  1968-71  के  पिछले  तीन  वर्षों  इस  योजना  के

 दौरान  भूमिहीन  कृषि-ध्रमिकों  को  0  36  लाख  रुपये  की  लागत  से  केवल  68  वास-स्थल  उपलब्ध

 किय  गये  हैं  ।  जिन  व्यक्तियों  के  अपने  वास-स्थल  वे  उपरोक्त  योजना  के  मकान  निर्माण

 के  लिये  लेने  के  पात्र  हैं  मारे  1969  तक  राज्य  सरकार  ने  लाभ  उठाने  वालो  को  17.27

 लाख  रुपये  ऋण  बांटे  हैं  |

 जिन  व्यक्तियों  को  इस  योजना  के  अधीन  वास-स्थल  दिये  गये  हैं  वे  भ्रपने  मकान  निर्माण

 के  लिए  ऋण  लेन  के  पात्र  हैं  ।
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 ्
 जिन  जिलों  में  वास-स्थल  श्रावंटित  किये  गये  हैं  उनके  नाम  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपरोक्त  योजना  के  अधीन  वास-स्थलों  की  व्यवस्था  की  उन्नति  बंगाल  में  ही  नहीं  अपितु

 अरन्य  राज्यों  में  भी  धीमी  रही  अरत  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 के  भूमिहीन  श्रमिकों  को  वास-स्थल  की  व्यवस्था  के  लिए  राज्यों  दात  प्रतिदिन

 सहायता  देने  की  एक  नई  केन्द्रीय  योजना  आरम्भ  की  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  पाने  को  समस्या

 2077.  श्री  डी०  के०  पंडा

 श्री  अमरनाथ  चावला  :

 क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  पाने  की  समस्या  बहुत  विकट  रूप  धारण  कर

 गई  म्यार

 क्या  इस  समस्या  को  के  लिये  सरकार  का  विचार  कोई  दीर्घावधि  योजना

 बनाने का  है
 ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  Hat  एस०  नूरुल

 विशेष  रूप  से  कुछ  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  पाने  के  सम्बन्ध  में  ।-

 ऐसे  विद्यार्थी  जिन्हें  नियमित  कालेज  में  प्रवेश  नहीं  मिल  सका  है  उनके  लिए

 विद्यालय  ने  पहले  ही  पत्राचार  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  कर  दिया  है  तथा  उन्हें  बाहरी  उम्मीदवारों  के

 रूप  में  भी  पंजीऋत  किया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  ऋदगग्रस्तता  wie  उसकी  दक्ष  सेवा  के  लिए  उपाय

 2078.  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन वाला  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  श्र
 डर टे किंग  का  ऋणुग्रस्तता  से  मुक्त  करने  के  लिये  शौर

 परिवहन  व्यवस्था  के  कार्यचालन  की  क्षमता  में  सुधार  के  लिये  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में  कोई

 कार्यक्रम  बनाया

 क्या  निगम  बस  के  किरायों  में  वुद्धि  करने  का  विचार  कर  रहा  भ्रौर

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  faa  किया  जा  चका  है  कौर  उसके  बदले

 यात्रियों  को  कौन  सी  अतिरिक्त  सुविधायें  देने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  श्रावस्ती

 परिचालन  हानि  के  कारण  भूतपूर्व  दिल्ली  परिवहन  उपक्रम  की  देयता  वर्ष  के  बाद  जमा  होती

 गई  ।  oa  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  इसकी  परिचालन  कुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिये  बहुत  से

 124



 29  1971  लिखित  उत्तर

 उपाय  किये  हैं  ।  इनसे  पहले  ही  ohare  देना  शुरू  कर  दिया  कौर  परिचालन  घाटा  कम  गया

 7 or
 इस समय  बेईमान द |  ह  उ  ण च्  aT ‘Oot  |  में  SRUAT  नारा  wi को  ory Ely  bem  od  ny  ये  प  1  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 टर  तलाश  पा  11  नई  दिल्‍ली  सें  मकानों  का  निर्माण

 2079,  श्री  विश्वनाथ  भनभकनवाला  :  क्या  निर्माण  शरार  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 ठ  Mire.  मेंस  कम्पनी  को क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया है  कि  दिल्‍ली  aos  uv

 ग्रेटर
 कैलाना-भाग-नभ

 ब्लाक  के  frqeat  1971  तक  सेवा  सुविधायें  लागू  करने

 के  तथा  उन  में
 सुधार  करने  के  लि  ये  fay  गये  सपरा  के ian  “4  UA  के  अनुसार  HY  में  प्रगति  हो  रही  है  कौर

 . कार्य  समय  पर  समाप्त  हो  जायेगा

 क्या  इस  बारे  में  कम्पनी  कौर  सरकारी  अधिकारियों  के  बीच  कोई  नया  समझौता

 हुमा
 है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बाते

 समझौते  के  भ्रनुसार  कम्पनी  को  ग्र ति रिक्त  समय  मिलेगा  कौर  यदि  तो

 इसके  क्या  कारा  हैं
 ?

 निर्माण  र  mare  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र  आई ०

 राल) हका

 कालोनी

 |  कार्य  की  प्रगति  के का  ले-ट्राउट  प्लान  स्वीकार  करते  समय  कालोनी  मेंसे वाओ ओं  क
 पुरा

 कर

 संबंध  में  ऐसा  कोई  निर्धारण  नहीं  किया  गया  था  ।  ले-ग्रान्ट  प्लान  A  स्वीकृति  की  शर्तों

 केअनुसार  कालोनाइजर  द्वारा  1971  तक  सभी  सेवायों  का  पुरा  किया  जाना  अपेक्षित

 Sp  | 2

 नही ं।

 शौर  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  स्कूलों  के  क्मेचारियों  को  महंगाई  AT

 भुगतान  न  किया

 2081.  श्री  रेश पद  दास  :  कया  शिक्षा  श्र  समाज  किया ए  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  गैर-सहायता  प्राप्त  तथा  एक-मुफ्त  सहायता

 प्राप्त  माध्यमिक  स्कूल  नैमित्तिक  कर्मचारियों  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का
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 रु०  17,50,10.00  तथा  5.00  की  दर  से  अतिरिक्त  सरकारी  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान

 1963  से  बकाया  है

 महंगाई  भत्ते  की  बकाया  राशि  का  भुगतान
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  अ्रखिल  बंगाल  शिक्षक  संघ  का  कोई  अभ्यावेदन  सरकार  को

 मिला  अ्रौर

 यदि  तो  महंगाई  भत्ते  की  बकाया  राशि  के  भुगतान  कराने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 न  क्या  थे वाही  की  है  ?

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  स्त्री  डी०  पी
 से

 पश्चिम  बंगाल  के  गैर  सहायता  प्राप्त  TAT  एक  मुरत  सहा  तता  प्राप्त  माध्यमिक  स्कूलों  के  श्रीयाल  कों

 नैमित्तिक  कर्म  चोरियों  तथा  चतु  श्रे  री  कर्मचारियों  को  17-50  10  रु०  कौर  5  रु०

 का  जो  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  था  साधन  सुलभ  न  होने  के  कारण  वह  बन्द  कर  fear  गया

 है  ।  इन  भ्रध्यापकों  को  इस  समय  कुल  मिलाकर  90  रु०  मासिक  का  कौर  गर  अध्यापक  कम  चा  रियों

 को  7.50  रु०  मारिए  का  समेकित  महंगाई  war  मिलता  है  ।

 अ्रखिल  भारतीय  अध्यापक  संस्था  तथा  अन्यों  से  इस  झाइिय  के  अभ्यावेदन
 हुए  हैं

 कि  उक्त  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान  दोबारा  से  ge  कर  देना  पश्चिम  बंगाल  के  गर

 सहायता  प्राप्त  शआर  एकमुश्त  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  सहायक  अनुदान  का  सम्पूर्ण  प्रदान  इस

 समय  विचाराधीन  है

 मीर  में  खाद्य  सम्बन्धी  घोटाले  की  न्यायिक  जांच

 2082.  शो  दशरथ  देव  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कना  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  मणिपुर  के  खाद्य  सम्बन्धी  घोटाले  के  बारे  में  जिसके  करर

 वेदी  विद्यार्थी  ऑ्रान्दालन  ear  न्यायिक  जांच  करवाने  का  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  मणिपुर  की  कम्यूनिस्ट  पार्टी  से  कोई

 अ्रभ्या  वेद  अथवा  ज्ञापन  प्राप्त  बस्रा  है

 क्या  सरकार  ने  भ्र भ्या वेदन  पर  कोई  का  वाही की  त्  ;  शरीर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कर्ष  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  जी  नों  ।  मणिपुर
 में  पिछले  सितम्बर के  महींने  में  पिद्दा  क्यों  द्वारा  प्रदर्शन  किया  गया  था  ।  खाद्य  संबंधी  कोई  भी
 घोटाला  नहीं  a  ग्रो  अर  इसलिए थ  जांच  कराने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  व्यापर  विभाग  के  पास  जमा  में  कथित  खराबी  के

 सम्बन्ध  म  जांच  कराने  के  fon  कटर  राजनीतिक  पानियों  ने
 पि  ड  च्च्  TRAN!  VEO  |  मांग  की  थी  ।
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 राज्य  के  मुख्य  सचिव  द्वारा  जांच  की  जा
 रही

 है  1

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता

 दिल्ली  सें  कांलिज  तथा  विश्वविद्यालय  ध  ी  al  सें  कथित  घोटाला

 2083.  श्री  अमरनाथ  चावला  कया  दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1971  के  टाइम्सਂ  में

 विश्वविद्यालय  निधियों  में  घोटाना  aide  के  अ्रन्तर्गत  छपे  समाचार  की  शआर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  दया  प्रतिक्रिया  AIK

 वर्या  ऐसे  सभी  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिये  गये  यदि  केन्द्रीय

 जाँच  ब्यूरो  के  कया  निष्कर्ष  अर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  ate  समान  किनारा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  नुरुल
 :

 हां  ।

 ae  :  समाचार  पत्र  में  छपी  कथित  श्रनियमितताशओओं  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय

 के  आ्रान्तरिक  प्रशासन  से  है  ।  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारियों  को  इस  मामले  की  पहले  ही  से

 जानकारी  है  ale  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  भ्र पने  अनुसार  समुचित  कार्रवाई  करली  है  ।  विश्व

 विद्यालय  के  प्रेस  के  कार्य  में  जो  श्रनियमिततायें  देखने  में  पराई  थी  उनकों  सूचना  दिल्‍ली

 विद्यालय  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को
 दे

 दी  किन्तु  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस  सुभाव  के  साथ  यह

 मामला  वापिस  कर  है  कि  इस  मामले
 को  दिल्‍ली  पुलिस  के  महानिरीक्षक  को  भेजा  जाए  |

 तदनुसार  विश्वविद्यालय  ने  इस  मामले  को  कार्यवाही  के  लिए  पुलिस  के  महानिरीक्षक  को  भेज

 दिया है  ।

 दि ली  विश्वविद्यालय  प्रस  सम्बन्धों  घोटाला

 2084.  att  अमरनाथ  चावला  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  क  ee
 egal  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  प्रेस  सम्बन्धी  3,50,000  रुपये  के  घोटाले

 के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  कौर  यदि  हां  तो  इसके  लिये  जिम्मे उ

 दार  ठहराये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  (ato  एस०  नुरुल  :  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  प्रेस  में  अनियमितता रों  से  सम्बन्धित  कोई  हवाला  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  जांच

 मलो लि ह  प ब्यूरो  को  नहीं  दिया  गया  था  ।  फिर  विश्वविद्यालय
 ने  यह  मा  ट्रीय  जांच  ब्यूरो

 को  भेजा  जिसने  उसे  पुलिस  ,  feet  से  श्रौपचारिक  शिकायत  दर्जे  कराने  की

 सलाह  दी  ।  विश्वविद्यालय  तदनुसार  कार्रवाई  कर  रहा  है
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 छात्रों  सें  ष  व्यसन  को  समस्या

 2085.  श्री  अमरनाथ  चावला  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  alee  व्यसन  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  शभ्रगस्त

 मास  में  एक  बैठक  का  आयोजन  किया

 इस  बैठक  में  किन  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  are  उनकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  थी ं;

 कया  उक्त  बैठक  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  प्रतिनिधि  ने  बताया  था  कि  उक्त

 विद्यालय  के  लगभग  10,000  विद्यार्थी  इस  व्यसन  के  रोगी

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सिगरेट  ate  तीब्र  तथा  ag  औषधियों  के  प्रभाव

 के  सम्बन्ध  में  विद्यार्थियों  को  सचेत  करने  वाली  कोई  पुस्तिका  प्रकाशित  की  है  ate  यदि  तो

 am  उक्त  पुस्तिका  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  कौर

 Ure सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  कौन  सी  कार्यवाही  की  है  अथवा  किये  जाने  का

 विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य
 कौर  परिवार  नियोजन

 मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  (  att  श्रमिक

 हमार

 किस्कू  )

 एक  विवरण  संलग्न है  ।
 में  रखा  गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०  zo

 1166/71]

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  श्राजनीति  ने  बैठक
 में

 बतलाया  कि  वहां  पर  लगभग  100

 से  200  तक  पक्के  आधा  व्यसनी  है  कौर  लगभग  5000  छात्र  यदा-कदा  औषधियाँ  का  सेवन

 करते  हैं  ।

 चबू्रपान  के  दुष्ट  प्रभावों  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  दिक्षा  कार्यालय  ने  निम्नलिखित  प्रदान

 निकाले  हैं

 1,  स्मोकिंग  एण्ड  केंसर

 2.  झाई  विदा  ars  हैड
 नाट  carey  स्मोकिंग

 3.  केंसर

 4.  1964,  1966,  मई  1967  अर  1971  के  हिन्द '  में

 धूम्रपान  के  दुष्प्रभावों  पर  लेख  प्रकाशित  हुए  ।

 5.  1971  के  एण्ड  यूथ  शीर्षक  लेख  प्रकाशित  हुआ  ।

 इन  उपयु  क्त  पुस्तकालयों  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  को  पहले  हा  दे  दी  गई  हैं  ।
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 औषधियों  का  वितरण  कौर  बिक्री  ates  एवं  अंगराग  अधिनियम

 1940  द्वारा  विनियमित  है  ।  नशीली  औषधियों  पर  नियंत्रण  खतरनाक  शभ्रौषधि  अधिनियम  1930

 के  अधीन  किया  जाता  है  ।  इस  बैठक  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  wa  उपायों  पर

 भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में  प्लाटों  के  आवंटन  के  लिये  पंजीकरण

 2086.  श्री  नाथ  चावला  :

 श्री  करके  जाज॑

 क्या  निर्माण  ale  भ्राता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  qq  निमित  फ्लैटों  के  आवंटन  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नामों

 के  पंजी कररा  के  पृथक  दोर  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  ने  अपने  नाम  पंजीकृत
 कराये

 पु  व्यक्तियों  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  saa  पुर्व-निर्मित  फ्लैट  श्री  तक  दे

 दिये  गये  हैं  अर  दोष  शक्तियों  को  ऐसे  फ्लैट  कब  तक  दे  दिये  जाने  की  आशा  हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  में  पुर्व-नियमित  फ्लैटों  के  आवंटन  हेतु

 शक्तियों  के  नाम  पू  विकृत  करने  का  दूसरा  दौर  श्रारम्भ  कर  दिया  है  ;  कौर

 कया  नये  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  अपने  नाम  पंजीकृत  कराने  की  तारीख  से  ही  पूवे

 निर्मित  फ्लैटों  के  लिये  आवेदन  पत्र  देने  का  अधिकार  है  ;  यदि  तो  इसके  विशिष्ट

 कारण  है  कौर
 इन  व्यक्तियों  को  किस  संभावित  तिथि  से  ऐसे  फ्लैटों  के  लिए  श्रावेदन

 पत्र
 देने

 का  भ्र धि कार  होगा  ?

 निर्माण  शर  झ्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्राई०  Fo
 ्

 10812.

 4,  842,

 ।

 (7)  नये  पू  विकृत  व्यक्तियों  को  उन  फ्लैटों  के  श्रीचंदन  के  लिए  आवेदन  करने  की  अनुमति
 दी  जिनका  विज्ञापन  द्वितीय  पंजीकर  स्कीम  के  बंद  होने  के  बाद  जायेगा  ।  किन्तु

 बहले  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  मांग  पुरी  होने  के  बाद  ही  केवल  उनके  आवंटन  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।

 नेडदातनल  फिटनेस  कोर  निदेशालय  कौर  शिक्षा  मंत्रालय  में  पर्यवेक्षण  कर्मचारियों

 का  समान  सं वितर रण

 2087.  att  एस०  एम  बनर्जी  :  क्या  दिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  श्रखिंन  भारतीय  नेशनल  fara  कोर  कर्मचारी  संघ  ने  नेशनल  फिटनेस  कोर

 निदेशालय  दिक्षा  ने  अनुरोध  किया  था  कि  नेशनल  फिटनेस  कोर  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप
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 अन

 से  कार्यान्वित  करने  की  श्रतवश्यकता  के  लिये  पर्यवेक्षण  कर्मचारियों  का  समान  संवितरण  शौर

 पर्यवेक्षक  व्यवस्था  को  साहू  किया  कौर

 यदि  at,  तो  नेशनल  फिटनेस  कोर  निदेशालय  कौर  शिक्षा  मंत्रालय  ने  कया  कार्यवाही

 की  है  ?

 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  के०  एस०  :

 हां  ।  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  निदेशालय  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  अनुरोध  प्राप्त  था  ।

 पुरणरूपेरा  केन्द्र  द्वारा  संचालितਂ  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  के

 राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  अपने  स्कूल  कार्य  कलापों  के  भाग  के

 रूप
 में

 स्वीकर  कर  लिया  गया  है  ।  स्कूलों  के  शारीरिक  दिक्षा  श्रनुदेशाकों  तथा  राष्ट्रीय  भ्रनुशासन

 यानी  क  भ्रनुदेशकों  को  परिशोधित  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  कार्यक्रम  में  आवश्यक  नवी कर रण

 प्रशिक्षण  दिया  गया  था  इसके  wear  स्कूलों  में  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  कार्यक्रम  को  लाश  करने

 कौर  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  अनुदेशकों के
 ard  के  पर्यवेक्षण  का  उत्तरदायित्व

 राज्य  सरकारों  का  है  ।  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  कार्यक्रम  के  लिये  पर्यवेक्षण

 श्यकताश्रों  का  पुनर्निर्धारण  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  केन्द्र  सरकार  से  राष्ट्रीय  स्वस्थता  कोर  के

 कर्मचारियों  को  औपचारिक  रूप  से  ले  लेने  के  पश्चात  ही  किया  जायेगा  ॥

 कानपुर  में  गन्दी  बस्तियों  के  सुघार  हेतु  वित्तीय  सहायता

 2088.  श्री  एस०एम०  बनर्जी :
 कया  निर्माण  कौर

 wars

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  कानपुर  नगर  निगम  ने  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  50

 करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 निर्माण  अर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  इन्द्र  कुमार  :  हो

 कानपुर  नगर  निगम  के  महापौर  से  गन्दी  बस्तियों  के  हटाने  कौर  मकानों  के  निर्माण  के  लिये

 50  करोड़  रुपये  के  नियतन  का  एक  अनुरोध  1970  में  प्राप्त  ह्  था  ।

 राज्य  क्षेत्र  के  सभी  कार्यक्रमों  के  लिये  gare  कौर  गन्दी  बस्ती  सुघार

 शामिल  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकारों  को  खण्ड-करणों  ate  खण्ड-भ्रनुदानों  के  रूप  में  दी

 जाती है  जो  किसी  विशिष्ट  योजना  wear  विकास  stg  से  सम्बन्ध  नहीं  होते  ।  राज्य  सरकारों  को

 अपनी  श्रावश्यकताश्रों  कौर  प्राथमिकियों  के  अनुसार  राज्य  क्षेत्र  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  लिये

 राज्य  के  उन  क्षेत्रों  कौर  नगरों  का  जहां  इनका  उपयोग  feat  जाना  नियतन

 निर्धारित  करने  की  पण  स्वतन्त्रता  है  ।  तदनुसार  निगम  को  इस  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 से  सम्पर्क  करने  की  सलाह  दी  गई  है  |

 निगम  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  श्रीवास  कौर  गन्दी  बस्ती  सुधार  के  लिये
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 विशिष्ट  परियोजनाएं  प्रकार  बना  सकते  हैं  और  परियोजनाओं  के  निष्पादन  के

 लिये  ऋण-सहायता  हेतु  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  श्रीवास  रोक  नगर  विकास  निगम  से  सम्यक

 कर  सकते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कानपुर  के  लिये  गन्दी  बस्ती  सुधार  योजनाएं  भेजने  के  लिये  भी

 कहा  गया  जिसके  लिये  gan  नियतन  किया  जायेगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  कालेजों  wit  विश्वविद्यालयों  में  प्रवेश

 2089.  श्री  समर  गुह  :  कया  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पर्याप्त  स्थानों  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  कालिजों  तथा

 विद्यालयों  में  छात्रों  का  प्रवेश  पाना  कठिन  हो  गया  कौर

 तो  प्रवेश  पाने  के  लिये  छात्रों  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  ने  कौन  से  कदमਂ

 उठाये  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  के  भ्र तु सार  राज्य  में  विभिन्न  कालेजों  के  कुल  दाखिले  की  क्षमता  पर  विचार  करतें

 हुए  कालेजों  में  दाखिले  के  लिये  सामान्य  रूप  से  कोई  समस्या  at  होनी  चाहिये  हालात  कि  दाखिला

 समान  रूप  से  समय  विस्तर  तथा  संधित्तारित  हो  फिर  बहुत  बड़ी  संख्या  के  छात्रों

 moat  इच्छानुसार  विशेष  संस्थानों  अथवा  पाठयक्रमों  में  दाखिला  प्राप्त  करने  की  प्रवृत्ति  के  कारण

 प्रत्येक  ay  कठिनाइयाँ  उत्पन्न  होती  हैं  ।  राज्य  सरकार  को  विश्वविद्यालयों  में  दाखिले  के  मामले  में

 छात्रों  द्वारा  सामना  की  गई  वृहत  कठिनाइयों  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 राज्य  समस्या  की  गिरफ्त  में  है  तथा  स्थानीय  माँग  को  देखते  हुएं

 जहाँ  भी  श्रावक  निजी  डिग्री  कालेजों  की  स्थापना  आर  सरकारी  प्रायोजित  कालेजों  में

 भ्रतिरिक्त  पारियों  को  चाल  करने  से  सहमत  हो  गई  सरकार  ने  उपलब्ध  निधि  के  अन्दर

 विभिन्न  पाठ्यक्रमों  में  दाखिले  को  क्षमता  में  वुद्धि  करने  तथा  भ्र ति रिक्त  अध्यापन  पदों  के  सृजन

 हेतु  विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदान  की  है  ।

 खाद्यान्नों  की  ata  ली

 2090.  श्री  के ०  बालतन्ड/युतम  :  नया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  हो  में  दिल्‍ली  में  आयोजित  राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  के  एक  सम्मेलन  में

 राज्यों  से  खाद्यान्नों
 की  वसूली  की  समस्या  पर  पुर्नविचार  किया  गया  ak

 यदि  तो  सम्मेलन  में  किये  गये  निर्णय  क्या  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  श्रण्सासाहेब  पी०  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विचारा

 19  197  ी  उयों
 LM  टु  राज्य  |  के  खा थ  at  ay  सिए  दे  ee

 |  at
 न  क्

 मेलन  म  लए  गए  नीतियों  का

 साराँश  इस  प्रकार  है

 ||  यह  निर्णय  किया  गया  कि  खाद्यान्नों  की  अधिप्राप्ति  के  संबंध  में  aa  तक  किए  गये

 उपायों  कों  न  केवल  जारी  रखा  जाना  है  बल्कि  खेतिहर  को  लाभकारी  मुल्य  देने  कौर

 सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  खाद्यान्नों  सप्लाई  बनाए  रखने  संबंधी

 उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के
 लिए  उन्हें  भविष्य  में  सूद  भी  जाना  है  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  यथा  सम्भव  बिचौलियों  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए

 ait  खेतिहर  को  समुचित  मुल्य  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  खाद्यान्नों  को

 खरीदारी  सीधे  ही  खे  तीतरों  से  की  जानी
 चाहिये

 ।

 बिचौलियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  राज्यों  के  विपरीत  प्रणालियों  में  सुधार  किए

 जाने  कौर  खेतिहरों  से  सीधी  खरीदारी  करने  के  लिए  विनियमित  मंडियों  की  प्रयोगों

 शुरू  करने  की  अ्रावश्यकता  है  ।

 खाद्यान्नों  की  अ्रधिप्राप्ति  में  सहकारी  समितियों  को  भी  कौर  भी  कारगर  ढंग  से  लगाया

 जाना  चाहिए  ।  सहकारी  समितियों  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  फिर  क्रियाशील  बनाया

 जाना  चाहिए  |

 भण्डारण  सुविधा  पर्याप्त  होने  के  कारण  देशभर  में  भण्डारण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  देखने  का  भी  प्रयास  किया  जाना  चाहिएं  कि  खेतिहरों

 के  पास  उपलब्ध  भण्डारण  क्षमता  में  भी  सुधार  हो  ताकि  वे  अपने  पास  कुछ  समय  तक

 खाद्यान्न  रख  सकें  |

 सरकार  खाद्यान्नों  के  संचलन  संबंधी  समस्या  से  पहले  ही  अवगत  है  mic  संचलन  की

 स्थिति  सुधारने  का  प्रयास  जारी  रखा  जाएगा  |

 राज्य  सरकारों  को  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  साहू  करने  के  लिए  उपाय  करने

 चाहिए  ताकि  उससे  विशेषकर  समाज  के  गरीब  वर्गों  के  उपभोक्ताओं  को  कम  अमद

 के  मौसम
 के

 दौरान  मुल्यों  की  अनुचित  वृद्धि के  भार  से  बचाया जा  सके  I

 उत्पादकों  को  वसूली  मूल्य  का  पुरा  भुगतान  we  सहकारी  समिति  द्वारा  वसूली

 2091.  श्री  के  वालतन्डायुतम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पादकों  को  वसूली  मूल्य  का  पूरा  भुगतान  सुनिश्चित  करने  कौर  वसूली
 के

 लिये
 सहकारी  समितियों  को  प्रभावशाली  एजेंसियां  बनाने  हेतु  सरकार  के  समक्ष  कोई  योजना

 अर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?
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 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  अण्णा  साहेब  पी०  :.  कौर  भारतीय

 खाद्य  निगम  शौर  राज्य  की  श्रधिप्राप्ति  करने  वाली  एजेंसियों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  किसान  को  श्रधिप्राप्ति-मुल्य  का  पूर्ण  लाभ  मिले  ।  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  सरकार  खादयान्न-श्रधिप्राप्ति  के  कार्यों  में  से  बिचौलियों  को  समाप्त  करने  की  नीति  का

 3.0  कर  रही  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  सनौर  राज्य  की  अधिप्राप्ति  करने  वाली  एजेंसियों  को

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सहकारी  समितियों  की  सेवायों  का  यथा  सम्भव  अधिक  से  श्रमिक

 प्रयोग  करें  ।  सहकारी  समितियों  को  इस  प्रयोजन  ह  तु  भ्रच्छी  प्रकार  से  ges  किया  जा  रहा  है  ।

 भ्र धि प्राप्ति  करने  वाली  एजेंसियां  खेतिहरों  से  सीधे  ही  खाद्यान्न  खरीदने  के  लिए  सीधा  क्रय  केन्द्र  भी

 खोल  रही  हैं  ।

 81221.0  मध्य  प्रदेश  श्र  बिहार  के  लिए  जनजाति

 विकास  परियोजना

 2092.  श्री ०  वाई  ईश्वर  रेड्डी  :  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अ्रान्घप्र  मध्य  प्रदेश  शौर  बिहार  में  विशेष  जनजाति

 विकास  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  निरोध  किया

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्य  कौर

 प्रत्येक  योजना  पर  कितनी  झ्र नुमा नित  लागत  जाएगी  ?

 fe  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अप्सरा  सा प्
 yey

 ब  पी०  :  जी  al,  निम्नलिखित

 पांच  जिलों  में  मार्गदर्शी
 जनजाति

 विकास  परियोजनाओं  शुरु  करने  का  प्रस्ताव  है

 जिले  का  नाम  परियोजनाओं  की  संख्या

 1.  सुका कु लम  )

 2.  सिंहभूम

 3.  बस्तर

 4.  गंजुम
 lad
 »  को  रापुट

 इन  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  ये  हैं  44.0

 1  जनजाति  जीवन  के  समस्त  पहलुश्नों  पर  ध्यान  परन्तु  wa  विकास  के

 क्षेत्र  पर  मुख्य  तौर  से  बल  दिया  जाएगा  ।

 जनजातियों  की  आधिक  की  नीति  यथा  सम्भव  वृहद  कौर  स्वीकृत

 विभिन्‍न  अधिकरणों  द्वारा  जनजातियों  तक  उनके  ota  जीवन  के  विभिन्‍न  पहलु

 तके  पहुंचने  से  रोका  जाएगा  ।

 133



 Written  Answe
 ts

 November  29,  1971

 4.  ag  कार्यक्रम  प्रत्येक  मामले  में  सोसायटी  रजिस्ट्रेशन  एक्ट  भ्रन्तगंत  पंजीकृत

 जनजाति  विकास  अ्रभिक'ररा  नामक  एक  समिति  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाएगा  |

 जिले  का  कलेक्टर  इसका  अ्रध्यक्ष  होगा  कौर  इसमें  अतिरिक्त  जिलाधीश  के  ग्रोह दे  का

 एक  पुरः  कालिक  परियोजना  अविकारी  होंगा  जिससे  कि  कार्यक्रम  के  विभिन्न  पहलुओं

 के  समन्वयन  कौर  री  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |

 न्
 न्

 प्रत्येक  परियोजना  का  कार्यक्रम  अपनी  विशिष्ट  शवश्यकताशं  से  सम्बन्ध  होगा  ।

 विपरीत  समाजाधिक  तथा  प्राकृतिक  भू  गोल  सम्बन्धी  परिस्थितियों  को  दृष्टिगत  रखते

 हुए  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  कार्यक्रमों  की  एकरूपता  पर  बल  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  को  दोष  अवधि  में  प्रत्येक  परियोजना  के  कोर  we  विकास

 कार्यक्रम  के  लिए  1-50  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  रक  प्रस्ताव  है  जिसे  पुत्र  रूप  से  भारत  सरकार

 वहन  करेगी  ।  इस  परिव्यय  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  क्षेत्रों  के  लिए  किए  जाने  वाले  सामान्य

 arent  की  पूर्ति  होगी  ।  सामाजिक  सेवाओं  ale  संचार  श्रवस्थापनाओओं  को  सुगढ़  करने  के  प्रदान

 पर  भी  योजना  अ्रायोग  प्लग  से  विचार  कर  है  |

 चौथी  योजना  में  ग्रामीण  क्षत्रों  के  लिए  मार्गदर्शी  अनुसंधान  परियोजना  के  लिए

 अ्रावंटन

 2094.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 चौथी  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  लिए  मार्गदर्शी  अनुसन्धान  परियोजनाश्रों  के  लिए

 कुल  कितना  झ्रावंटन  किया  गया  है  |

 परियोजनाओं  के  लिए  wa  तक  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गयी

 अब  तक  कितने  परियोजनाओं  की  स्थापना  की  गई  शौर

 इन  परियोजनाओं  से  कया  अनुभव  प्राप्त  हुए  ?

 (x)  145  लाख  रुपये  | कर्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  चक 1-16 अ  faz)  :  (?)

 1971  तक  702  लाख  रुपये  ।  चालू  वर्ष  का  नियतन  1976  लाख  रुपये  है  ।

 20

 यह  एक  अ्रनुसघान  एवं-कार्यवाही  कार्यक्रम है  झर  आघार  क्षेत्रों  में  क्षेत्र  सर्वेक्षण

 आरम्भ  किए  गए  हैं

 सड़क  द्वारा  माल  लाने  ले  जाने  की  सुविधा  के  सम्  ं  बोस्टन  जान  परमिट  स्कीम "

 2095,  को  एन०  ई०  हीरो  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि |

 क्या  सात  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  सड़क  द्वारा  माल  लाने  ले  जाने
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 की  सुविधा  के  लिये  बेंसट्रन  जान  परमिट  स्कीम  को  1973  से  .  क्रियान्वित  कर  दिया

 झ्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  क्या  हैं  ?

 .
 > संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज

 राज्यीय  परिवहन  आयोग  वैस्टल  स्कीम  जिसमें  ws  राज्य  ।  महा  राष्ट
 वि

 उत्तर  प्रदेश  तथा  दिल्‍ली  का  संघीय  क्षेत्र  शामिल  है
 को

 अ्रस्तिम  रूप

 देने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किये  जा  रहें  है  सनौर  यह  oar  की  जाती है
 ।  कि  योजना  1972  के

 आरम्भ  में  कार्यरूप  में  लाई  जायेगी  ।

 वैस्टर्न  जान  स्कीम  के  प्रमुख  लक्षण  नीचे  दिये  जाते  हैं  ।

 1.  इस  योजना  के  श्रत्तगंत  माल  ढोने  वाली  परिचालन  के  लिए  चुने  wa

 लित  राज्यों/संघीय  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  तथा  राजमार्गों  पर  बिना  प्रति हस्ताक्षर  प्राप्त  किये  चल  सकती

 है  तथा  एक  तरफा  कराधान  के  अध। र  पर  चलेगी  |

 2.  योजना  की  व  सयता  प्रारम्भ  में  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  होगी  ।

 3.  प्रत्येक  हस्ताक्षर  राज्य  द्वारा  जारी  किये  जाने  वाले  संयुक्त  परिचितों  की  संख्या  200

 तक  सीमित  होगी  ।

 4.  परिचालक  को  अपने  राज्य  के  अतिरिक्त  कम  से  कमਂ  तीन  राज्यों  को  चुनने
 की

 मति  होगी  ।

 कनकਂ  आएਂ 5.  परिचालक  गृह  राज्य  को  सामान्य  ब  (a4  isi
 (  zrorSor  चालने उ उपागत ली  तर  प्रा

 HAIG  MLE  a  Cen  |  माल  करदा

 करेगा  wit  इसके  अतिरिक्त  परिचालन  के  लिये  प्रत्येक  अन्य  चुनी  गई  हस्ताक्षर  राज्य  का  प्रति

 वह  700  रुपये  के  मिश्रित  कर  war  करने  होंगे  ।  सभी  कर  अन्य  राज्यों  की  कौर  से  area  में

 TZ  राज्य  ara  एकत्रित  किये  जायेंगे  |

 भारतीय  alas  में  अनुसंधान  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा  अ्रनुसंधान

 2097.  श्री  राजा  वुलवर्णी  :  क्या  रवारथ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 भारतीय  श्राप  में  ग्रनुसंघान  सम्बधी  केन्द्रीय  chee  द्वारा  ऑ्रदुसंधान  पर  6-7

 लाख  रुपये  खच  किए  गए

 यदि  तो  इस  संस्था  के  लक्ष्य  कौर  उद्देश्य  क्या

 (7)  क्या  इडियन  काम  सिल  श्राफ  मेडिकल  flat  श्ररौर  अरन्य  संस्थानों  द्वारा  पहले  a

 mee  wpa  कार्य  किया  जा  रहा  कौर

 यदि  at,  तो  det  प्रयत्नों  के  कौर  खर्चें  के  व्या  कारण  हैं  ?
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 स्वस्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  :

 भारतीय  चिकित्सा  एवं  होम्योपैथी  अनुसंधान  की  केन्द्रीय  परिषद  ने  1970-71  के  दोरान  श्रौषघधियों

 के  भ्रनुसंघान  पर  21-16  लाख  रुपये  खर्चे  किये  हैं  ।

 इस  परिषद  के  लक्ष्य  तथा  रद्द दय  युनानी  शौर  होम्योपैथी  चिकित्सा

 तथा  योग
 चिकित्सा  पद्धतियों  के  मौलिक  तथा  व्यावहारिक  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान

 के  विकास  तथा  समन्वय  करना  है  |

 वैज्ञानिक  att  औद्योगिक  sada  भारतीय  चिकित्सा  म्रनुसंधानਂ  परिषद

 att  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  भी  औषधियों  पर  ग्रनुसंधान  काय  करते  हैं  ।

 भारतीय  चिकित्सा  एवं  होम्योपैथी  श्रनुसंघान  की  केन्द्रीय  परिषद  उन्हीं

 स्वदेशी  औषधियों  के  बारे  में  भ्रनुसंघान  करती  जिन्हें  यूनानी  तथा

 होम्योपैथी  की  माना  जाता  है  ।  ऐसा  aga  युनानी  तथा  होम्योपैथी  चिकित्सा  पद्धतियों

 के  विकास  के  विचार  से  किया  जाता  है  जबकि  अरन्य  श्रनुसंघान  संगठनों  द्वारा  किये  गये  अवधि

 भ्रनुसंघान  काय  का  उद्देश्य  यह  नहीं  होता  |  एक  ही  कार्य  के  जगह  किये  जाने  के  श्रनावइ्यक

 श्रम  से  बचने  के  उद्देश्य  से  ive  ate  सुगन्धित  पौधों  के  कार्य  के  समन्वय
 के  लिए  वैज्ञानिक

 at  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  औषधि  अनुसंधान  की  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  है  जिसमें

 सभी  सम्बन्धित  अनुसंधान  संगठनों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।  तथापि  इन  श्रौषघियों  के

 उनके  संग्रहण  भण्डार  व्यवस्था  कौर  उनमें  मिलने  वाले  क्रियाशील  रासायनिक  संघटक  जैसी

 बातों  में  पाये  जाने  वाले  अन्तर  को  देखते  हुए  थोड़ी  बहुत  पुनरावृत्ति  अपरिहार्य  ही  नहीं  वांछनीय

 भी  है  ।.

 श्रायुवें दिक  चिकित्सा  पद्धति  सें  परीक्षा  की  मान्यता  को  समाप्त  करना

 बताने  की 2098,  श्री  विक्रम  महाजन  :  क्या  स्वास्थ्य  न्र ौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1967  के  बाद  हिन्दी  साहित्य  प्रयागਂ  द्वारा  आयोजित

 श्रायुवेंदिक  चिकित्सा  पद्धति  में  परीक्षा  की  मान्यता  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समाप्त  कर  दिया

 गया

 यदि  तो  उसके  क्या  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०के ०  कौर

 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय
 परिषद्‌  1970  की  अ्रनुसुचि  में  भारत  के  विश्वविद्यालयों

 बोर्डों  seat  द्वारा  दी  गई  राज्य  सरकारों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  भारतीय  चिकित्सा  की  सभी

 मौजूदा  चिकित्सा  अ्रहंताएਂ  सम्मिलित  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हिन्दी  साहित्य  प्रयाग

 द्वारा  दी  जाने  वाली  चिकित्सा  भ्राताओं  को  केवल  :9  सितम्बर  1967  तक  ही  मान्यता  दी

 इसलिये  इस  सम्मेलन  द्वारा  29  1967  तक  दी  गई  चिकित्सा  अ्रहताओं  को  ही  भारतीय
 चिकित्सा  परिषद्‌  1970  की  अनुसूची  में  सम्मिलित  किया  जा  सका  है  :
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 केरल  में  गिचपित  जातियों  तथा  अनवाप्त  जनजातियों  के  यारा  कार्यो  हेतु

 एक  संगम  का

 2101.  शी  ए०  के०  गोपालन  कया  दिक्षा  र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या

 करेंगे  कि

 क क्या  केरल  सरकार  द
 अनुसूचित

 जातियों  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 कोई  fags  योजना  केन्द्रीय  सरक।र  की  स्वीकृति  के  लिये कार्यों हेतु  एक  निगम  गठन  के  लिये

 भेजी

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  कौर

 ? नया  उक्त  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  गई
 है

 दिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  एस  नूरुल  (a) जी

 हां

 प्रस्तावित  निगम  निम्नलिखित  पहलू  शामिल  होंगे

 1.  योग्य  परिवारों  को  अतिरिक्त  भूमि  सौंपा  जाना  ।

 2.  परिवारों  को  श्रीवास  सुविधाए  देना  ।

 3.  हरिजनों  का  झ्राथिक  उत्थान  ।

 राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  योजना  आयोग  में  विचार  गया था  ।  यह  महसूस

 किया  गया  कि  प्रस्तावित  योजना  के  लिए  काफी  प्रारम्भिक  कार्य  शौर  संवीक्षा  अपेक्षित  होगी  ।

 इसलिए  योजना  श्रायोग  ने  सुभाव  दिया  था  कि  इस  प्रस्ताव  को  एक  परियोजना  के  रूप  में  सभा

 जिसे  वास्तव  में  पांचवी  योजना  की  अवधि  में  चलाया  जा  सके  |  राज्य  सरकार  को  झ्रावद्यकਂ

 भ्रध्ययन  शुरू  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  तथा  1972-73  के  लिए  wal  वार्षिक

 योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  नाम  मात्र  की  व्यवस्था  शामिल  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  शारवती  के  दौरान  कोचीन  शिया  के  लिये

 दावत  को  गई  राशि

 2102.  श्री  Yo  Fo  गोपालन :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  कोचीन  छिपा  के  निर्माण

 कार्य  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  झ्रावंटित  की  गई  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज
 :

 कोचीन  शिया

 के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  22  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 निर्यात  में  गति  लाने  हेतु  कोचीन  में  भाड़ा  जांच  ब्युरो  का  कार्यालय  खोलने

 के  लिये  केरल  सरकार  का  अनुरोध

 2103.  श्री  Yo  Fo  गोपालन :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :
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 क्या  केरल  सरकार  ने  क्षेत्र  कोचीन  बन्दरगाह  के  रास्ते  निर्यात  की  गति  तेज  करने

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  कोचीन  में  भाड़ा  जांच  ब्यूरो  का  कार्यालय  खोलने  का  अनुरोध  किया

 कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  अर  इस  अ्नुराघ  पर  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 => werk
 संसदीय  कायें  तथा  नौवहन  कौर

 RSet
 स्वसा  राज  :  जी  हां

 ।

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 यौन  सम्बन्धी  रोगों  को  के  हेतु  हैल्थ  विजिटर ों

 तथा  प्रचार  करने  को  व्यवस्था

 2104.  श्री  न्याय  कुमार  सांघी :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  ली  तथा  wer  नगरों  में  यौन  सम्बन्धी  रोग  के  मामलों  में  वद्धि  हो

 रही  है

 क्या  योग्य हैल्थ  विजिटर  तथा  रोगों  की  घातकता  से  परिचित  कराने  वाली  प्रचार

 सामग्री  का  अभाव  भी  इस  विधि  का  एक  कालरा  है
 ;

 भ्र ौर क्या  aga  से  मामलों  में  भ्रनुबन्ध  चिकित्सा  नहीं  कराई  जाती  है

 FAT  सरकार  विचार  ह्ल्थ  विजिटरों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  इन  रोगों  की

 चिकित्सा  के  लिये  सहकारी  श्रस्थतालों  में  कौर  श्रमिक  सुविधायें  प्रदान  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  राज्य  मन्त्री  डी०  पी०  देश

 में  यौन  रोगों  के  फैलाव  का  नियंत्रण  करते  के  लिये  विशेष  रूप  से  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  गया

 चूकि  यह  रोग  श्धिसुन्य  रोग  नहीं  छत  यह  वस्तुतः  कितना  फैला  हुआ  है  इसके  बारे  में

 निश्चित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 (@),  ate  :  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों की  सरकारों  से  कभी  तक  ऐसी  कोई

 शिकायत  नहीं  मिली  है  जिसमें  रति  रोग  चिकित्सालयों  में  नियुक्ति  के  लिये  आवश्यक  पश्रदिक्तित

 स्वास्थ्य  परिजनों  की  कमी  अथवा  प्रचार  सामग्री  के  अभाव  की  बात  कही  गई  इस  प्रकार

 यह  विश्वास  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  यौन  रोगों  के  नियंत्रण  में  अनुवर्ती  चिकित्सा

 काय  करने  में  सुयोग्य  स्वास्थ्य  परिवारों  का  अभाव  बाघा  का  कारण  हो  सकता  है  ।

 चौथे  पंच  वर्षीय  प्रयोजन  में  रति  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  को  केन्द्र  समर्थित  योजना  के

 रूप  में  रखा  गया  है  झ्र ौर  इसके  लिये  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  रति  रोग  चिकित्सालयों  की

 स्थापना  के  लिये  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  |
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 रति  रोगों  के  बारे  में  लोगों  को  समझाने  के  लि  ary  एनिमी  नामक  16  सिली  मीटर

 की  एक  फिल्म  तैयार  कर  दी  गई  है  कौर  उसे  विभिन्न  राज्यों  को  दे  दिया  गया  है  ।  इस  मन्त्रालय

 की  पत्रिका  हिन्दਂ  में  रति  रोगों  पर  समय  समय  पर  प्रकाशित  लोक-प्रिय  लेखों  के  ग्र ति रिक्त

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  शिक्षा  ब्यूरो  के  माध्यम  से  सुजाक  त्यौरी  शंक  रामਂ  पर  फोल्डर ्

 भी  निकाले  गये  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  काय  करने  वाले  अमरीकी  विशेषज्ञ

 2105.  श्री  afa  भूषण  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  च  कि  :

 कृषि  मन्त्रालय  में  प्रभी  कार्य  कर  रहे  अमरीकी  विशेषज्ञों  की  संख्या

 कितनी  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  वे  कब  से  कायें  कर  रहे  हैं  तौर  उनसे  सम्बन्धित  ग्रन्थ  ब्यौरा

 ~ कया

 उनके  क  को  वास्तविक  स्वरूप  क्या

 उन्होंने  पी०  veto  4£0  की  कितनी  राशि  का  उपयोग  कौर  किया  कौर

 से

 क्या  उनके  स्थानों  पर  भारतीयों  को  नियुक्त  करने  का  विचार  यदि  तो  कब

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साहेब  पी०  :  तथा  एक

 विवरण  संतान  है  ।  सें  रखा  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1167/71]

 अमरीकी  विशेषज्ञों  को  अ्रदायगी  कृषि  विभाग  द्वारा  नहीं  अपितु  यू०  एस०  एड  द्वारा

 व्यवस्थित  ट्रस्ट  फूड  से  जाती  है  भ्र ौर  1971  तक  इन  विशेषज्ञों  पर  8,40;000  रुपये  खर्चे

 ये  विशेषज्ञ  नियमित  रूप  से  नियुक्त  भारतीय  कर्मचारियों  तथा  अधिकारियों  के

 भ्र ति रिक्त  हैं  ।  उन्हें  किसी  भारतीय  कर्मचारी  के  स्थान  पर  नहीं  रखा  जाता  ।  प्रत्येक  विदेशी

 विशेषज्ञ  के  ताथ  एक  या  दो  ate  प्रतिरूप  व्यक्ति  होते  हैं  जो  सम्बन्धित  विदेशी  विशेषज्ञों  के  साथ

 कार्प  करके  नई  तकनौलौजी  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।  इससे  यह  सुनिश्चित  हो  कि  wa

 विदेशी  विशेषज्ञ  अपनी  नियुक्ति  के  बाद  देश  से  चला  जाता  है  तो  भारतीय  प्रतिरूप  व्यक्ति  जो  उनके

 साथ  काय  कर  रहे  हैं  उस  कार  को  स्वयं  सम्भाल  लेंगे  |

 संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  कौर  कालेजों  में  अपनाये  जाने

 ate  नित  पादू-पुस्तकों  शादी  के  बारे  में  आयोग  की  नियुक्ति

 &
 2106,  श्री  नदी  भूषण  :  कया  डिंडा  झर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  ऐसे  स्कूलों  ae  कालेजों  द्वारा  जिन्हें  95  प्रतिशत  तक
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 अ्रनुदान  दिया  जाता  अपनाये  गये  पाठय  पाठ्य-पुस्तकों  पर  सरकार  कोई  नियंत्रण  रखती

 यदि  तो  क्या  दन  स्कूलों  एवं  कालेजों  द्वारा  अपनाये  गये

 पुस्तकों  की  जाँच  करने  के  लिये  सरकार  का  कोई  आयोग  नियुक्त  करते  का  विचार  अ्रौर

 ऐसा  श्रायोंग  कब  तक  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 शिक्षा  श्योर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ato  एस०  तुरुप

 नहों  ।  संघीय  क्षेत्रों  के  स्कूलों  द्वारा  अपनाए  गए  पाठ्यचर्या एं  कौर  पाठ्य  संबंधित  संघीय

 क्षेत्रों
 के

 उन  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  जिनसे  कि  वे  स्कूल  सम्बद्ध  हों  ।

 कालेजों  उन  विश्वविद्यालयों  द्वारा  पाठ्यचर्या  तथा  पाठय पुस्त के
 निर्धारित  की  जाती  जिनसे

 वे  कालेज  संबंधित  हों  ।

 शौर  :  इस  मामले  की  जांच  करने  के  सरकार  का  कोई  आयोग  नियुक्त

 करने  का  विचार  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  एकता  की  हप्टि  सरकार  ने  पाठ्य-पुस्तकों  के

 पुनरीक्षण  हेतु  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  श्रनुसंघान  प्रदक्षिणा  परिषद  की

 से  राज्य  सरकारों  क्षेत्रों  द्वारा  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 भारत  में  सूखे  के  परिणामस्वरूप  फसलों  को  क्षति

 2107.  श्री  शादी  भूषण  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  वर्ष  सुबे  के  कारण  फसलों  की  कितनी  क्षति  हुई  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 सुखा  के  कारण  किसानों  को  हुई  हानि  के  लिए  सरका IT  WNP  रने  उन्हें  कितनी  सहायता  दी

 ate

 कया  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  है  या  बनाने  का  विचार  जिससे

 कि  करोड़ों  रुपए  की  फसलों  को  क्षति  से  बचाया  जा  सके  ?

 \  ra
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रण्ासाहेब  पी०  :  )  हैदी  )  दो  विवरण

 1  श्र  2)  संलग्न  हैं  ।  में  रखा  गयां  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1168/71]

 सुखे  से  फसलों  को  हानि  होने  से  बचाने  के  लिए  विभिन्न  योजनायें  पहले  ही  से  चल

 रही  हैं
 ।  वे  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  बड़े  ,
 मध्यम  ait  लघ  सिंचाई  कार्यक्रम  ।

 (2)  ग्राम  निर्माता  कार्यक्रम  ।

 गती is (3)  बार  ts खेती  के  क्षेत्रों
 में  नई  तकनौलौजी  का  जिसमें  सुखा  सहने  वाली

 किस्मों  का  विकास  शामिल  है  ।

 (4)  gar  ate  जल  प्रबन्ध  अध्ययन  |
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 जामनगर  में  gat  पुल  का  निर्माण

 2108.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  करेंगे

 कि

 क्या  जामनगर  में  एक  अन्य  पुल  का  निर्माण  करने  [  कोई  प्रस्ताव  शौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा

 रोक  इसे  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  घौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  जैसा  कि  लोक

 सभा  में  2  जुलाई  1971  की  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3769  का  उत्तर  देते  हुए  सुचित  गया

 जामनगर  में  प्रस्तावित  दूसरे  तैयार  हो  जाने  राज्य  सड़क  पर  पड़ेगा  ।  उक्त  पुल  से

 सम्बन्धित  गुजरात  सरकार  ने  बताया  है  कि  उक्त  पुल  के  निर्माण  उनका  प्रस्ताव  है  ।

 आवश्यक  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय  उसे  सभा  क  पटल  पर

 रख  दिया  जाएगा  |

 meg  देशों  को  निर्यात  किये  जॉ  रहे  कृषि  उत्पाद

 2109.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कौन  कौन  से  कृषि  उत्पाद  अन्य  देशों  को  निर्यात  किये  जा  रहे  भ्र ौर

 यह  उत्पाद  किन  देशों  को  निर्यात  किये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी  तथा  शभ्रपेक्षितਂ

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 गुजरात  बन्दरगाह  पर  निक्षण  पोत

 2110.  श्री  Sto  पी०  जडेजा  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गुजरात  बन्दरगाह  पर  कितने  निक्षण  पोत

 इनमें  से  कितने  चालू  हालत  में  हैं  ;

 वदी  बन्दरगाह  पर  कितने  निक्षण  पोत  कौर

 क्या  यह  संस्था  इस  बन्दरगाह  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  भ्र ौर  यदि  तो  कौर  कितने

 निक्षण  पोत  दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  wie  परिवहन  मंत्री  राज  :  नौ

 निकला
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 अठ ॥

 पू  जगत  निकला  के  लिए  एक  सदन  निकर्षक  ate  गोदी  वाल  ait  उसके  पास  पोस

 के  क्षेत्रों  में  रख  रखाव  निक्षण  के  लिए  एक  dees  सिंगल  da  at  निकलेगा  एकक  ।

 गुजरात  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  वेदी  पत्तन  में  लगाये  निष्कर्ष  पर्याप्त  हैं  ।

 Assistance  Received  from  Foreign  Countries  Under  from

 Hunger  Campaign’’

 2111.  Shri  Bade  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state :

 (a)  the  amount  of  assistance  received  by  India  from  foreign  countries  by  way  of

 from  Hunger  during  1968,  1969  and  1970;

 (b)  the  names  of  the  States  given  central  assistance  together  with  the  amount

 there  of  ;  and

 (c)  the  terms  and  conditions  attached  to  the  assistance  ?

 The  /  Min  ister  of  State  in  the  Ministry  fof  Agriculture  (Shr  i  AnnaSaheb  Shinde)

 (a)  The  amount  of  assistance  received  by  India  from  foreign  countries  under  Freedom  from
 arg

 Hunger  Campaign  during  te  years  1368,  1  JIF  Aa  nd  1970  is  as  below  :~-

 Year  Amounts

 (Rs.  in  Lakhs)

 1968  155.14

 1969  138.35

 1970  36.83

 Total  :  330.32

 (b)  The  names  of  the  States  and  the  quantum  of  assistance  provided  to  the  various

 otganisations  in  the  States,  out  of  the  above  funds  received  from  abroad  are  given  in  the

 statement  attached.  [Placed  in  the
 Library

 see  No.  L.  T.  1169/71]

 (c)  There  are  no  specific  conditions  attached  to  the  assistance  received  from

 abrorad.  The  Indian  Freedom  From  Hunger  Campaign  Society  is  however  required  to

 send  reports  to  the  Donors  periodically  indicating  as  to  how  the  funds  have  been  utilised

 and  what  results  have  been  achieved.  The  Sti.te  Governments  and  local  organisations  are

 also  required  to  mcke  suitable  arrangements  to  ensure  that  the  programmes  of  work  out-

 lined  for  the  projects  are  properly  executed.

 The  Indian  Freedom  From  Hurger  Campaign  Society,  in  turn,  makes it  obligatory
 onthe  part  of  the  executing  agéncies/Recipients  of  aid  to  furnish  periodically  progress

 reports  on  the  work  done  and  audited  statements  of  acccunts.  The  Society  also  exercises

 overall  5पा:61१1551011  on  the  implementation  of  the  projects  bothdirectly  and  through  the  State

 Goverrments  and  the  subject-matter  Divisions  of  the  Ministry  of

 The  bigger  projects  involving  an  assistance  of  over  rupecs  cne  lakh  are  implemented

 through  specially  appointed  Project  Implementation  Committees  or  Registered  Societies  on

 which  both  officials  and  non-officials  are
 TepEe=Oniee:
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 भााामभाभाभा

 Effect  of  Ceiling  on  Land  on  Religious  id  Educational

 2112.  Shri  R.  V.  Bade:  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  several  religious  and  educational  institutions  are  likely  to  be  affected

 by  the  decision  to  impose  ceiling  on  land;  and

 (b)  whether  any  proposal  to  provide  protection  to  these  institutions  is  under  the

 consideration  of  the  Government  ?

 The  Minister  छा  State  in  the  Ministery  of  Agriculture  (Shri  Annafazheb  P.  Shinde)  :  (a)
 &  (b)  No,  Sir.  Lands  held  by  religious,  charitable  and  educational  institutions  are  exempted
 from  the  existing  ceiling  laws  of  Andhra  Pradesh,  Bihar,  Gujarat,  Madhya  Predesh,  Maha-

 rashtra,  Mysore,  Pepsu  areas  of  Haryana  and  Punjab,  Tamil  Nadu  and  Uttar  Pradesi..  in

 other  States  where  ceiling  applies  to  such  institutions,  the  Jaw  has  provided  for  7  ment  of

 annuity  so  that  the  purposes  for  which  religious  and  charitable  institutions  have  Leen  crea-
 ted  do  not  suffer  adversely.  The  Government~of  India  is  in  favour  of  the  exemption  of

 teligious  and  charitable  institutions  being  substituted  by  payment  of  annuily.

 ट्रावनकोर  पा  दिल्‍ली

 2113.  श्री  वायलार  रथ  :  क्या  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ट्रावनकोर  भवन  को  खाली  करने  के  केरल  सरकार  के  निरंतर  अ्रनुरोधों  के

 न्य थ बावजूद  भी  दिल्‍ली  प्रयास  ने  ट्रावनकोर  भवन  के  विशाल  प्रांगण  पर  अर  किया  हम्ना

 दिल्‍ली  प्रशासन  केरल  सरकार  को  कितना  किराया  दे  रहा  कौर

 उक्त  प्रांगण  कब  तक  केरल  सरकार  को  सौंप  दिया  जाएगा
 ?

 निर्माण  ate  mata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  से  :  केरल

 सरकार  की  इच्छा  अनुसार  भूमि  का  एक  भाग  केरल  एजुकेशन  सोसाइटी  की  हस्तान्तरित  कर

 feat  गया  है  ।  शेष  भाग  दिल्‍ली  प्रशासन  की  सिक्योरिटी  पुलिस  के  दखल  में  कौर  इसे  प्रशासन

 द्वारा  खाली  करते  ही  राज्य  सरकार  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  जायेगा  ।  उन  द्वारा  दखल  में  किये

 गये  उन  हेलमेटों  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  कोई  किराया  अदा  नहीं  किया  जा  रहा  जिन्हें

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनवाया  गया  था  ।

 दिल्लो  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  केद्रीय  wae  सेवा  को  सुविधायें

 Qlle.  st  जी०  वाई०  या  रवारथ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  दिल्‍ली
 प्रशासन

 के  कर्मचारियों  पर

 लाग  नहीं  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  संत्रे/लय  में  उप-मंजरी  ए०  के०  कौर
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 :  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पुलिस  कर्मचारियों  को  1  1971  से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के

 अ्रन्तगंत  लाया  जा  चुका

 धन  की  कमी  के  कारण  फिलहाल  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अन्य  कर्मचारियों  को  इस  योजना  के

 ग्रस्तगंत  लाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  विश्व  विद्यालयों  के  छात्रावासों  के  पि  ta  विधि

 2115.  थ्री  बी०  कार  शुक्ल  :  क्या  दिक्षा  शौर  समाज  किनारा  मंत्री  यट  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सहित  विभिन्न  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  छात्रावासों  के  शुल्क  में
 £  पाल सव  sl  करने  में  कठिनाई निरन्तर  वृद्धि  की  जाती  रही  है  alt  औसत  साधनों  वाले

 अ्रनुभव  करते  कौर

 यदि  at,  तो  छात्रावासों  के  शुल्कों  को  कम  करने  के  लिए  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  की

 जा  रही  है

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  मन्त्री  (sto  एस०  नस्ल  :

 श्र  कमरे  के  किराये  ध् झ्र गैर  छात्रावास  के  अन्य  खर्च  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  जहां

 तक  खाने  के  खर्च  का  प्रश्न  है  मूल्यों  में  श्राम  वुद्धि  के  कारण  कुछ  मामलों  में  थोड़ी  वृद्धि  की  गई

 देर  से  बुवाई  के  परिणामस्वरूप  गेहूं  की  पैदावार  में  कमी  पर  अनुसंधान

 2116.  श्री  नरेन्द्र  तीन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  यह  कहा  है  कि  यदि  सामान्य  तिथि  तक  गेहूं  न  बोया  जाये

 तो  उसके  परिणामस्वरूप  गेहूं  बोने  के  उत्पादन  में  कमी  हो  जाती  है  कौर  देर  से  गेहूं  बोने  के  समय

 से  हानि  को  काफी  हद  तक  पुरा  करने  के  लिए  25  प्रतिशत  तक  बीज  गेहूं  श्रमिक  बोना  अवश्यक

 हो  जाता

 यदि  at,  तो  की  गई  भ्रनुसंघान  के  निष्कर्ष  कया

 गेहूं  बोने  की  सामान्य  तिथि  क्या  भ्र ौर

 कया  देश  के  सभी  भागों  में  ag  लागू  होता है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी०  :
 हाँ  ।  देर  से  गेहूं

 की  बुवाई  होने  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  हुई है  जो  10  से  2:  प्रतिशत बीज  दर  बढ़ाकर  या

 कतारों  में  फासले  को  कम  करने  से  काफी  हृद  तक  पुरी  की  जा  सकती  बशर्तें  कि  gag  में

 मान्य  रूप  से  देर  न  हुई  हो  ।

 देर  से  बुवाई  करने  से  जो  हानि  होती  उसके  बारे  में  जानकारी  में  दी  गई

 ort  pant नवम्बर
 के  तरन्त  के  बाद  फसल  की  बुवाई  होने से

 स  धर च  वादन  म  काफी  कमी  होती  है  ।

 में  रखा  गया  ।  afar  क ह: ह  त्न
 सकी  Way  Uso  to  1170/71]
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 गएएएएएल्‍एएल्‍एएट  woes ~~ AG

 देश  के  विभिन्न  कृषि-जलवायु  वाले  क्षेत्रों  में  डराएँ  गेहूं  पर  किये  गये  अनेक  प्रयोगों  के
 = भ्राता  पर  थि  farar  न He  fan  उत्पादन  MUA  od va  गेहूं  को  किस्मों  के  लिये  बुवाई  की  ति

 हिच  4 थ  निम्न  प्रकार

 रि

 :  eaeey  veins San
 किनारा  सोना  तथा  छोटी  लामा  अति ALLS  दी  anlqt Tart

 नवम्बर  का  प्रथम  पखवाड़ा
 किस्मों  के  लिये

 हवा शान
 सोनालिका  तथा  शरबती  सनोरा  शादी  अल्पक  नवम्बर  का  दूसरा  पखवाड़ा

 किस्मों  के  लिये

 हाँ  ।  उत्तरी  भारत  के  पवेलियन  क्षेत्रों
 को  छोड़कर  1

 नाइट्रोजन  उर्वरक  के  प्रयोग  का  समय  योर  मात्रा

 2117.  श्री  नरेन्द्र  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेहूं  की  फसल  के  नाइट्रोजन  उर्वरक  का  प्रयोग  दो  छिड़काव ों  में  किया

 जाता  है  अर्थात  एक  बार  बोने  के  समय  कौर  दूसरा  पहली  सिंचाई  के

 यदि  तो  प्रति  हेवटरयर  प्रयुक्त  नाइट्रोजन  की  मात्रा  क्या  ग्रोवर

 कया  इसे  सभी  तरह  की  भूमि  पर  प्रयोग  किया  जा  सकता
 है

 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अण्णा  साहेब  पी०  :  जी  हाँ  ।

 पिछली  फसल  की  प्रकृति  को  देखते  हुये  100  से  120  किलोग्राम  नाइट्रोजन  प्रति

 टार  ।

 '
 (7)  ऐसा  ही  है  ।

 रेफ्रीजरेशन  व्यवस्था  के  काय  न  करने  के  परिणामस्वरूप  कलकत्ता

 दुग्ध  सप्लाई  योजना  संकट

 2118.  श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरिगघाट  डेरी  के
 रेफ्रीजी  रोशन

 व्यवस्था  के  कार्य  न  करने  कौर  बेलघाचिया  में

 १  लिखा  स
 बोतलें  भरने  वाले  संयंत्र  के  काय  न  करने  के  परिणामस्वरूप  कल  कत्  ti

 डुग्गी  प्लाई  योजना  को

 गम्भीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ग्रोवर

 इन  संयत्रों  के  कार्य  संचालन  के  लिए  ate  कलकत्ता  में  दूध  सप्लाई  में  सुधार  लाने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  दोर  कलकत्ता  दुग्ध  योजना  की

 घाट  हेरी  के  प्रशासन  संयत्र  में  खराबी  होने  के  कारण  कभी-कभी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 है  ।  बेलगाचिया  डेरी  में  भी  एक  बीट  है लिंग  सत्र च  |  [  |  ठीक  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।
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 हा  घाट  डेरी  का  पुराना  प्रद्युम्न  संयत्र  काफी  दिनों  से  काम  करता  रहा  है  ।

 मत  उसमें  पूरा  भार  वहन  करने  की  क्षमता  नहीं  है  ।  बेलगाचिया  डेरी  का  वाटलिंग  संयत्र

 तीन  उपकरण  है  कौर  इसके  अतिरिक्त  पुर्जों  कीं  उपलब्धि  एक  समस्या  बन  गई  है  ।

 प्रशासन  प्रणाली  को  सुधारने  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  कौर  3  माह  की

 ग्रन्थि  में  पुर  जाने  की  सम्भावना  है  ।  वाटलिंग  संयत्र  की  पुर  क्षमता  के  उपयोग  के  लिये

 मंगवाये  गये  कुछ  अतिरिक्त  पुर्जे  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  पहुंच  गये  हैं  ।  कलकत्ते  को  दुग्ध  आ्रापूर्ति

 में  सुधार  लाने  के  लिए  काय  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्रारम्भ  कर  fear  गया  है  ।

 दिक्षा  का  नवीक्रररण

 2119.  श्री  :  क्या  शिक्षा  श्योर  संसार  कहलाता  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या 29
 1971  को  भुवनेश्वर  में  हुई  दिक्षा  अधिकारों  की  बैठक  में

 उन्होंने  वैज्ञानिक  ale  तकनीकी
 लाइनों

 पर  शिक्षा  पद्धति  के  नवीकरण  पर  बल  दिया

 यदि  तो  इस  पद्धित की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 इस  पद्धति  को  art  रूप  में  परिचित  के  बारे  में  उनका  क्या  विचार  है
 ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  पी०  :  से

 दिक्षा  विकास  4,  तथा  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  विचारों  शौर  अनुभवों  के  प्रदान  प्रदान  हेतु

 क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेज  4  भुवनेश्वर  में  29  में  से  ।  1971
 को

 जिला  दिक्षा

 अधिकारियों  पूर्वीय  क्षेत्र  के  राज्य  दिक्षा  संस्थानों  के  निदेशकों  का  नवी कर रण

 सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ।

 अध्यक्षीय  भाषरा  में  उप  मंत्री  द्वारा  गये  कुछ  प्रमुख  मुद्दे  इस  प्रकार  हैं  :  5

 (i)  सावधिक  प्रशिक्षण  तथा  दिक्षा  में  ग्रनुसंघान  प्रशिक्षण

 तथा  विस्तार  से  सम्बन्धित  कार्यों में  रत  जिला  दिक्षा  म्रधिकारियों

 श्र  विभिन्न  केन्द्रीय  तथा  राज्य  संगठनों  के  मध्य  सुचना  का  श्रमदान  प्रदान  होना

 चाहिए  ।  इससे  अपने  सामान्य  कार्य  कलापों  तथा  नये  विकास  कार्यक्रमों  को

 कार्यान्वित  करने  में  जिला  दिक्षा  अधिकारियों  द्वारा  सामना  की  गई  कठिनाइयों

 को  शिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  कौर  इसके  विभिन्न  राष्ट्रीय  शिक्षा

 रुसलान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  दिक्षा-योजना  तथा  प्रशासनिक  संस्थान  एशियाई

 संस्थान  क्षेत्रीय  शिक्षा  कालेजों  जैसे  विभिन्न  स्कन्ध  भली  प्रकार  समय  सकेंगे  ।

 (i  यह  आवश्यक है
 कि  दिक्षा  योजनाओं  की  तैयारी  जिला  स्तर  पर  की  जानी

 हुए  ।  कौर  सभी  संस्थानाध्यक्षों  को  इन  योजनाश्रों  की  तैयारी  में  प्रभावी

 इंग  से  शामिल  होना  है  |

 (iii)  जिला  शिक्षा  अ्रधिकारी  के  जिलों  के  विकास  हेतु  कार्यरत  भ्र पने  विभाग  तथा

 अन्य  विभागों  में  सदाकत  सम्यक  स्थापित  करना  शभ्रपेक्षित  होगा  ।

 (vi)  शिक्षा  की  प्रदत्त  सदस्यों  के  समाधान
 हेतु

 वैकल्पिक  योजनाओं  को  तैयार
 करने
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 हेतु  दे काल् पिक  योजनाओं  को  तैयार  कौर  चुने  गये  जिलों  में  विद्यमान

 भौतिक  तथा  जन  शक्ति  सुविधाओं  में  परीक्षणों  को  संचालित  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 up  जिले  में  प्रायोगिक  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  है  ।  भ्र वित्तीय  निवेशों  पर

 अधिक  बल  दिया  जायेगा  ।  इन  प्रायोगिक  परियोजनाओं  के  सफलतापूर्वक  समापन

 पर  इसी  प्रकार  के  कार्यक्रम  अन्य  जिलों  में  भी  कार्यन्वित  किये  जा  सकते  हैं  ।

 (v)  नई  सामग्री  तथा  उद्योग  विद्या  के  विकास  में  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  पर्याप्त

 अनुभव  विनिमय  को  उपलब्ध  करना  चाहिए  |

 (vi)  पुरा  प्रशासनिक  ढाँचा  ही  विकासोन्मुख  होना  चाहिए  तथा  अनुरक्षण  प्रशासन

 सिद्धान्तों  पर  अ्राधारित
 वर्तमान

 कार्यपद्धत्तियों  को  परम्परा विरुद्ध  तथा  स्वद्धन्द

 कार्यविधियों  में  जाना  जिससे  अध्यापकों  संस्था  प्रमुखों  तथा  सामान्य

 जनता  उपक्रम  कौर  शामिल  होने  के  पर्याप्त  श्रवसर  दिए  जा  सकेंगे  संक्षेप

 पुरा  ही  प्रशासनिक  तंत्र  अत्यन्त  लचीला  तथा  गतिशील  होना  चाहिए  ।

 (vii)  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  त्वरित  विकास  को  देखते  हुए  शैक्षिक  उघोग  को  कुटीर

 उद्योग  की  पद्धति  पर  नहीं  चलाया  जा  सकता  तथा  कक्षा  में  पठन  पाठन  की  स्थिति

 में  सुधार  की  तकनीकी  कौर  नई  पद्धत्तियों  को  लॉग  करके  इसे  aryl  बनना

 २  यह  केवल  शिक्षा  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  ही  आवश्यक  नहीं  झ्ापतु

 बिना  लागत  बढ़ाये  अधिक  संख्या  में  लोगों  को  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 भी  आवश्यक है  ।

 (viii)  स्कूल  स्तर  पर  विज्ञान  शिक्षा  को  आधुनिक  बताने  के  लिये  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान

 mit  प्रशिक्षण  परिषद  ने  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  द्वारा  कई  एक  महत्वपूर्ण  कदम  उठाये

 ट  तथा  ब्रासा  की  जाती  है  कि  जिला  स्तर  पर  दिक्षा  के  प्रभारी  अधिका री  इन

 नई  पद्धतियों  में  अपनी  रुचि  बढ़ाते  रहेंगे  तथा  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  यह  है

 कि  उन  पद्धतियों  को  अपने  जिलों  में  विकास  करने  के  लिए  राष्टीय  शिक्षा

 संधान  कौर  प्रशिक्षण  परिषद  तथा  इसके  क्षेत्रीय  कालेजों  का  अधिक  प्रभावी  तरीके

 से  उपयोग  करेंग  |

 (ix)  जिला  शिक्षा  अधिकारियों  को  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  कौर  प्रशिक्षण  परिषद

 शिक्षा  योजना  तथा  प्रशासन  के  एशियाई  संस्थान  तथा  शशिज  के  क्षेत्रीय  कालेजों  से

 निकटतक  सम्यक  स्थापित  करना  चाहिए  |

 3.  fort  के  विभिनन  क्षेत्रों  के
 विशेषज्ञों  ने  जिला  शिक्षा  अधिकारियों  से  बात  की  तथा  उन्हें

 नये  विचारों  तथा  नवीनतम  शिक्षा  तकनीकी  के  बारे  में  विस्तार  से  बताया  गया  था  ।  यह  अदया

 चे  ती
 है  कि  झपने-श्येन  जिलों  में  इनके  कार्यान्वयन  के  लिए  वे  grassy  कदम  उठायेंगे  |

 सखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  सें  सिचाई  सुविधाघरों  में  सुधार  करने  के  लिपे  धन

 2120,  श्री  वे का शिया  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सिंचाई  सुविधाओं  में  सुधार

 करने  के  लिये  कोई  विधि
 soars
 aals  |  लग
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 यदि  तो  गुजरात  राज्य  के  लिये  उसमें  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  जी  परन्तु  देश  के  निरन्तर  रूप

 से  सुखे  से  प्रभावित  रहने  वाले  चुनींदा  क्षेत्रों  में  ग्राम्य  निर्माण  कॉोर्येक्रम  प्रारम्भ  करने  के  लिये  एक

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  गत  वर्ष  शुरू  की  गई  थी  ।  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  चुनींदा  क्षेत्रों  में  लघु

 सिचाई  सुविधायों  के  विकास  को  उच्च  अग्रता  दी  गई  है  ।

 गुजरात  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  लाने  के  लिए  7  जिलों  का  चयन  किया

 गया  प्रत्येक  चुनींदा  जिले  के  लिये  लघु  भूमि  वनरोपण  कौर  दि

 vat  में  विभिन्न  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिये  चौथी  विधि  के  दौरान  2  करोड़  रुपये  की  राद

 उपलब्ध  की  जायेगी  |  कुल  उपलब्ध  (4  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  में  से  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के

 लिये  स्वीकृत  किये  जाने  वाले  अन्तिम  उपबन्ध  के  विषय  में  जहां  sat  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया

 वहां  गुजरात  राज्य  के  चुनींदा  जिलों  में  सिंचाई  योजनायें  केलिये  चालू  वर्ष  में  wa  तक  84.13

 लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ।

 दरभंगा  बिहार  सें  मिथिला  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  मांग

 2121,  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :

 थी  भोगेन्द्र  का  :

 क्या  शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  ay
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  दरभंगा  के  स्थान  पर  विश्वविद्यालय  स्थापना  के  लिए  कोई  मांग

 आई

 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्ट  मण्डल  गया  था  ale

 विश्वविद्यालय  की  शीघ्र  स्थापना  की  आवश्यकता  के  बारे  में  उन्हें  जानकारी  दी  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  !

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  डी०  पी०  :  हाँ  |

 हाँ  ।

 | कि fz
 SS हार  सरकार  का  प्रस्ताव

 मिथिलाਂ  नामक  एक  नया  विश्वविद्यालय  खोलते  का

 विश्वविद्यालय  आयोग  के  विवि रा  धीन  है  ।

 orf  पो
 प्रति  परिवार  10  से  18  एकड़  भाम  का  उच्चतम  सीमा  |

 2122.  श्री  सी०  के०  कया  कृषि  मंत्री  केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  15  1971  के  तारांकित  wer  संख्या  14  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पांच  सदस्यों  के  एक  परिवार  के  निरन्तर  सिंचित  भूमि  azar  फसलें  उगाने

 हेतु  सरकारी  स्रोत  से  निश्चित  सिंचाई  वाली  भूमि  की  उच्चतम  सीमा  10  से  18  एकड़  तक

 निर्धारित  करने  के  प्रस्ताव  को  कार्य  रूप  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  किस

 तिथि  को  मंत्रणा  दी  थी  ;
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 राज्य  सरकारों  की  उस  पर  प्रतिक्रिया  क्या  रही
 ;

 कौर

 इस  बारे  में  कितने  राज्यों  ने  अब  तक  उत्तर  मेज  दिये  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहेब  पी०  से  :  कृषि  मंत्री  ने

 wat  दिनांकਂ  18-9-1971  के  पत्र  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  थी  कि  वे  जोत  की  अधिकतम

 सीमा  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  भूमि  सुघार  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करें  ।

 तमिलनाडु  तथा  पश़्चिम  बंगाल  में  जोत  की  अधिकतम  सीमा  के  अधिकतम  इकाई  arte  के

 सम्बन्ध  में  जोत  की  अधिकतम  सीपा  के  केन्द्रीय  भूमि  सुधार  समिति  की  सिफारिशों  के

 अ्रनुसार  ही  है  ।  यह  मामला  ग्न्य  राज्य  सरकारों  के  विचाराधीन  हैं  ।

 केरल  सें  छोटे  पत्तनों  का  विकास

 2123.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  में  छोटे  पत्तनों  का  विकास  करने  सम्बन्धी  एक  योजना

 केन्द्र  की  प्रस्तुत  को

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 संसदीयकायं  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  :
 से  (7)  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजनाओं  के  wears  बेपीर  पत्तन  के  विकास  के  लिए  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित

 योजना  में  197.75  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  पनकट  दीवार  (450  मी ०  का

 निर्माण  पहुंच  जल  मार्ग  तथा  बेसिन  बांध  सुधार  बन्दरगाह  बांध

 पाइलट  दिक  चालन  साधन  शादी  की  argia  जसे  काय  करने
 का

 विचार  है  ।  इस  मन्त्रालय

 ने  प्रस्तावों  की  जांच  की  थी  तथा  राज्य  सरकार  से  कुछ  स्पष्टीकरण  माँगे  जिनके

 उत्तर  की  प्रतीक्षा है  ।

 कोचीन  में  परिवार  नियोजन  शिविरों  की  सफलता

 2124.  श्री सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे कि  :

 क्या  हाल  ही  में  केरल  में  कोचीन  में  आयोजित  एक  परिवार  नियोजन  दीवार  को

 पुर्णा  सफलता  मिली  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  भ्र ौर

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्य  राज्यों  में  भी  वैसे  ही  शिविरों  का  आयोजन  करने  का

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  देवी  प्रसाद  :
 जी  हां  ।

 एक  विष्णु  संलग्न  है  |
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 विभिन्न  राज्यों  में  प्रयोगात्मक  उपाय  के  रूप  में  ऐसे  was  शिविर  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 इस  दीवार  की  मुख्य  विशेषता  इस  प्रकार  थीं  :-

 नगरीय  कौर  दोनों  क्षेत्रों  जिनमें  पं  नगर  पालिका  कौर  नगरनिगम

 भी  शामिल  स्थानीय  नेतृत्व  को  इस  कार्यक्रम  में  लगाना  ।  जिला  स  (Hal  ठीक  विकास  खण्ड  कौर

 पंचायत  स्तर  पर  501  जनसंख्या  समितियों  ने  इस  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने  का  साथ  किया  |

 विभिन्न  सरकारी  विभागों  कौर  गैर-सरकारी  तथा  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  द्वारा  सम्मिलित

 प्रयास  |

 श्र पार्लर  दानदाता  mars  ठप्पा शिविर  से  पुर्व  कौर  उसके  ्  नवना  AGN  MAIN  TRESit  सम्बन्धी  अभियान  |

 शिविर  के  आयोजन  के  लिए  उपयुक्त
 समय  जब  लोग  मीडिया  एक्सपोजर  प्रोत्साहन

 नील  सेवायों  ले  लिए  उपलब्ध  थे  |

 विस्तृत  योजना  कौर  संगठन  |

 ५  अपति
 मामलों  के  शल्य  f  देखरेख  ale  अनुवर्ती  इलाज  के  लिए

 कुशल  कौर  द्वतीय  सेवायों  की  व्यवस्था  |

 श्रपनाने  वालों  कौर  प्रोत्साहनों  के  लिए  नकद  कौर  अन्य  रूप  दोनों  प्रकार  के

 उच्च  स्तर  के  प्रोत्साहन  |

 कोआपरेटिव  set  के  माध्यम  से  गुह  अर  लघु  उद्योगों  को  वित्तीय  ऋ  दिया  जाना  ।

 2125,  श्री  ई०  कार  कृष्णन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिन  कालिक  कम  उपज  वाले  एवं  श्रल्पकालिकं  कौर  मध्यावधिक  चरण

 के  बारे  में  रिज  बेक  द्वारा  स्थापित  कृषि  ऋण  बोर्ड  की  स्थायी  के  निष्कर्ष  क्य  हैं  ;

 शर

 क्या  स्थायी  समिति-  ने  कोआपरेटिव  dat  के  माध्यम  से  गृह  कौर  लघु  उद्योगों

 को  ऋणा  देने  के  बारे  में  पुनर्विलोकन  किया  है  ate  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  कृषि  ऋण  ais  कीं  स्थायी

 समिति  2  की  aq  तक  केवल  एक  बैठक  हुई  है  ।  उस  के  मुख्य  निर्णय  face  नीचे  दिए

 गए  हैं  :-

 1,  अल्पकालीन  ऋणी  :  समिति  मौसमी  कृषि  कार्यों  तथा  फसलों  के  विपणन  अर

 रासायनिक  उर्वरकों  की  खरीद  तथा  वितरण  के  भारतीय  रिजर्व  बक  द्वारा  स्वीकृत  की

 गई  ऋण  aaa  के  उपयोग  में  हुई  प्राप्ति  की  समीक्षा  कीं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  ऋण

 सीमा  आवेदनों  की  देर  से  होने  वाली  प्राप्ति  कौर  इसके  फलस्वरूप  ऋण  सामानों  की

 स्वीकृति  में  होने  वाले  विलम्ब  की  समस्या  की  भारतीय  रिजर्व  नक  के  कृपि  कण  विभाग  द्वारा

 कुछेक  राज्य  सहकारी  ब  कों  की  सलाह  सकेंगे  शर  जांच  की  जाए  |

 2.  मध्यकालीन  ऋण  :  समिति  ने  स  ह् ्  फक a  मध्यकालीन  रण  की  प्रगति  की  समीक्षा  की
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 ग्र ौर के के  न्द्रीय  सहकारी  बैंकों  द्वारा  भारतीय  f>— |  दि  q  बक  a  मध्य का  लान  1  ऋस  सामानों  उपयोग

 करने  में  सुधार  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया  ।

 3.  दीर्घकालीन  ऋण  :  विकास  बैंकों  के  ऋण-पत्र  जारी  करने  के  कार्यक्रम  में  हुई

 प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  ate  यह  सिफारिश  करने  का  निर्णय  किया  गया  कि  भूमि  विकास  बैंकों

 को  प्राथमिक  बैंकों  कौर  शाखों  के  लिए  उनके  स्तर  के  श्रतिदेयों  की  स्थिर  के  संदर्भ  में  सहायता

 का  नियमन  करना  चाहिए  |

 यह  भी  तय  किया  गया  कि  बैंकों  की  शोधन-निधियों  का  60  प्रतिष्ठित  तक  भूमि  विकास

 ql  के  कचरा-पत्रों  20  प्रतिशत  सरकारी  तथा  झच्य  न्यास-जमानतों  में  कौर  20  प्रतिशत  तक

 राज्य  सहकारी  बका  कौर  ।  अथवा  वाणिज्य  ब  कों  के  सावधिक  जमाओं  सें  लगाया  जाए  ।  यह  भी

 तय  किया  गया  कि  यदि  उपयुक्त  छूट  को  पर्याप्त  नहीं  aa  गया  तो  सरकारी  जमानतों  के

 भ्र लावा  न्यास-जमानतों  में  10  प्रतिशत  रे  अधिक  at  लगाने  को  अ्रनमात  देने  के  प्रश्न  पर  बाद

 में  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 4.  यह  तय  किया  कि  प्राथमिक  भूमि  विकास  बेक  तमिलनाडु  में  उठाऊ  सिंचाई

 प्रजातियों  से  ऋणों  के  5  प्रतिशत  के  बजाय  2  अ्रथवा  प्रतिशत  ्र  पु  जी  एकत्र  करें  ।  इससे

 कृषक  सदस्यों  को  उठाऊ  सिंचाई  समितियों  में  हिस्से  खरीदने  के  लिए  किसी  वित्तीय  सहायता  की

 आवश्यकता  नहीं  रहेगी  |  उपयु  क्त  छट  के  परिणामस्वरूप  प्राथमिक  भूमि  विकास  बैंकों  की  पर्दा

 पूजी  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बेक  से  प्राथमिक  भूमि  बन्धक  बैंकों  की  भ्रष्  पूजी

 में  भ्रशदान  हेतु  दीर्घकालीन  परिचालन  निधि  में  से  राज्य  सरकारों  को  ऋण  स्वीकृत  करने  के

 लिए  agua  किया  जा  सकता  है  ।

 समिति  ने  मन्दिर  विकास  वाले  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  नहीं

 किया  |

 जी  हों  ।  समिति  राज्यों  के  उद्योग  निदेशकों  द्वारा  ford  बेक  के  श्रौद्योगिक  वित्त

 सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  के  सहकारी  बैंकों  के  माध्यम  कार्यान्वयन  के  लिए  की

 गई  कार्यवाही  की  अपर्याप्तता  को  खेद  के  साथ  नोट  किया  ।  समिति  ने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  कि

 केन्द्रीय  झौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  राज्य  उद्योग  निदेशालयों  से  अनुरोध  करे  कि  वे  औद्योगिक

 वित्त  कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गई  सम्बन्धित  सिफारिशों  के  उन  कार्यवाही  के  विशिष्ट  विषयों  को

 सहकारी  aa  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  करें  जो  उन्हें  रिवेंज  बेक  द्वारा  भेजे  जाए  |

 खाद्यान्नों  की  भंडार  क्षमता  बढ़ाने  की  मांग

 2126,  श्री  पीलू  मोदी
 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (x=
 )  क्या  खाद्यान्नों  के  लिये  गोदाम  क्षमता  में  50  प्रतिशत  बृद्धि  करने  के  बारे  में  कुछ

 सुभाव  प्राप्त  हुये  हैं  ;  कौर

 खाद्यान्नों
 के  जमा  करने  के  लिये  देश  में  श्रद्चतन  गोदाम  क्षमता  कया  हैं

 ?

 कृषि  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  moat  साहेब  पी०  योजना  आयोग

 द्वारा  स्थापित  की  गई  भण्डारण  सम्बन्धी  विश्लेषण  समिति  ने  इस  वर्ष  सितम्बर  में  प्रस्तुत  की  गई
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 ~
 अपनी  रिपोर्ट  म  अनुमान  लगाया  है  कि

 च
 योजना  के  ye  तक  बफर  स्टाक  सहित  खाद्यानों  की

 अधिप्राप्ति  कौर  सरकारी  वितरण  के  लिए  1  99  लाख  मी०  टन  क्षमता  के  भण्डारों  की

 श्रोवश्यक ता  होगी  जबकि  पहले  82.5  Ato  टन  का  अनुमान  लगाया  गया  था  |

 देश  में  खाद्यान्नों
 के  लिए  विभिन्न  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  उपलब्ध  भण्डारण

 क्षमता  निम्न  प्रकार  :--

 लाख  मी०  टन

 77.6  ?
 (1)  भारतीय  खाद्य  निगम

 (2)  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  13.97?

 (3)  राज्य  भांडागार  निगम  19.3  ?  ?

 31.3
 (4)  राज्य  सरकारें

 (5)  सहकारी  समितियां  33.6  १?  ऐ

 हावड़ा  में  कलकता  दुग्ध  सप्लाई  योजना  की  एक  दुग्ध  गाड़ी  का  जलाया
 जाना

 21  8,  श्री  समर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fr ९ हर

 क्या  हावड़ा में
 31  1971  को  कुछ  sl  ने  एक  दुग्ध  गाड़ी  को  राग  लगा

 दी  जिसके  परिणामस्वरूप  उस  दिन  हावड़ा  में  वृहत कर  कलकत्ता  दुग्ध  सप्लाई

 योजना  के  शभ्रन्तगंत  दो  डीलरों  में  दूध  नहीं  दिया  जा  सका  ;

 यदि  तो  क्या  इसके  लिये  उत्तरदायी  मुजरिमों  को  एकड़ने  के  लिये  सरकार  ने

 कोई  ges  उपाय  fer  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्यां  कारण  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दोर  :  जी  हां  ।

 ऐसी  घटनाश्रों  को  रोकने  के  लिये  पुलिस  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  ।  स्थिति  नियन्त्रण

 में  है  ate  साधारण  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।  पश्चिम  जंगल  सरकार  से  situ  जा  रहा  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 wet  नहीं  होता  ।

 Price  of  Sugarcane  on  Un‘form  Basis

 412 319
 9.  Shri  Mulki  Raj  Saini  ;  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state.

 (a)  the  basis  on  which  the  price  of  sugarcane  has  been  fixed  as  Rs.  7  pasie  37  per
 quintal;  and

 ?  इसमें  केन्द्रीय  भाण्डागार  राज्य  भाण्डागार  लीग  मों  कौर  राज्य  सरकारों  से

 किराये  पर  ली  गई  क्षमता  शामिल  है  1

 १  क्षमता  का  केवल  कुछ  भाग  ही  खाद्यान्नों  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 ?  १?  क्षमता  का  25  प्रतिशत  भाग  ही  खाद्यान्नों
 के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ।
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 alacreaetta

 लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना
 —_—— नथ  ———

 (b)  the  scheme  formulated  by  Government  to  keep  the  price  of  sugarcane  in  a
 uniform  'U  cportion  to  the  price  of  gur,  shakkar  and  sugar  permanently  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh):  (a)  The
 Central  Government  fixes  only  the  minimum  price  of  sugarcane  payable  by  vaccum  pan
 Sugar  factories  The  actual  price  to  Le  paid  is  settled  between  the  sugarcane  grower  and
 the  sugar  factory  concerned.  The  minimum  price  payable  by  vaccum  pan  sugar  factories  for

 sugarcane  purchased  in  1971-72  season  has  been  fixed  having  regard  to

 (i)  the  cost  of  production  of  sugarcane

 (ii)  the  return  to  the  grower  from  alternative  crops  and  the  general  trend  of  prices
 of  agricultural  commodities  ;

 (ili)  the  availability  of  sugar  to  the  consumer  at  a  fair  price  ;

 (iv)  the  price  at  which  sugar  produced  from  sugarcane  is  sold  by  producers  of  sugar
 nd

 (v)  the  recovery  of  sugar  from  o  ugarcane

 (b)  No  such  scheme  has  been  formulated  by  the  Government  The  pri  of  sugar
 cane  is  governed  by  the  normal  law  of  dzmiid  for  it  for  production  of  gur,  khandsari  and

 sugar

 ्र विलम्बन ोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ate  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 बिहार  के  पर्शिया  जिले  सें  भूस्वामियों  द्वारा  सवालों  के  सारे  जाने  के  समाचार

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  (Dowsa)  :  1  call  the  attention  of  the  Minister  of  Home

 Affairs  to  the  following  matter  of  urgent  Public  importance  and  request  that  he  may  makea

 statement  thereon

 killing  of  14  Santhals  and  injuries  to  36  Santhals  by  landowners  in  Purnea

 District  of  Bihar  on  the  22nd  November  1971”

 ग्रह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :
 22  नवम्बर  को  बिहार  में  पूर्णिया

 जिले  के  पुलिस  थाना  घमदाहा  के  भ्रन्तगंत  रूपसनुर  गाँव  में  भयानक  तथा  दुखद  घटनाए  हुई

 राज्य  सरकार  के  पास  wa  तक  जो  सुचना  उपलब्ध  है  उससे  प्रतीत  होता
 है

 कि  संथाल  खेला

 30 के  एक  व्यक्ति  कंदन  मनु  ने  एक  भूमि  खेती  की  थी  22  नवम्बर  को  अपराहन  लगभग

 बजे  गड़ासों  wife  से  लैस  लगभग  150  व्यक्तियों  की  एक  भीड़  उस  भू-खण्ड

 पर  शाई  तथा  उसने  कच्चे  घान  को  काटना  शुरू  कर  दिया  ।  उनमें  से  कुछ  चौकसी  कर  शप  |

 जब  कुछ  जो  कि  पड़ोस  में  रह  रहे  विवादास्पद  भूमि  पर  ay  तो  भीड़  ने  उनका  पीछा

 कर  भगा  दिया  ।  तत्पश्चात  यह  भीड़  संथाल  टोला  पर  als  जहां  एक  दुसरी  भीड़  भी  जो  बन्दूकों

 लैस  थी  तथा  जिसके  साथ  ट्रै  लर  तथा  स्टेशन  वैगन  भी  उससे  मिल  फिर  दोनों

 ने  संथाल  टोला  को  घेर  मकानों  को  बाहर  से  लगा  तथा  उनको  ग्राम  लगा

 दी  ।  कुल  मिलाकर  45  मकान  जल  गये  ।  जिन्होंने  बच  कर  भाग  निकलने  का  प्रयास  किया  ।

 रो ंसे  चोटे ंभी  मारी  मारे  गये उन  पर  गोली  चलाई  गई  |  गंडासों  तथा  अन्य
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 व्यक्तियों  में  से  gy  के  शव  सेक्टरों  में  रख  कर  ले  जाये  गये  ।  अब  तक  चार  शव  मकानों

 तथा  कोसी  नदी  में  से  बरामद  किये  गये  wa  तक  33  व्यक्तियों
 के

 चोटें  लगने  की

 सूचना  सिली  है  जिनके  बारे  में  जाता  है  कि  इलाज  हो  रहा  फौजदारी  मुकदमा

 दायर  किया  गया  है  ait  अरब  तक  10  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के

 अन्तरगत  फरार  अभियुक्तों  के  विरुद्ध  वारंट  निकाले  गये  हैं  कौर  इसमें  अन्य  कार्यवाही  की  गई  है

 तथा  जांच-पड़ताल  कभी  चल  रही  है  ।  इन  घटनाओं  की  सुचना  मिलने  पर  बिहार  के  मुख्य  मंत्री

 उक्त  गांव  में  गये  थे  |  वरिष्ट  पुलिस  क्षेत्र  में  पड़ाव  डाले  हुए  हैं  तथा  शान्ति  बनाये

 रखने  एवं  was  की  पुनरावृति  को  रोकने  के  लिए  qa  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  पुलिस  के

 संबंधित  उप-झ्रधीक्षक  तथा  खण्ड  विकास  अधिकारी  को  लापरवाही  के  लिए  निलम्बित  कर  दिया

 या है  ।  पीडित  ग्रामवासियों  को  शीघ्र  राहत  देने  के  लिए  3,000  रुपये  की  वितरित  की

 गई  है  ।  भारत  सरकार  राज्य  सरकार  से  पुरी  तरह  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  तथा  वह  इन  घग्पित ्

 अ्रपराधों  के  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  हेतु  जो  भी  सहायता  बिहार  सरकार  द्वारा  माँगी

 प्रदान  करेगी  |

 Mr.  Speaker.  am  not  restrictining  the  numter  of  Memtcrson  a  call  attention

 notice  to  three  as  I  have  been  assured  that  the  first  Memter  will  5  त  inutes  and  the  rest-will

 confine  themselves  to  one  question.

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma  :  The  afcresaid  tragecy  is  tke  direct  result  of  inaction

 on  the  parts  ल  the  state  Government  in  respect  of  land  reforms.  Bidar  is  the  most  backward

 State  in  the  country.  Similar  incidents  have  occurred  in  other  parts  of  the  country  also.

 Certain  verted  interests  do  not  favour  the  land  reforms  to  be  implemented.  They  have  always

 teen  trying  to  ccme  in  that  way.  We  could  acquire  only  20  lakh  acres  of  landas  a  result
 of  ceiling  on  lard.  li  comes  to  only  1/2  percent  of  the  total  cultivable  land.  Government
 skcu'd  pay  recessary  aitention  towards  this  aspect.  Government  should  rot  shift  its  responsi-
 titity  to  the  states  I  want  to  ask  whether  they  will  introduce  a  lesislation  to  achieve  this  end.
 Will  the  hon’  Heme  Minister  give  an  assurance  that  Government  wiil  acquire  land  frcm  the

 reople  who  are  kavirg  lakhs  of  bighas  of  land,  and  distritute  it  emcng  the  poor  ?  Govern-

 ment  should  bring  forward  a  Bill  errer  ding  tke  (01111 :1:11011  for  this  purpose.

 Goverrment  have  anncurced  that  asum  of  Ks-  3,0C0/-  has  been  distributed  as

 immediate  relief  emorg  tke  affected  village:s.  This  essistance  is  quite  inadequate.  They
 shcu'd  give  sufficient  assistance  to  them  as  they  are  backward  and  also  to  the  herijen
 famities.

 I  demand  11:21  the  culprits  should  be  brought  to  Eook.  It  is  unders‘ocd  that  scme

 Political  parties  are  making  capital  out  of  this  incident.  They  are  trying  to  implicate  some

 Persons  who  cre  nct  ccnnected  with  this  incident  at  all.  In  view  of  this,  Government

 should  see  that  only  real  culprits  ere  brought  to  book.

 Shri  K.  C.  Pant  :  The  question  of  land  reforms  is  not  related  to  Ministery  cf  Home

 Affairs.  However,  Government  would  consider  the  suggestion  of  the  hon.  Memter  in  add  ticn

 to  the  steps  already  taken  in  this  regard.  If  so  far  as  the  question  of  quantum  of  assistance  is

 concerned,  the  chief  Minister  has  visited  the  place  of  incident  and  he  would  censider  this

 ajuestion  in  detail.

 The  state  Government  is  investigating  the  matter  and  the  central  Government  is

 prepared  to  give  any  assistance,  if  and  when  asked  for  ly  the  State  Government

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  May  I  know  as  to  who  want  to  reap  the  crop—the
 Santhals  or  the  workers  of  the  Jandowners  ?  The  police  have  sided  with  tke  land  owners

 The  D.S.P.,  now  under  suspension,  is  related  to  the  landowners,  The  police  was  withdrawn
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 That  shows  that  lard  owners  were  given from  the  place  of  incident  only  two  days  before

 free  hard  to  crush  the  Santhal  farmers  The  atrocities  committed  by  the  landowners  are

 unprecedented.  The  Government  officials  help  the  landowners  The  Chief  Minister  of  the

 state  has  not  condemned  the  incident.  This  question  is  related  to  land  reforms.  The
 cultivaters  are  being  suppressed  Unless  Pro-landlord  policy  of  Bihar  Government  is

 changed,  the  interests  of  the  farmers  cannot  be  safeguarded  want  to  know  as  to  what
 action  has  been  taken  by  the  Government  against  the  lardlords  who  have  viola‘ed  Section  71
 of  B.T.  Act ?  I  would  also  like  to  know  the  action  taken  against  the  Insvector  who  was

 informed  about  this  incident  in  the  evening  ?  What  is  the  justification  of  releasing  the

 people  on  bail  who  were  arrested  under  Section  202  and  307?  Will  the  Government  cons-

 titute  a  committee  of  Members  of  Parliament  to  conduct  an  enquiry  into  the  whole  affair  to

 report  to  the  House  the  causes  that  led  to  the  said  incident  ?

 Shri K.  C.  Pant  :  Most of  the  questions  asked  by  the  hon  Mcmbers  pertain  to

 law  ard  order  which  is  a  state  subject  However I  have  placed  the  facts  before  the  Houcze

 according  to  the  information  received  by  us  We  have  condemned  this  ghostly  and  tragic
 Incident  The  D.S.P.  has  been  suspended  and  Ido  not  have  any  information  about  the

 Inspector  The  D:S.P.  along  with  B.D.O.  had  reached  the  spot  at  abou:  midnight

 at  हरि  किशोर  fag  :  पुर्णिया  जिले  में  यह  बहुत  ही  दुखद  घटना  हुई है
 ।  बिहार

 के  समस्त  उत्तरी  क्षेत्र  ऐसी  घटनाए
 होती  रहती  हैं  ।  बिहार  सरकार  इस  समस्या  के  साथ

 ala

 में  झ्र समर्थ  पाई  गई  है  ।  हमारे  क्षेत्र  में  फिर  दरभंगा  जिले सें  भी  ऐसी  घटनाए  हुई

 हैं  ।  समस्त  उत्तर  बिहार  में  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  खराब  होती  जा  रही  है  ।  क्या

 मत्ती  महोदय  को  पता  है  कि  हर  वर्ष  दरभंगा  कौर  मुजफ्फरपुर  जिनों  में  फसल  की

 कटाई  के  समय  ऐसी  घटनाए  होती  यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  क्या  विरोधात्मक  उपाय  fat

 गये  हैं
 ?  मैं  यह  भी  जाननाਂ  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच है  कि  श्री  राम  ग्राम  सिंह  जिसकी

 aft  पर  यह  दुर्घटना  हुई  पुलिस  को  पहले  ही  सुचित  कर  दिया  था  wie  यदि  तो  पुलिस

 ह  इस  घटना  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  थी  ।  कया  यह  घटना  सोशलिस्ट  पार्टी

 wit  विशेषकर  सोशलिस्ट  पार्टी  के  विधान  सभा  के  सदस्य  श्री  कालिका  fag  द्वारा  उठते  जित  किये

 जाने  के  कारण
 हुई

 है  ?  क्या  पुलिस  ऐसे  व्यक्तियों  को  dar  रही है  जिनका  इस  घटता  के  साथ

 कोई  सम्बन्ध  नह  है  ?  मैं  मन्त्री  महोदय  को  इन  व्यक्तियों  के  नाम  भी  बता  सकता हुं  ।  क्या

 सरकार  ऐसी  meatal  को  रोकने  के  लिये  कोई  समान  भूमि  नीति  बनायेगी  ale  उसे  atte

 क्रियान्वित  करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द  पंत  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  घटना  का  मूल  कारण  भूमि
 सुघार

 उपायों  को  पुरी  तरह  से  क्रियान्वित  न  किया  जाना  हद  है  कि  बिहार  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ।  बिहार  के  मुख्यमंत्री  एक
 ईमानदार

 व्यक्ति है  कौर  वह

 अ्रपनी  कौर  से  प्रयत्न  करेंगे  ।  यह  मामला  किसी  दल  विशेष  का  नहीं है  बिहार  े  सभी  दल

 सरकार  चला  हैं  ।  राज  कोई  भी  दल  दूसरे  दल  के  ऊपर  आरोप  नहीं  लगा  सकता  |

 पुलिस  को  इस  घटना  से  पहले  कोई  जानकारी  दी  गई  थी  या  नहीं--इसका  हमें  पता  न

 परन्तु  इस  घटना  को  किसी  y  प्रकार  उचित  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सकता  ।  माननीय  सदस्य

 द  | r=  Dye  a wr  क् अ  itU 41  नाच  इस  मामलें  a  NULGI ६  है
 wreasT  फ  जिनका  इसके  साथ ने  कहा  था  कि  कुछ ऐसे  ८  रहा
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 पै
 कोई  सम्बन्ध  नहीं प्  |  ह  है  २

 ।  में  उनसे क  ॥  ५  अनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  वह  इस  जानकारी  को  बिहार

 सरकार  को  भेज  दें  जिससे  वह  way  पानन
 द  दे  कि  |  में  इस  बात  का  भी  तय  न  रख  सकें  । NNT  रो  अग  |

 ry  य
 ता <७  चित भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य  लम्बे  भाषण  न  देकर  सीधे  प्रदान

 होगा  ।

 श्री  बी०  Fo  दास  चौधरी  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  यह  सारा

 मामला  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  है  ।  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  संविधान  में  कुछ  उपलब्ध  हैं  ?  इस  प्रकार  का  एक  उपबन्ध

 भ्रनुच्छेद  46  में  है  ।  यदि  यह  बात  ठीक  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 ?
 अनुसूचित  जाति  के  इन  संथालों  को  युगों  से  कुचला  जा  रहा  है  ।  फिर  इस  प्रकार  की  अनेक

 घटनाएਂ  हो  रही  हैं  ।  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  जिससे  इस  प्रकार  की  घटनाएं  दोबारा  न

 हों  ?  यदि  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  का  ब्यौरा  देखा  जाये  तो  पता  चलेगा  कि  इन  धनवान

 दारों
 ने  कमजोर  aif  के  लगभग  500  व्यक्तियों  की  हत्या  कर  दी  होगी  ।  इन  घटनाओं  को  रोकने

 के  विचार  से  समस्त  देश  में  समान  कानून  बनाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कार्यवाही  की

 है  ?
 निःसंदेह  यह  घटना  बहुत  ही  दीपक  है  जिसमें  इतने  अधिक  व्यक्तियों  की  हत्या  की  गई  है  ।

 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  कौर  प्रैस  में प्रकाशित  समाचारों  में  मृत  व्यक्तियों  की  संख्या  में  पन्त
 र

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  जारी  च!हिये  जो  सात

 दिन  के  भीतर  अपना  प्रतिवेदन  सभा  को  प्रस्तुत  करे  ।

 श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  :  भूमि  राज्य  का  विषय  है  ।  माननीय  सदस्य  का  सुभाव  यह  है  कि

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  समान  नीति  लागू  करने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन  जाना  चाहिये  |

 ग्रनुसुचित  जातियों  we  श्रनुसु्तित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  कौर
 उनके  अधिकारों

 के  संरक्षण  के

 लिये  सरकार  हमेशा  प्रयत्नशील  रही  है  ।  परन्तु  ऐसी  घटनायें
 से

 पता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कभी  काफी  काम  करना  बाकी  है  ।

 जहाँ  तक  मृत  व्यक्तियों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 के  अनुसार  इनकी  संख्या  12  है  संसदीय  समिति  इससे  अध्कि  क्या  कर  सकती है
 ?  राज्य  सरकार

 इस  पूरे  मामले  की  जाँच  कर  रही  है  तौर  श्रावश्यक  कार्यवाही  कर  रही  है  जैसाकि  मुख्यमंत्री  के

 घटनास्थल  पर  जाने  से  पता  चलता  है  ।  मेरे  विचार  में  संसदीय  समिति  गठित  करने  की  कोई

 दिखता  नहीं
 है

 ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अखिल  भारतीय  चिक्त्सि  विज्ञान  संस्थान  का  alan  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  पी०  :  मैं

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  की  कौर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान :  1956
 की

 19  के
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 gaia  अ्रखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  नई  ay  1970-71

 केव  T ums faa  लय
 दि  दि  में  गया प्  रन  |  देखिये  संख्या  एल० प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 ato
 1147/71]

 fafa  ऑ्रायोग  का  प्रतिवेदन

 विधि  ऑर  न्याय  मन्त्री  एच०  कार  मैं  संविधान  (25  वां

 1971  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के  46  दें  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  '  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  ato  1148/71]

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  कलकत्ता  शादी  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  उसको  समीक्षा

 संसदीय  कारें  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पाल  पर  रखता  हूं  :

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रत्तगंत

 लिखित  पत्रों  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  के  av  1969-70  के

 कार्य  की  सरक।र  द्वारा  समीक्षा  |

 केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  का  वर्ष  1969-70  का

 वार्षिक,प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ate  उन  पर  नियंत्रक  तथा

 लखा  परीक्षक  की  टिप्प/शियां  |  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 टी  1149/71]

 उपयुक्त  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण

 तथा  wast  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto

 1150/71]

 (2)  बम्बई  पत्तन  प्यास  के  वर्ष  1969--70  के  वार्षिक  लेखे  तथा  wast

 की  एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।  में

 रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1151/71]

 (3)  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान-मण्डल  का  1971

 की  घारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  कलकत्ता  ट्रामवेज  कम्पनी  का

 संशोधन  1971  तथा  अग्रेज़ी  (1971  का

 राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  6)  की  एक  प्रति  जो  भारत  के  दिनांक

 28  1971  में  प्रकाशित  gar  था  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 एल ०  टी ०  1152  71  |

 1939  लना कनी काव  122  ी
 (4)  मोटर  गाड़ी  अ्रघिनिय  च्  Lyf  की  घारा  133  को  उपधारा  (3)  के

 गत  पंजाब  पेंशन  मोटर  गाड़ी  पहला  1970
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 तथा  अग्रेज़ी  की  एक  प्रति  जो  चिराग धागा  ढ़  प्रशासन

 9  1970 में  श्रधघिसुचना  संख्या  are  arg  (4)--70/

 29748  में  हुए  थे  ।

 उपयु क्त  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक

 विवरण  या  संकरण  |  सें  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 एल०  gto  1153/71]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  लेखे

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मन्त्रालय  राज्य  सन्तरी  भाई  के०  :  मैं  दिल्‍ली

 विकास  1957  को  धारा  25  की  उपधारा  (4)  कें  meade  feet  विकास  प्राधिकरण

 के  वर्ष  1968-09  के  प्रसारित  लेखे  car  east  की  एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी

 लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।  मसें  रखा  गया  देखिंये  संख्या  एल ०

 टी ०  1154/71]

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  का  ation  प्रतिवेदन

 दिक्षा  कौर  समाज  कल्पना  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मन्त्री  डी०
 पी

 ०

 मैं  राष्ट्रीय  पुस्तक  केवल  1970--71  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 अ्रग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  ato  1155/71]

 राज्य  सभा  स्वेद

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 राज्य  याਂ दि  1.0
 Tr

 ||  ने  24  नवम्बर मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  देती  हैं  कि

 1971  को  अपनी  बैठक  लोक  सभा  द्वारा  12  ग्राम  1971  को  पात  किये  गये  राष्ट्रीय

 अपमान-निवारण  1971  को  एक  संशोधन  के  साथ  पात  किया  है  कौर  विधेयक  को  इस

 अनुरोध  के  साथ  वापस  किया  है  कि  लोक  सभा  उस  संशोधन  से  सहमति  की  सुचना  राज्य

 सभा  को  भेज  दे  ।

 राष्ट्रीय  गौरव  श्रीमान  निवारण  विधेयक --  राज्य  सभा  द्वारा  ita  रूप

 में-सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।

 PREVENTION  OF  iNSULTS  TO  NATIONAL  HONOUR  BILL—AS  AMENDED
 BY  RAJYA  SABHA—LAID  ON  THE  TABLE

 सचिव  :  में  राप्ट्रीय  गौरव  श्रीमान-निवारण  विधेयक  1971  को  जिसे  राज्य  सभा  ने  एक
 —  "7

 संशोधन  के  साथ  वापस  लौटाया  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 re  ण
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 (  ठाक  ) ४  1893  eel

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  इस्पात  पिघलाने  वाले  कारखाने  को  छत  का  काम

 पुरा  करने  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  Re  :  COMPLETION  OF  REPAIRS  TO  THE  ROOF  OF

 STEEL  MELTING  SHOP  OF  ROURKELA  STEEL  PLANT

 इस्पात  WT  बल्कि  मंत्री  एस०  सोहन  कुमार  माननीय  सदस्यों  को  याद

 होगा  मैंने  11/12  1971  की  रात  को  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  की  स्टील  मैटिंग  शाप

 की  छत  के  एक  भाग  के  गिर  जाने  के  बारे  में  इस  सदन  में  19  1971  को  एक  बयान

 दिया  था  |  इस  विषय  पर  सदन  में  हुई  बहस  के  दौरान  माननीय  सदस्यों  ने  इस  geal  से  इस्पात

 के  उत्पादन  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  ait  में  चिन्ता  व्यक्त  की  थी

 छत  गिर  जाने  से  कारखाने  में  sera  के  उत्पादन  में  रुकावट  ar  गई  थी  ।  इस्पात  उद्योग

 म ेय  घंटना  कौर  इससे  हुई  क्षति  अभूतपूर्व  थी  ।  छत  का  लगभग  10,000  वर्ग  मीटर  भाग  गिर

 गया  था  जिससे  कई  क्रेनों  कार  we  महत्वपूर्ण  उपस्करों  को  क्षति  पहुंची  थी  ।  जिन  तकनीकी

 fa  शेषों  ने ने  तुरन्त  पश्चात  दुर्घटना-स्थल  का  दौरा  किया  ६1  उन्होंने  इस  बात  पर  संदेह  व्यक्त

 किया  था  कि  40-50  मीटर से  भी  अ्रधिक  ऊ  चाई  पर  छत  के के  पुर्ननिर्माण  का  कार्य  एक  वर्ष  के

 भ्रन्दर  भी  पुरा  हो  सकेगा  |

 कई  टन  वजन  के  गिरे  हुए  इस्पात  ढांचे  जो  यू  ही  लटक  रहा  था  ate  जिसे  कौर

 ग्रसित  क्षति  को  रोकने  के  लिए  stern  आर  सावधानी  से  हटाने  की  आवश्यकता  थी  |: है।  एक

 वहुत  हो  कठिन  काम  था  ।  विभिन्न  झा कारों  के  3,000  टन  थे  अधिक  स्टील  सेक्टरों  को  प्राप्त

 करना  था  कौर  उन्हें  संविरचन  के  लिये  लाना  था  कौर  वहां  से  उन्हें  घटना  स्थल  पर  ले

 जाना  ग्राम  बहा  ख्  करना  था  ॥

 मलबा  साफ  करने  का  काम  रिको  समय  में  पुरा  दिया  गया  ।  दुर्घटना  के  एक  सप्ताह  के

 म्यार  खुले  मुह  की  भट्टियों  ने  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  था  ।  एल०  डा०  कन्वर्टर ों  जिन्हें

 सबसे  श्रमिक  क्षति  पहुंची  सात  हितों  के  अन्दर  श्रमिक  उप  से  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया

 था  जा  नरमा  व  रहा  गेप के शार के  श्रीरमण  तक  वादन  समान्य  उत्पादन  दर  )  ध =41 f=

 शत  से  अधिक  तक  पहंच  गया  ar

 माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  स्टील  पेन्टिंग  शाप  की
 छत

 का

 पुर्ननिर्माण  कार्य  अराज  पुरा  हो  जायेगा  ।  लाइम-कन्वेयर-बे  में  कुछ  छोटे-मोटे  काम  बाकी हैं  ज़ो

 2-3  दिन  में  पुरे  हो  arya  ।  इससे  उत्पादन  में  कोई  रुकावट  नहीं  त्यागी  परन्तु  कामों  को  सशक्त

 करन  क॑  काम  के  कारण  जो  अश्मगर्भ  कर  दिया  गया  पुरा  उत्पादन  करने  में  कुछ  समय  के

 लिए  कुछ  तक  रुकावट  गायेगी  ।  अरी  है  कुछ  दिनों  में  लगभग  2500  टन  प्रतिदिन  की  दर  से

 उत्पादन  होने  लगेगा  कौर  नर  सप्ताह  के  बाद  उत्पादन  की  दर  बढ़  कर  3,000  टन  प्रतिदिन  हो

 जायेगी

 एक  कटिन  कायथ  प्रशंसनीय  ढंग  से  किया  गया  है  ।  सभी
 कायों  के  लिए  योजनायें  बनाने

 तथा
 उन्हें  पुरा  करने  के  काम  roa’  पर  fra  |  |  इस

 ९ Ql  दय  के  लिए  कारखानों  के 48  र  ९.

 ठेकेदारों  जेसप्स  लिमिटेड  तथा  उनके  सहो  गायों  मैसेज  ato  बी०  Fo)
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 Statement  Re  :  Submission  of  Interim  Reports  by  National  Agrahayana 8,  1893  (3ak  2)

 Commission
 on  Agriculture

 लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रण  रेलवे  तथा  केन्द्रीय  इंजीनियरी  एवं  डिजाइन  ब्यूरो  ने  मिलकर

 कार्य  किया  है  ।  प्रारम्भ  में  यह  भ्रनुमान  लगाया  गया  था  कि  यदि  24  घन्टे  लगातार  भी  काम

 चलता  रहे  तो  भी  यह  कार्य  1972  के  मध्य  तक  पुरा  हो  सकेगा  ।  हमें  यह  wa  थी  कि

 हम  यह  कार्य  1971  के  मध्य  तक  पुरा  कर  तब  यह  कार्य  अराज  ही  पुरा  हो

 जायेगा  |

 wes  ura  हैं  कि  उन  सभी  विशेषकर  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  अधिकारियों

 तथा  जेसप्स  कौर  बी०  बी०  जिनको  इस  काम  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी

 तथा  जिन्होंने  यह  कठिन  काय  इतने  कम  समय  में  पुरा  कर  दिखाया  की  सराहना  करने  में

 नीय  सदस्य  मेरे  साथ  हैं  ।

 att
 सुरेन्द्र  सहमति  :  श्रमिकों  याद  होगा fe

 19  1971  को  भीम

 मंत्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।  इसको  लम्बा  समितियों  प्रतिवेदन  के  साथ  सदस्यों  में  बांटा  जाना

 भ्रथ्यक्ष  महोदय  :  श्राप  किसी  श्रव्य  समय  पर  इस  मामले  को  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  :  प्रत्येक  सदस्य  को  ऐसी  मांग  करने  का

 अघिकार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  इस  मामले  को  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  वह  AM  इस  बारे

 में  लिख  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ata  समिति  का  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सदस्यों  में  बांटी

 जानी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  मोहन  कुमार  मंगलम  :  यह  एक  विभागीय  समिति  थी  कौर  विभागीय  समिति  के

 प्रतिवेदन  आमतौर  से  सदस्यों  में  नहीं  बांटे  जाते  परन्तु  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  यह  एक

 qe  घटना  है  कौर  कि  समिति  के  सदस्य  विभाग  से  सम्बन्धित  नहीं  थे  कौर  वे  सभी  बाहर  से  लिखे

 गये  थें
 ।

 अत १  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  gah  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  कोई

 mata  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  द्वारा  अन्तरीय  प्रतिवेदन  दिए  जाने  के  बारे  वब कत त्व

 STATEMENT  RE  SUBMISSION  OF  INTERIM  REPORTS  BY  NATIONAL
 COMMISSION  ON  AGRICULTURE

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दोर  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  स्मरण  होगा  कि

 जब  1970  में  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  स्थापना  की  गई  थी  तब  प्रस्ताव  में  यह  निदेदा  भी

 शामिल  था  कि  आयोग  कृषि  नीति  तथा  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  कुछ  अ्ावय्यक  मामलों  पर  अपनी

 ग्रन्तरिम  सिफारिशों  देगा  ।  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  प्रथम  चारा  के  रूप  में  (1)  afar

 शील  किस्मों  ate  संकर  धान्य ों  के  उत्तम  बीजों  के  संवर्धन  तथा  (2)  save  वितरण
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 29  1971  राष्ट्रीय  कृषि  यग  द्वारा  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 दिये  जाने  के
 बारे

 में  वक्तव्य

 fe तथा  कृषि  प्  wat  कौर  प्रशिक्षण  के  कुछ  पहलुओं  से  सम्बद्ध  तीन  wafer  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  को  हैं  ।

 afar  उत्पादनशील  किस्मों  कौर  संकर  घड़ियों  के  बीजों  से  सम्बन्धित  अपनी  रिपो

 आयोग  ने  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्तम  बीजों  के  नियमित  सम्मान  को  सुनिश्चित  करने  की  हट्टी  से

 धान्य ों  के  उत्तम  बीजों  के  संविधान  ate  वितरण  से  सम्बद्ध  कुछ  पहलुओं  पर  विचार  किया  है  ।

 may  ने  विभिन्न  स्तरों  पर  आधार  तथा  प्रमापीकृत  बीज-संवर्धन  तथा  वितरण  के  लिए

 विभिन्न  अभिकरणों  के  उत्तरदायित्वों  का  वर्णन  किया  है  ।  आयोग  ने  प्रजनक  बीजों  का

 दायित्व  अनुसंधान  संस्थानों  कौर  भारतीय  कृषि  अ्रतुसंघान  परिषद  पर  ठहरता  आधारिक

 बीजों  के  विषय  भ्रायोग  ने  सुभाव  दिया  है  कि  राष्ट्रीय  बीज  निगम  अ्रखिल  भारतीय  महत्व  की

 किस्मों  के  लिए  उत्तरदायी  होना  चाहिये  कौर  राज्य  सरकारों  को  राज्य  के  महत्व  की  किस्मों  के

 लिये  भ्र धि करणा  या  अभिकरणों  को  उत्तरदायी  बनाना  चाहिये  ।  प्रमापीकृत  बीज  के  विधय

 ara  ने  उत्पादन  तथा  विपरीत  दोनों  के  लिए  हरनेक  भ्र भि करणों  की  सिफारिश  की  है  कौर

 भ्रपेक्षित  प्रोत्साहन  तथा  सुविधायें  प्रदान  करके  उनके  सुभाव  दिया  है  ।  विभिन्न  स्तरों  पर  बीज  की

 माँग  के  निर्धारण  का  उत्पादन  तथा  वीरान  अ्रमिक रणों  को  सौंपा  गया  परन्तु

 राज्य  केन्द्रीय  सरकारें  इनका  मार्गदर्शन  तथा  समन्वय  करेंगी  ।  श्राथोग  ने  fancier  की

 है  कि  विस्तार  अभिकरणों  को  खेत  में  अधिक  उत्पादनशील  किस्मों  की  निष्पत्ति  पर  पुरा-पूरा

 ध्यान  देना  चाहिये  ।

 उबर  वितरण  विषयक  seater  रिपोर्ट  गत  दो  या  तीन  वर्षों  के  दौरान  खपत  में  कमी

 को  देखते  उवेरक  सम्मान  कौर  वितरण  के  विभिन्न  पुलों  के  विषय  में  है  ।  आयोग  ने

 उर्वरकों  की  खपत  को  बढ़ाने  के  जोकि  वैज्ञानिक  कृषि  में  एक  grain  wer  विभिन्न

 उपायो  की  सिफारिश  की  है  ।

 ara  ने  चौथी  योजना  के  कृषि  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  बैरकों  की  मांग  का

 वास्तविक  अनुमान  लगान  हेतु  एक  विशेष  दल  की  स्थापना  का  सुभाव  दिया  ये

 उर्वरकों  के  आयात  कौर  वितरण  के  आधार  पर  होने  चाहियें  ।  ग्रा योग  ने  देशी  उत्पादन

 को  न  केवल  बढ़ी  हुई  माँग  थो  पूरा  बल्कि  पोषाहारों  के  सन्तुलित  प्रयोग  करने  के  लिए  भी

 सिफारिश  की  है  ।

 सामायिक  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  की  afte  वितरण-व्यवस्था  सुप्रवाही  करने  के  लिए

 सिफारिश  की  गई  जिसमें  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  तथा  उर्वरक  के  उत्पादकों  द्वारा  उपभोग

 केन्द्रों
 के

 समीप  मध्यवर्ती  भंडारणों  को  रख-रखाव  रेल  द्वारा  सुगम  रेल  से  न  जुड़े

 हुए  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  निकट  विशेष  भंडारों  का  तथा  श्रांत  रिक  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा

 दुर्गम  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सप्लाई  करना  सम्मिलित  उकेरा  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 सरकार  तथा  उवंरक  उत्पादकों  ने  एक  बड़े  प्रोत्साहनात्मक  प्रयत्न  तथा  मृदा  विश्लेषण

 क्रम  की  सिफारिश  विक्रय  को  बढ़ाने  के  लिए  वितरण  सामानों  के  संशोधन  के  सम्बन्ध  में

 सुभाव  दिए  गए  हैँ  जबकि  वितरण-प्रणाली  के  दिए  गए  काय  में  सहकारी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देकर
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 विशेष  उपाय  करने  का
 विचार

 संबोधित  सीमाओं  की  सिफारिश  करने  में  आयोग  ने  यह

 ध्यान  रखा  है  कि  awa  के  मुल्य  न  ५  |  इसने  विशेषकर  छोटे  तथा  सीमान्त  कृषकों  एवं  फुटकर

 fata  के  लिए  सुगम  तथा  सामयिक  ऋणी  देने  के  उपायों  की  सुनिश्चित  के  सम्बन्ध  में  भी

 सुभाव  दिया  है  ।  उर्वरकों  की  अच्छी  कोटि  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपायों  पर  भी  बल  दिया

 गया  है  ।

 कृषि  विस्तार  तथा  प्रशिक्षण  के  कुछ  पतलूनों  पर  अपनी  श्रीराम  रिपोर्ट

 mat  ने  विस्तार  तथा  प्रशिक्षण के  सम्बन्ध  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  राज्य

 विभागों  के  कार्य  का  acta  किया  है  |  इसने  मूल  तथा  व्यावहारिक  श्रनुसंघान  को  सूद  करने  की

 सिफारिश  की  है  कौर  ऐसे  भ्र चु संधान  के  निधीयन  के  लिए  सुभाव  दिये  हैं  |  इसने  कृषि
 तथा  कृषि

 से  सम्बन्धित  मूल  विज्ञानों  में  मालिक  श्रचुसंधान  के  लिए  50  प्रोफेसर  के  पदों  को  सर्जित  करने  का

 भी  सुभाव  दिया  है  ।  इनमें  से  कुछ  पद  इतने  प्रतिष्टित  होंगे  कि  जिनसे  ख्याति  प्राप्त  वैज्ञानिक

 आकर्षित  हो  सकेंगे  |

 आयोग  की  हट्टी  कृषि  विश्वविद्यालय  yer  तथा  रिक  अनुसंधान  के  लिए

 दायी  होने  जबकि  अ्रनुकल न ा  श्रचुसंघान  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  होना  चाहिए  ॥

 इसी  विस्तार  कार्य  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  होना  चाहिए  कौर  विश्वविद्यालय
 ७०

 का  कार्य  विस्तार-दक्षिणा  तक  ही  सीमित  होना  चाहिए  ।  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में

 संधान  तथा  विस्तार  अवयवों  के  प्रभाग  बनाकर  विश्वविद्यालयों  के  पुनर्गठन  की  भी  सिफारिश  की

 गई  है  ।  आयोग  ने  जिला  तथा  तहसील  स्तरों  पर  विशेषज्ञों  को  प्रदान  कर  विभागों  को  सुप्रवाही

 तथा  सुदृढ़  करने  की  भी  सिफारिश  की  है  ।

 कृषकों  तथा  विभागों  के  वरिष्ठ  एवं  कनिष्ठ  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  राज्य

 विभागों  तथा  क़षि  विश्वविद्यालयों  के  सम्बन्धित  कार्य  थी  उल्लिखित  किए  गए  कृषक  तथा

 उनके  लड़कों  को  विभिन्न  विषयों  में  दी ब  तथा  ay  अवधि  की  प्रशिक्षण  सुविधायें  प्रदान  करने  के

 लिए  प्रत्येक  जिले  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करते  की  भी  सिफारिश  की  गई
 है  ।

 ह  जनर  ी न
 अन्त  योग  ने  प्रत्येक  राज्य  में  क़षि  विश्वविद्यालयों  एवं  atiyt  के  सामंजस्यपूर्ण

 कार्य  को  सुनिश्चित  करने  कौर  समस्त  रूप  से  प्ुवेअ ण  करते  के  कृषि  मंत्री  दी  श्रष्पक्षता

 में  एक  बॉडी  के  गठन  का  aaa  दिया  जिसके  सदस्य  विश्वविद्यालय  का

 सम्बन्धित  विभागों  के
 अध्यक्ष  तथा  कृपि-उत्पादन  आयुक्त  होंगे  ।

 ford  की  प्रतियाँ  सदन  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  > ध  |  रिपोर्ट  अराज  दी  प्राप्त  हुई
 अर  मैंने  निदेश  दे  दिया  है  कि  इस  मामले  में  रार कार  दारा  ait  की  कार्यवाही  करने  से  पहले

 इनकी  शीघ्र  जांच  की  जाए  |

 मानपुर  जिला  परिषद  विधेयक  पुरःस्थापित
 MANIPUR  (HILL  AREAS)  DISTRICT  COUNCILS  BILL-INTRODUCED

 गृह-मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता हं
 कि  मणिपुर  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जिला  परियदों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
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 yy  xr  हनी
 8  1893  इस्लाम  GIS  र  मत  भारतीय  उच्चायुक्त  द्वारा  दिये  गये

 nae  कथित
 वक्तव्य  के  बारे

 में

 mene  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 fer
 महिदपुर  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  पहाड़ी  क्षेत्रों
 में  जिला  परिषदों  की  स्थापना  करने  का

 उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ्
 The  motion  was  adopted

 थो  कृष्ण  चन्द्र  पस्त  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 इस्लामाबाद  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  दारा  दिए  गए

 कथित  बताया  के  बारे  में

 RE  :  REPORTED  STATEMENT  BY  INDIAN  HIGH  COMMISSIONER
 IN  ISLAMABAD

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  नियम  377  के  ग्रन्तगंत  यह  मामला  उठाना  चाहता  हू ं।

 स्वेप्रथम  हम  सरकार  से  स्पष्टीकरण  लेना  चाहते  हैं  |

 च्
 मैं  समाचार  पत्रों  में  छपे  इस  समाचार  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  कि  पाकिस्तान  में  भारत  के

 उच्चायुक्त  श्री  जे०  के०  अटल  ने  कहा  है  कि  पाकिस्तान  मे  सिविल  सरकार  की  शीघ्र  स्थापना  से  युद्ध

 की  सम्भावना  कम  हो  गई  है  ।  इस  देश  के  किसी  भी  प्रतिनिधि  द्वारा  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देना

 एक  अ्रसाधारण  बात  है  ।  सभी  लोग  जानते  कि  पाकिस्तान  में  दिखावे  के  चुनाव  द्वारा  सिविल

 सरकार  बनाकर  लोगों  को  धोखा  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में  प्रधान  मंत्री  तथा

 देश  के  भ्रमण  वक्ताश्रों  ने  इस  बात  को  पुरी  तरह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  जब  तक  शेख  मुजीबुर्रहमान

 तथा  ग्न्य  लोगों  को  जो  25  मार्चे  के  चुनाव  में  जीते  रिहा  जाता  तथा  उनको

 भ्र पनी  इच्छा  की  सरकार  नहीं  बनाने  at  जाती  तब  तक  राजनीतिक  awd  का  कोई  wert  ही

 नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  श्री  अटल  ने  ऐसा  वक्तव्य  दिया  थाने

 कया  ag  वक्तव्य  ठीक  ढंग  से  पत्रों  में  श्रावित  gars  ?  यह  बहुत  गम्भीर  मामल  है  ।  दूसरी

 बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  उच्चायुक्त  को  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देने  का  क्या

 अ्रधिक!र  है  ।  क्या  सरकार  का  भी  ऐसा  कोई  विचार  है  जो  कि  देश  के  लोगों  पर  सरकार ने  प्रकट

 नहीं  किया  है  ।  मैं  यह  विश्वास  नहीं  कर  सकता  कि  सरकार  ने  देश  से  कोई  बात  गुप्त  रखी  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  stan  ने  देश  के  हितों  के  लिए  खतरनाक  तथा  इतना

 दाराना  वक्तव्य  किस  आधार  पर  दिया  है  ।  क्या  सरकार  इस  व्यक्ति  को  वापस  बुलायेगी  क्योंकि

 वहू  इस  पद  के  योग्य  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Shri  Atal  is  making  such  statements  as  can

 Jioparadise  the  position  of  India.  These  statements  are  also  strengthening  the  hands  of  those

 who  want  to  raise  this  matter  in  the  Security  Cou:cil.  May  I  know  whether  he  can  express

 his  personal  views  in  matter  such  as  this.  1tissaid  that  Shri  Atal  carrier  a  message  from

 Mrs.  Gandhi.  Shri  Atal  has  also  said  that  Mrs.  Gandhi  has  repeated  her  desire  that  Pakis-

 tan  Government  should  scek  a  political  soluticn  to  the  East  Bengal  crises  by  negotiating

 with  the  recently  elected  representatives  of  the  people.  11  should  be  noted  that  the  words
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 ———

 recently  elected  <re  in  inverted  commas.  It  can  te  taken  as  those  persons  which  have  recent!y

 teen  declared  elected  in  the  four  electios  conducted  by  Pakistan  Government.  May  know

 whether  was  referring  to  those  people  or  those  who  were  elected  during  the  elections  held

 in  Merch  last.  wcu'd  say  that  Stri  Atal  has  to  taken  undue  advantage  of  his  pcst  He

 should  te  called  tede  if  the  statement  which  has  appeared  in  the  dapers  is  correct.  The  hon.

 Mini‘ter  should  teke  this  House  and  people  of  the  country  into  confidence  by  declaring  that

 no  1८९०0 118110 05  zre  going  on  with  Pakistan.

 विदेश  मंत्री  cant  :  मैं
 सब॑  प्रथम

 अपनी  नीति  को  स्पष्ट  करके  चाहता

 हम  किसी  भी  प्रकार  पिछलग्गू  सरकार  की  स्थापना  के  विरुद्ध  हाल  में  पूर्वी  बंगाल

 में  हुए  दिखावे  के  चुनावों  के  श्राघार  पर  भी  सरकार  बनाये  जाने  के  हम  विरुद्ध  हैं  हमारी  स्थिति

 निरंतर  रूप  से  यह  रही  है  दिसम्बर  1970  के  चुनाव  में  जो  लोग  चुनाव  जीते  थे  वहीं  वास्तविक

 रूप  से  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
 उनकी  सदस्यता  समाप्त  करने  का  कोई  औचित्य  नही ंहै

 ।

 नये  चुनावों  को  हम  स्वीकार  नहीं  करते  ।  यह  चुनाव  हमें  मान्य  हैं  ।  हमने  सदा  यह  कहा  है  कि

 हमें  दही  राजनीतिक  स्वीकार  होगो  जो  कि  वहां  के  चुने  गए  प्रतिनिधियों  को  मंजूर  हो  ।

 राजनीतिक  समझौते  के  बारे  में  बातचीत  वही  लोग  कर  सकते  जो  दिसम्बर  1970  के  चुनाव  में

 जीते  थे  ।

 हमने  अपन  उच्चायुक्त  को  दिल्‍ली  बुलाया  था  कौर  कुछ  पहलुश्नों  के  बारे  में  उसको

 कारी  दी  थी  ।  हम  यह  भी  चाहते  थे  कि  वह  पाकिस्तान  में  उच्चस्तर  पर  पम्प कं  स्थापित  करे  ।

 इस  प्रकार  हम  पाकिस्तान  की  इच्छा  जानना  चाहते  थे  ।  यह  एक  साधारण  बात  है  ।

 प्पक्स्तिन  के  साथ  आजकल  हमारे  संचार  साधन  बहुत  सीमित  इस  वक्तव्य  को

 एस्स्थिटिड  प्रेस  श्राफ  waar  द्वारा  प्रकाशित  किया  गया  है  ।  किसी  बात  को  तोड़फोड़  कर  पेश

 करना  उनके  लिए  कोई  साधारण  चीज  है  |

 हमारे  विदेश  कार्यालय  ने  उच्चायुक्त  को  कल  एक  तार  भेजा  है  ।  उसका  उत्तर  जाने  तक

 हमें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  सरकार  की  नीति  मैंने  स्प  ्  करके  बता  दी  है  a  इस  बारे  में  किसी

 को  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकदमों  :  उनसे  तक  सम्पर्क  स्थापित  न  कि !

 जाने  उत्तर  न  लिए  जाने  के  क्या  काररा  हैं  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  यदि  वक्तव्य  काफी  हद  तक  ठीक  हुआ  तो  क्या  सरकार  इस  मामले

 को  गम्भीर  रूप  से  लेगी  ?

 श्री  स्वरण  सिह  :  यदि  यह  सिद्ध  हो  गया  कि  उन्होंने  कोई  बात  सरकारी  नीति  के  विरुद्ध

 कही  है  तो  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  May I  know  whether  we  can  not  contact  our  High
 Commissioner  on  telephone  ?

 श्री  स्वरों  fag  :  टेलीफोन  पर  सम्पर्क  स्थापित  करने  में  अनेक  कठिनाइयां हैं  ।
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 29  1971  जारी जाँच  ग्रा योग  संयोजन
 ह  क  गन

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fcurteen  of  the  Clock.

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  मिनट  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Saba  re-assembled  after  lunch  at  six  minutes  past  fourteen  of  the  clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हए
 Mr.  Deputy  speaker  in  the  Chair

 जांच  aia  विधेयक--जोरों

 COMMISSION  OF  INQUIRY  (AMENDMENT)

 उपश्ध्पन्न  महोदय  :  जांच  योग  विधेयक  खण्ड-दार  चर्चा  होगी  ।  कोई

 संशोधन  प्राप्त  नहीं  ह  है  ।  प्रश्न  यह  है  :

 ‘fe  खष्ड  2  से  15  विधेयक  के  आग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वकृत  इश्रा
 The  motion  was  adppted

 खण्ड  2  से  15  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  2  to  15  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  The  Enacting  Formula  and  the  Title  wcre  added  to  the  Bill.

 गृह  मन्त्रालय  तथा  कार्मिक  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  मैं  प्रस्ताव

 करता हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम्ना  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  है क

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  Some  times  such  laws  are  enacted  which  serve  no  useful

 purpose.  Such  tyre  of  laws  shculd  te  repeated.  The  Goverrmen'  do  not  implement  the

 ordinary  law  and  appoint  an  inquiry  Commission  just  to  suppress  the  agitated  public  and  to

 conceal  their  own  shortcomings.  Morecver,  it  is  not  necessary  that  the  Goverrmert  should
 implement  its  recommendation.  In  cases  where  remedies  are  otherwise  available,  there  is
 no  use  of  appointing  an  inquiry  Commission.  Government  appoints  different  inquiry
 Commissions  bur  tuke  no  actions  on  their  recommendations.  Such  type  of  inquiry  Commi.
 ssions  serve  no  purpose.

 The  Government  wants  to  give  some  more  powers  to  the  inquiry  Commissions.
 This  thing  cannot  be  understood.  It  is  no  use  making  an  inquiry  in  Cameraon  matters  of

 public  importance.  The  Government  implement  the  recommendations  of  the  Commissions
 only  if  they  are  favourable  to  them.

 There  is  no  use  enacting  a  law  just  as  an  eye  wash.  The  law  must  be  so  framed  ina
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 menner  that  it  may  serve  come  useful  ‘purpose  The  Law  has  made  several

 recommendations  for  improvement  but  they  have  not  been  implemented

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  ef

 Persoual  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha) :  I  do  not  agree  with  the  hon.  Member's  suggestion  that

 the  Bill  should  be  dropped.  He  has  not  given  any  plansible  arguments  in  suppcrt  of  his

 contention  It  is  not  coriect  to  say  that  Government  do  not  implement  the  recommenda-

 tions  of  the  Commission  they  appoint  We  have  tried  to  make  improvements  in  the  law  by
 है bringing  the  Bill  We  have  sent  all  the  matters  in  this  regard  to  the  Law  Commission

 has  given  some  suggestions  and  we  have  accepted  them.  Besides  this  Bill  vas  referred  to

 This  Bill  has  been the  Select  Committee  and  we  have  also  accepted  its  recommendations

 introduced  in  the  House  after  effecting  useful!  changes  in  it

 I,  therefore,  request  the  House  to  pass  this  Bi  The  Enquiry  Ccmmissicns  serve

 very  important  purpose

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 mea rf  यह  है

 कि  विधेयक  को  पारित  किय गा  जायेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा |
 The  motion  was:  adopted

 चीरा  भारती  1  पक

 (VISVA  BHARATI  (AMENDMENT  BILL}

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  अपर  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sto  एस०  नस्ल

 में  प्रस्ताव  करता  ह

 विश्व-भारती  अ्रघिनियम  1951  का  शरीर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 किया  जाये  |

 सपा
 मं सभा  की  इस  भा  नगा  ।  सें से  सहमत  हूं  कि  सरकार  को  विश्वविद्यालयों  के  सुचारू  ढंग  से

 कार्यकरण  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  सें  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  सरकार  को  विधान  में  संशोधन  लिये  उक्त  विधेयक  प्रस्तुत  करना

 पड़ा  |

 ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  विश्वविद्यालय  में  कुछ  छौटे  सेक्शन  ऐसा  कार्य  कर  रहे  हैं

 जिससे  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  कौर  छात्रों  के  लिये  सामान्य  रूप  से  कार्य  करना  कठिन  हो

 गया  है  ।

 यह  विधेयक  विश्वविद्यालय  पर  आन्तरिक  प्रभाव  को  रोकने  शौर  विश्वविद्यालय  का  काय

 सुचारू  ढंग  से  चलाने  के  लिये  लाया  गया  है  ।

 सदस्य  अनुभव  करेंगे  कि  इस  विधेयक  से  विश्वविद्यालय  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  सुघार

 होगा  |  इससे  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  के  शैक्षिक  संचालन  कौर  बौद्धिक  वातावरण  की  रक्षा

 करने  में  सहायता  मिलेगी  |
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 8  893  विर्द  भारती  विधेयक

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  एक  छोटा  कोट  अर्थात  मुख्यतया

 विश्वविद्यालय  के  शिक्षक  शामिल  होंगे  और  जो  न्यूनाधिक  अनेक  विश्वविद्यालयों  के  मुख्य  सिद्धांतों

 के  भ्रनुरूप  एक  छोटी  कार्यकारिणी  जो  बनारस  विश्वविद्यालय  के  लिये  सभा  द्वारा

 भ्रनुमोदित  अधार  पर  होगी
 ?  तथा  एक  वित्त  समिति  स्थापित  करना  है  ।  भ्रध्ययन  मंडल  के

 विधान  में  भी  संशोधन  किये  गये  |

 सरकार  दिन  ही  गजेन्द्र  गढ़कर  समिति  के  प्रतिवेदन  द  है  आधार  पर  विश्वविद्यालय  के

 सम्बन्ध  में  एक  नया  विधेयक  सभा  के  समक्ष  लायेगी  |

 सरदी  र्थ  3  1971  को  एक at  en  अध्यादेश  द्वारा  द्  विधायक  को

 पुर  पित  किया  गया  गया  था  ।  इस  बारे  में  एक  प्रेस त
 टनी  जारी  किया  गया ४  जिसमें

 यह उल्लेख  किया  गया  था  कि  विश्वविद्यालय  के  प्रशासनिक  निकाय  में  शीघ्र  परिवर्तन  करने  के

 लिये  विधेयक  पेश  करना  श्रावश्यर  था  कौर  नामनिर्देशित  विश्वविद्यालय  पकाये  के  स्थान  पर  चले

 गये  व्यक्तियों  की  ब्य मस् था  श्रावस्ती  था  ।

 विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद्‌  में  15  सदस्यों  में
 से

 केवल  2  सदस्य  ही  निर्वाचित

 हैं  wt  ये  चुने  गये  सदस्य  शिक्षकों  का  प्रतिनिधित्व  न  कर  wage  विद्यार्थियों  का  प्रतिनिधित्व

 करते  ट्  ।  बयान  विधेयक  में  निर्वाचित  सदस्यों  के  स्थान  प  नाम  निशित  NG  र्मियों  की ट

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  विधेयक  का  seer  दिक्षा  प्रणाली  में  gare  करना  न  होकर  केवल

 नितिन

 ay  1969  में  एक  प्रमख  व्यक्ति  ने  जो  विश्वविद्यालय  परिषद ड  ate  विश्वविद्यालय  कोटे  के

 सदस्य  दिइ्वविध्यालय  के  विजिटर  को  एक  पत्र  लिखा  था ।  उस  समय  विश्वविद्यालय  के

 उपकुलपति  ने  त्याग  पत्र  दे  दिया  था  शौर  इस  कालरा  कुछ श  अन्दोलन  भी  हुमा  था  ।  उन्होंने यह
 भी  लिखा  कि  देना  में  हरनेक  eof  से  ade  शिक्षा  संस्थाओं  को  काफी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड  रहा  था  ।  सामान्यतया  जांच  संकट  के  काफी  समय  बाद  की  जाती  जिसके  परिसरों

 ग्रीक  अच्छे  नहीं  निकलते  हैं  ।
 रद  ची  हो  जांच  कर  जाये  तो  see  को  वहुत हद  तव

 टाला  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  प्रिये  एक  oe  पत्र  में  लिखा  था  कि  विश्वविद्यालय  की  सर्वोच्च

 कार्यकारी  परिषद्‌  को  विश्वविद्यालय  के  कार्य  के  बारे  में  पूरी  जांच  करनी  चाहिये  कौर

 विद्यालय  के  arg  में  ताने  वाली  विभिन्न  कठिन  इयों  को  दूर  करना  चाहिये  ।  इसके  बावजूद  न  तो

 परिषद्‌  ने  ही  we  ना  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने
 मामले  की  कोई  जांच  की  |

 पिछले  दिनों  की  घटनाश्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  ने  विधायक  प्रस्तुत  करने  से

 पूवे  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद  से  विचार-विमर्श  किया  था  ?  जहां  तक  yy  जानकारी

 है  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 टाचार-वीमेन

 नहीं  किया  गया
 |  विश्वविद्यालय  को  aa  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  जब  तक  किसी  बीमारी  का  पता  न  लगे  तब  तक  उसे  दूर  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  चाहे  कितने  ही  अध्यादेश  जारी  किये  जायें  कौर  नाम  निर्देशित  निकायों  को  स्थापना

 की  विश्व  विद्यालय  की  कठिनाइयां  दुर  नहीं  होंगी  ।

 डी  =  TIT: *
 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  est  अनुवाद  का  संक्षिप्त fi बन्दा  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Bengali.
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 विश्वविद्यालय  के  रजिस्टर  ने  त्याग  पत्र  दे  दिया  था  लेकिन  उनसे  छुट्टी  पर  चले  जाने

 को  कहा  गया  है  कौर  उनकी  छुट्टी  बार-बार  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 परीक्षा  नियंत्रक  का  स्थान  आरम्भ  से  ही  खाली  पड़ा  है  ।  शान्ति  निकेतन  विश्व  विद्यालय

 का  भाग  है  लेकिन  उसमें  4  वर्ष  से  कोई  प्रिंसिपल  नहीं  है  ।  इसी  प्रकार  आ्रान्तरिक  लेखा

 तक  wit  बिल  अधिकारी  के  पद  खाली  पड़े  हैं  ।  इसके  क्या  कारण  हें
 ?  इस  प्रकार  विश्वविद्यालय

 की  गतिविधियों  में  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  है  |

 इतिहास  विभाग  के  मुख्य  अ्रधिकारी  का  arg.  से  सम्पक  है  कौर  वह  शान्ति

 तन  में  तीन  दिन  से  अधिक  नहीं  रह  सकते  ।  हिन्दी  विभाग  में  विद्यार्थियों  से  प्रतीक  शिक्षक  ह

 शिक्षकों  की  नियुक्तियां  उनकी  योग्यता  के  झ्राघार  पर  न  की  जाकर  सिफारिश  के  भ्राता  पर  की

 जाती है

 इसी  प्रकार  भ्रष्टाचार  का  विश्वविद्यालय  के  प्रवासन  में  भी  बोलबाला  है  ।

 एक  नात  मैट्रिकਂ  व्यक्ति  को  असिस्टेन्ट  नियुक्त  किया  गया  है  क्योंकि  उसे  प्रभाव

 हाली  व्यक्तियों  का  समर्थन  प्राप्त  है  ।  इसके  पदोन्नतियों  भी  मनमाने  ढंग  से  की  जाती

 हें  are  योग्यता  प्राप्त  शिक्षकों  की  उपेक्षा  की  जाती

 जब  पश्चिम  बंगाल  के  सब  विश्वविद्यालयों  में  हड़ताल  हुई  थी  तब  विश्वभारती

 दिन  कक्षाएं  लग  रही  थीं

 विश्वविद्यालय  को  70  से  §0  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  मिलती  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 उसकी  राय  के  अन्य  साधन  भी  हें  ।  लेकिन  इस  ara  का  कोई  हिसाब  नहीं  fear  जाता ।  शिक्षकों

 की  बैध  मांगों  की  भी  सुनवाई  नहीं  की  जाती  ।  बार-बार  अ्रतुरोव  करने  पर  भी  केन्द्रीय  सरकार

 ने  इस  मामले  की  जांच  नहीं  की  है  ।  वर्तमान  अध्यादेश  था  विधेयक  के  माध्यम  से

 विद्यालय  की  कठिनाइयों  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  हुए  २०  वर्ष  हो  गये  हैं  परन्तु  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों

 बारे  में  कोई  नियम  नहीं  बनाये  गये

 श्री  निकेतन  विश्वविद्यालय  की  स्थापना
 सुभान

 के  रद्द  इक  से  गई  लेकिन  इस

 के  केवल  5  प्रतिशत  कमंचारी  श्रनुसंधान-कार्य  करते  हे  बाकी  95  प्रतिश्त  कर्मचारी  प्रशासनिक

 कार्य  में  लगे  हें  ।  इस  बारे  में  जांच  की  गई  थी  लेकिन  जाँच  की  रिपोर्ट  at  पानी  है  ।

 गत  वर्षों  में  विश्वविद्यालय  में  ३०  घटवाए  हुई हूं  UH  घटना  में  कार्यालय  सुपरिन्टेन्डेन्ट
 की  हत्या  भी  की  गई  थी  |  इसके  बावजूद  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  उपचारात्मक

 वाही  नहीं  की  ।

 विश्वविद्यालय  का  यह  नियम  था  कि  एक  छात्र  तीन  बार  असफल  होने  पर  फिर  परीक्षा

 में  नहीं  बैठ
 लेकिन

 उक्त  नियम
 को

 भी
 समाप्त  कर  गया  है  ।  सत्तारूढ़  दल  स्थिति

 का  लाभ  उठाने  में  लगा  है  |
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 भारती $$.  विश्व
 भ  १  (  विधेयक

 केवल  अध्यादेश  जारी  करने  से  स्थिति  में
 merry  > J¥
 सुधार  नहीं  ह  गा  ।  यदि  वहां  स्थिति  में  सुधार

 करना  है  तो  विश्वविद्यालय  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करना  होगा  |

 am
 एच०  एन०  शुकों  उत्तर  qa)  वर्तमान  सरकार

 से  तानाशाही ी  की  बु  जाती

 हैं  दुख  की  बात  है  कि  शिक्षा  मंत्री  श्री  fags  शंकर
 |

 |  ज ie  ङ्घ  मामले  में  जांच  का

 काय  गया  सदन  में  उत्तर  देने  के  लिये  उपस्थित  नहीं है

 ₹। ९,१०९, सरदार  को  विश्वविद्यालय श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  अपने  अन्तिम  भाषण  में  कहां  था  कि

 से  थोड़ा  अलग  रहना  चाहिये  |

 सरकार  भूल  गई  है  कि  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  किन  लक्ष्यों  को
 लेकर

 की  गई  थी  ।  विश्वविद्यालय  के  सब  आदर्शों  को  तिलांजली  दे  दी  गई
 है

 ।

 गत  अनेक  वर्षों  से  विश्वविद्यालय  गिरावट  की  ate  जा  रहा है  यद्यपि  श्री  मती  इ  दिखा

 गांधी  इस  विश्वविद्यालय  की  उपकुलपति  हैं  अनेक  वर्षों  से  विश्वभारती  विश्वविद्यालय  के  मामलों

 की  वास्तविक  जांच  करते  की  मांग  की  जा  रही  है  |  लेकिन ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  ae  मांग  इस

 लिये  की  जाती  रही  है कि  विश्व  करती  की  fafa  cf  संस्कारों  की  स्थिति  खराब  होती  जा  रही
 है

 जिसे  दा दनि कता  का  एक  उन्नत  केन्द्र  सभा  जाता  है
 वह  समाप्त  प्राय  हो  गया  है  ।  श्री  निकेतन

 में  ग्रघिकांदा  संस्थानों  में  स्थायी  रूप  से  कोई  झ्रध्यक्ष  नही  रहा  है  |

 विश्वविद्यालय  के  रजिस्ट्रार  की  स्थिति  भी  शभ्रनिद्चित  है  और  कोई  शभ्रान्तरिक  सं परी

 क्षा  अधिकारी  भी  नहीं  है  ।  मेरे  एक  जो  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीश  वहां  के

 वित्तीय  अधिकारी  हैं  जो  कभी-कभी  वहां  wie  रात  हैं  ।

 यदि  यह  अ्रध्यादेश  कौर  बाद  में  गया  विधेयक  अच्छे  उद्  ण्य  से  लाए  गए  होते  तो

 म  इसका  स्वागत  करता  परन्तु  ऐसा  नहीं है
 |  राष्ट्रपति  को  जो  इसके  घारा  10  (2)

 के  अधीन  जांच  कराने  का  अधिकार  है
 किन्तु  उन्होंने  इसका  कभी  प्रयोग  नहीं  किया  ।  प्रधान  मंत्री

 को  भी  इसके  लिए  कई  बार  कहा  गया  परन्तु  शिकायतें  अर  खराबियाँ  एकत्र  होती  रहीं  तौर

 अ्रधिनियम  में  प्रस्तावित सरकार  ने  त्रस्त  में  कह  दिया  कि  हम  इसको  झपने  नियंत्रण  में  लेते

 जांच  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  मंत्रिमंडल  ने  शिक्षा  मधु  से  कहां  कि  वह  स्वयं  जाँच  करें  कौर

 उन्होंने  कह  दिया  कि  जांच  कर  ली  गई  हैं  ।  कैसे  जांच  क्या  जांच  हमें  कुछ  पता  नहों

 चला  |  शिक्षा  मंत्री  द्ञायद  शान्तिनिकेतन  गए  ही  क्योंकि  किसी  a  भी  हमें  नहीं  बताया  कि

 वह  उनसे  मिले  थे  या  उनसे  कोई  बातचीत  जांच के  बारे  में  हुई  थी  |

 विश्वभारती  में  भूत पूवे  छात्रों  के  प्रतिनिधियों  का  बोलबाला  जिनके  कारण  डा०

 कालीदास  उपकुलपति  को  त्याग  पत्र  देना  पड़ा  कौर  इन्हीं  छात्रों
 का

 मेलजोल  कुछ

 संदिग्ध  लोगों  से  है  जो  अनन्द  बाजार  पत्रिका  निकालते  ह  ।  देश  से  ऐसे  प्रभाव  जितनी  जल्दी

 समाप्त  हों  उतना  ही  अच्छा  होगा  ।

 सरकार  के  मन  की  बात  हम  नहीं  इसी  लिए
 हम  चाहते  @  कि  की  गई  जांच  के  बारे

 में  हमें  बताया  जाये  क्योंकि  फलस्वरुप  , यह  अध्यादेश

 a

 शौर  यह  विधेयक  पाया

 यह  कार्य  विश्वभारती  को  बचाने  का  नहीं  a  हथियाने  का  है है  कौर  इसका  कारण शायद  यह है
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 कि  पश्चिम  बंगाल  पिछले  कुछ  समय  में  इस  प्रकार  की  अतिवादी  गतिविधियों  का  केन्द्र  रहा  है

 जिन्होंने  हम  सभी  को  चौंका  दिया  इन्हीं  कार्यवाहियों  वर  काबू  पाने  के  लिए  विश्वविद्यालय

 में  आवश्यक  स्वायत्तता  को  समाप्त  करके  तानाशाही  ढंग  से  इसे  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिया  गया  ।

 हालांकि  विश्वभारती  के  छात्र  कौर  भ्र ध्या पक  ऐसे  कार्यों  में  afer  सक्रिय  नहीं  रहे  ह  ।  क्या

 विश्वभारती  की  कौर  समितिਂ  को  भंग  जिसने  उपकुलपति  को  नियुक्ति  किया

 उपकुलपति  को  श्रमिक  सक्रिय  बनाया  सकता  है  जबकि  वह  राज्य  मंत्री  या  शिक्षा  मंत्रालय  के

 प्राधिकारियों  की  करें  ।  मैं  यदि  उनके  स्थान  पर  होता  तो  कभी  उपकुलपति  न  बना

 रहता  ।

 सरकार  सदा  ही  यही  रवैया  अपनाती  है  कि  पहले  एक  विधेयक  लाया  जाता  है  शौर  इस

 की  आलोचना  होने  पर  कह  दिया  जाता  है  कि  व्यापक  विधान  बाद  में  लाया  जाएगा  ।  परन्तु  ऐसा

 कती  नहीं  होता  कौर  जब  ऐसा  विधेयक  बाद  में  लाया  भी  जाता  है  तो  ear  इतनी  खराब  हो  चुकी

 होती  है  कि  वह  भी  पर्याप्त  ही  सिद्ध  होता  इसीलिए  हमें  साव'धान  रहना  चाहिये  ।  में

 सफलता  हुं  कि  अराज  सभी  विश्वविद्यालयों  की  दशा  ,  खराब  है  वह  चाहे  बनारस  अलीगढ़

 दिल्‍ली  हो  या  विश्वभारती  हो  तो  कौर  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  भी

 गांव पूर्ण  बौद्धिकता  का  वातावरण  श्री  जो  उस  नेता  के  संकल्प  से  कोसों  दूर  है  जिसके  नरम

 पर  यह  विश्वविद्यालय  बनया  गया  था--इसका  कारण  सरकार  का  मनमाना  कौर  तानाशाही  रवैया

 ही  गत  2-3  बंदों  से  सरकार  ने  छात्रों  wie  शिक्षकों  की  विश्वविद्यालय  के  कार्येकररण

 की  जांच  की  प्रत्येक  मांग  की  उपेक्षा  की  है  यदि  सरकार  के  विचार  में  इस  विधेयक  के  अधीन

 स्वतंत्र  विचारों  वाले  शिक्षाविद  विश्वभारती  के  लिए  नामजद  far  जा  सकेंगे  तो  मेरे  दोचार  में

 यह  संभव  नहीं  होगा  ।  म  दोहराता  ह  कि  शान्ति  निकेतन  कौर  विश्वभारती  के  बारे  में

 सरकारी  कार्यवाही  पर  मुझें  क्षोभ है
 कौर  यह  विधेयक  विश्वभारती  की  स्वयं  जाती  पर

 एक  वीभत्स  उपहार  ही  है  ।

 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda):  With  the  name  of  Visva-Bharati  is  associated  the

 When  Government  talks  of memory  of  Tagore  who  created  it  asa  seat  of  learning  for  all.
 non-interference  in  the  affairs  of  educational  institutions.  it  is  live  shedding  crocodile  tears

 because  the  fact  is  that  Government  is  taking  over  one  University  after  another.  Throvgh
 this  legislation,  Parliament’s  authority  has  been  usmped  by  Government  and  it  has  been  lefi

 with  advisory  capacity  only.  Government  should  have  at  least  refraimed  from  playing  this

 political  game  with  the  Youth  of  the  country.  I  would  also  appeal  to  students  in  present
 circumstances  not  to  indulge  in  acts,  which  may  compel  Government  to  disect  its  energies  on

 the  home  front.  Rajasthan  and  Allahabad  Universities  have  also  closed  down  recently.  [

 would,  therefore,  reiterate  that  legislation  is  no  solution  to  this  problem.  There  are  other

 solutions  such  as  bringing  tbe  guilty  to  book  and  setting  ihe  affairs  aright.  Government
 sho  i!d  not  act  with  political  motive  and  in  vindiative  spirit  as  also  avoid  compiications  at
 the  present  junctive.

 1  would,  therefore,  suggest  to  the  hon.  Minister  to  withdraw  the  Bill  now  and  bring
 a  legislation  later  on,  after  considering  the  prosand  cons,  of  the  problem  so  as

 to  cover  all  the  Universities.

 श्री  प्रिय  रंजन दास  मु  की  (
 प्यासा सय Os  i नए  :  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हु  ।  यद्यपि  में  श्री  मुकर्जी  कौर  डा०  सरदार  राय
 के

 विचारों  से  मुख्य  रूप  से  सहमत  g  फिर
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 भी  दिव भारती  की  हाल  की  घटनाओं  के  बारे  में  में  विधेयक  में  कही  गई  बातों  से  पूरी  तरह

 सहमत  ह
 |

 विश्वभारती  कोई  हवाई  किला  नहीं  है  ।  कवींद्र  रवींद्र  ने  इसे  बंगाल  के  बीरभूम  जिने  में

 स्थापित  किया  था  ताकि  छात्र  दयान्तिपुण  वातावरण  में  उनकी  मानवता  कौर  कामिक  दिक्षा  ग्रहण

 क्र  |

 यद्यपि  मेरा  विश्वभारती  से  थोड़ा  ही  सम्बन्ध  रहा  है  परन्तु  जो  भी  इससे  संबंधित  रहा
 है  कि  यही  एकमात्र  विश्वविद्यालय  ऐसा  था  जिसकी  शिक्षा  व्यवस्था  में  कोई  व्यवधान

 नहीं  राया  परन्तु  हाल  की  राजनीतिक  उथल  पुथल  ने  इसे  काफी  प्रभावित  किया  है  ।

 यह  विधेयक  दो  कारणों  से  लाया  गया  है  :  एक  है  हिसा  ate  दूसर  सम्पत्ति  का

 यद्यपि  श्री  मुखर्जी  ने  कहा
 है  कि  यहां  से  छात्र  ale  शिक्षकगण  अन्य  क्षेत्रों  की  अपेक्षा

 राजनीतिक  तौर  से  कम  aes  परन्तु  कारण  जो  भी  इस  जिले  में  हुई  98  हत्याओं  में  56

 mre  छात्रों  की  हुई  यह  सब  नक्सलवादियों  कौर  sae  दियों  के  पड़ यन्त्र  के  परिणाम  स्वरूप

 दा  है  ।  वहां  के  छात्र  इन  हत्यारों  से  इस  सीमा  तक  भयभीत  अ्रौर  आतंकित  थे  हत्याओं

 करा  ब्यौरा  देने  से  भी  डर  रहे  थे  ।  यद्यपि  भ्रधिकांश  छात्र  विश्वभारती  से  प्रम  करते  हैं  कौर  टेगोर

 प्रौढ़  उनके  विचार  भी  उन्हें  प्रिय  हैं  परन्तु  उसकी  संसद  के  कुछ  सदस्य  कुछ  उग्रवादी  छात्रों  को

 भड़काते  हैं  alt  उन्हें  रानी  cara  सिद्धि  के  लिए  उप-कुलपति  ग्रोवर  wer  शिक्षकों  के  विरूद्ध

 मोर्चा  लेने  के  लिए  उकसाते  हैं  ।

 यदि  टेगोर  कौर  भारतीय  शिक्षा  की  कल्पना  की  करनी  है  तो  यह  अध्यादेश  कौर

 विधेयक  अ्रत्यावश्यक  परन्तु  ऐसे  विधान  का  व्यापक  होना  शझ्रावश्यक  है  ।

 गजेन्द्र  गडकर  आयोग  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  बारे  में  की  गई  सिफारि  अभी  तक

 क्यों  लाग  नहीं  की  मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दें  ।

 यदि  उग्रवादियों  की  गतिविधियाँ  शिक्षा  संस्थानों  के  लिए  हानिकारक  हैं  तो  सभी  संस्थानों

 को  इनसे  बचाया  जाना  चाहिये--चाहे  इसके  लिए  सरकार  को  कठोर  कदम  ही  क्यों  न
 उठाने

 पड़े  ।  मरा  विश्वास है  कि  शिक्षा  मंत्रालय  इस  समस्या  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  रहा है  ।

 मैं  श्री  मुखर्जी  के  इस  विचार से  सहमत  हूं  कि  आनन्द  बाजार  पत्रिका  के  प्रबंधक

 भारती  में
 भ्रनुचित

 रुचि  रखते  हैं  कौर  वहां  उन्हीं  की  चलती  है  ।  यह  वांछनीय  नहीं  ate  मैं

 महसुस  करता हूं  कि  जब  तक  विश्वविद्यालय  को  अपने  प्रबंध  में  पुरी  स्वायत्तता  नहीं  दी  जाती

 तब  तक  यह  विधेयक  भी  समस्या  हल  नहीं  कर  |

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  प्र

 मुखर्जी  से  सहमत  नहीं  हूं  सनौर  मेरा  विश्वास  है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  ही  विश्वभारती  को  बचाया
 क

 जा  सकता  है  ।  यह  भ्र ध्या देश  कौर  यह  विधेयक  झ्रावस्यक  थे  क्योंकि  विश्वभारती  शिक्षा  का

 स्तर  गिर  रहा  शिक्षक  सपना  कायें  ठीक  प्रकार  से  नहीं  कर  रहे  थे  कौर  वहां  कोई  भी  काम

 ठीक  से  नहीं  हो  रहा  थां  ।  वहां  शान्ति  भी  नहीं  थी  ।  वहां  आगज़नी  ate  लूट-मार  के

 कालरा  विश्वविद्यालय  अनुदान  अयोग  को  सम्पत्ति  के  बचाव  के  लिए  विशेष  अनुदान  देना  पड़ा  ।

 azar  इतनी  बिगड़ी  कि  यह  विधान  लाना  पड़ा  ।
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 इस  विधेयक  से  प्रशासन  में  सुधार  होगा  कौर  निकाय  छोटे  छोटे  होंगे  जिससे  काय  पटुता

 बढ़ेगी  कौर  यद्यपि  इसके  सदस्य  नामजद  किए  जायेंगे  परन्तु  यह  अस्थायी  व्यवस्था  है  ।  यदि  कोई

 गड़ा  होती  है  तो  मंत्री  महोदय  उस  मामले  में  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  जब चांसलर  अथवा

 राज्यपाल  से  कोई  शिकायत  की  जाये  श्र  राज्यपाल  जांच  करके  जांच  समिति  नियुक्ति  कर
 दें  तो

 जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  वह  कार्य  करते  इसके  लिये  हमें  कोई  बीच  का  रास्ता

 निकालना  होगा  जो  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  भ्र ौर  सरकार  की  देख-रेख  के  बीच  का  हो  ।

 maar  स्थिति  बिगड़ती  चली  जायेगी  |

 इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  मात्र  से  समस्या  नहीं  हो  जायेगी  ।  इसके  लिये

 विश्व  विद्यालयों  के  स्तर  में  सुधार  करना  होगा  ।  प्रतिवेदनों  से  मालूम  होता
 है  कि  स्नातकों  को

 रोजगार  नहीं  सिलता  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  विश्वविद्यालयों  की  उग्रवादी  राजनयिक

 तत्वों  से  रक्षा  की  जानी  चाहिये  ।
 बीरभूम

 नक्सलवादियों  का  गढ़  उसका  प्रभाव  विश्वविद्यालय

 पर  भी  हो  रहा है  ।

 वहां  से  अनेक  विभाग  खोल  दिये  गये  जिनकी  कोई  मांग  नहीं  थी  ।
 चार्ज  इस

 भ्र धि नियम  को  बने  दस  वर्ष  हो  गये  हैं  परन्तु  अध्यापकों  की  रहता  पदोन्नति  wie  स्थायी  बनाने

 सम्बन्धी  कोई  नियम  नहीं  हैं  ।  इसके  लिये  विश्वविद्यालय  के  प्रबन्धक  जो  साथ-काख़ो  afar  में  हैं

 उत्तरदायी  हैं  ।  इसमें  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सुक्के  wa
 है

 कि  सरकार  इन  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  ध्यान  देगी  कौर  गजेन्द्रगड़कर

 समिति
 की  सिफ़ारिशों  के  ऑ्राघार  पर  स्थायी  उपाय  करेगी  |

 प्रो  एस०  नुरूलहसन  :
 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  समर्थन  के  लिए  उनका  भरहुत

 भारी  ।  मैंने  समर्थन  दाऊद  जान  बुझ  कर  प्रयोग  किया  है  क्योंकि  उन्होंने  मुफ  anda

 दिया  है  ।

 चढ़ाव  भारती  वी  शभ्रवश्य  सहायता  की  जानी  चाहिये  ताकि  वह  उन  आदर्शों  की  बनाये  रख

 सके  जिन  के  लिये  टैगोर  ने  उसे  स्थापित  किया  था  तथा  जिन्हें  कायम  रखते  के  लिये  स्वयं  यह  देश

 कृत  सकल्प  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जांच  की  मांग  की  है  ।  कुछ  परिस्थितियों में
 जांच  करना  आवश्यक

 होता
 [  है  परन्तु  समस्या  को  अरन्य  ढंग  से  भी  हल  किया  जा  सकता है  अर्थात्‌  विश्वविद्यालय के  बाहर

 से  कुछ  सुविख्यात  शिक्षा  शास्त्रियों  सार्वजनिक  व्यक्तियों  तथा  विश्वविद्यालय  के  शिक्षकों

 विशेषता  वरिष्ठ  शिक्षकों  को  सनोनीत  करके  उनसे  अनुरोध  किया  जा  सकता  है  कि  जहां  भी

 गलतियां  वे  उन्हें  देर  करें  तथा  विश्वविद्यालय  को  चलायें  ताकि  कुछ  कठिनाइयां  अपने  श्री

 समाप्त  हो  जायें  ।

 सरकार  का  fray  प्रकार  का  भी  राजनीतिक  दबाव  डालने  का  कोई  इरादा  नहीं है  ।

 सरकार  कार्यकारी
 परिषद्

 के  सथ  कुछ  गणमान्य  विद्वानों  को  सम्बन्ध  करना  चाहती है
 जो  सरकार

 के  कटु  ह अआलाचकਂ  रहे  हैं  |  सरकार  यह  नहीं  चाहती है  कि  इस  दल  के  सदस्यों  को  विश्वविद्यालय

 में  उच्च  पद  दिये  जायें  तथा  सत्ता  उनके  हाथ  में  att  जाये  ।  कार्यकारी  परिषद्‌  के  सदस्यों  की

 सूची  से  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  रखा  गया  है  जो  सुविख्यात  शिक्षा
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 विश्व  भारती

 शास्त्री  अथवा  गण्यमान्य  जन  नेता  हैं  ।  सरकार  का  सन  पर  दबाव  डालने  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं

 जहाँ  तक  शिक्षकों  से  भिन्न  कर्मचारियों  के  सेवा  नियमों  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय

 अनुदान  ्रायोग्द ने  सब  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  को  एक  mie  नियमावली  भेजी  है  तथा  उनसे

 अनुरोध  किया  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  सिफारिशों  के  ara  पर  लगभग  उन्हीं

 नियमों  के  अनुरूप  वे  अपने  नियम  बनायें  ।  जहां  तक  शिक्षकों  की  सेवा  की  शर्तों  सम्बन्ध  है

 यह  मामला  गजेन्द्र गड़ कर  समिति  के  समक्ष  है  a  मुक्के  अदा  है  कि  अ्रपने  प्रतिवेदन  के  भाग  दो  में

 वे  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित  सिफारिशों  करेंगे  ।

 शिक्षा  मंत्री  को  व्यक्तिगत  रूप  से  जांच  करने  को  नहीं  wer  गया  था  ।  व्यक्तिगत  रूप  से

 कोई  जाँच  नहीं  को  गई  है  ।  मंत्रालय  को  वाइस-चांसलर  से  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुमा  था

 तथा  उस  प्रतिवेदन  कौर  उससे  प्राप्त  हुये  प्रतिवेदन  के  अधार  पर  मंत्रालय  द्वारा  ब्रेन

 कार्यवाही  जो  इस  समय  सभा  के  समक्ष  की  गई  है  |

 कार्यकारी  परिषद्‌  के  सदस्य  विश्वविद्यालय  के  प्रशासनिक  काय  करेंगे  कौर  शिक्षा  सम्बन्धी

 काय  करने  के  लिए  दिक्षा  सम्बन्धी  होगी  जिसके  सदस्य  इसी  विश्वविद्यालय  के  वरिष्ठ

 प्रोफेसर  होंगे  इनके  भ्र ति रिक्त  उप-कुलपति  पदेन  सदस्य  होंगे  ।

 यह  कहना  कि  एक  विशेष  उच्चतम  शासकीय  निकाय  are  इन  निकायों

 के  हित  में  नहीं  है  ।  इसके  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  यह  सभा  पहले  ही

 सहमतਂ  हो  चुकी  है  कि  कोट  एक  परामशेंदायी  निकाय  होगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है

 विश्व  भारती  1951  का  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय ेे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न्ेत्ा  ।

 The  motion  was  adorted

 उपाध्यक्ष  महोदय  aa  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।  खंड  2-13  पर  कोई

 समाधान  नहीं

 प्रश्न  यह

 खंड  2  से  के  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  |

 The  motion  was  adopted

 खंड  2  से  13  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  2  to  13  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  14

 थ  G& उपाध्यक्ष  महोदय  :  2  बजकर  15  मिनट  .  पर  मुझे  मंत्री  महोदय  से  संशोधन  की

 सुचना
 सिली  है  ।  क्या  सुचना  विलम्ब से  देने  के  कोई  विशेष  कारा  हैं  |
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 Visva  Bharti  (Amendment)  Bill  November  29,  1971
 ि  ए  एए  क  ए  अकल

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन :  भ्र ध्या देश  में  एक  तकनीकी  त्रुटि  ध्यान  थी  शर  जब

 विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया  गय
 पग  शा  तो चना  पा ।  उस  बात  को  ध्यान  में  ae)

 रखा  गया  I  उससे tai

 विधेयक के  प्रवर्तन  में  भ्रान्ति  हो  सकती  थी  ।  सरत  ag  पुर्णतया  तकनीकी  शरीर  कानूनी  संशोधन

 है  ।

 प्रस्ताव  करता  हं  किਂ

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  48  att  49  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 ‘Under  the  principal  Act  as  amended  by  the  ordinance  so  repeated,  shall  be

 eemed  to  have  been  done  or  taken  under  the  corresponding  provisions  of  the  principal  Act

 as  amended  by  this  Act’’

 प्रकार  निरसित  अध्यादेश  द्वारो  संशोधित  रूप  मूल  अधिनियम  के  इस

 अधिनियम  द्वारा  संबोधित  रूप  में  मूल  अ्रधिनियम  के  तत्स्थानी  उपबन्धों  के  अधीन  की  गई  भ्रमणा

 ली  गई  सभी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विशेष  कारणों  को  देखते  हुये  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 seq  यह  है  कि  :  पृष्ठ  8,  पंक्ति  48  श्र  46  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 प्रकार  तिरालिस  अध्यादेश  द्वारा  safe  रूप  साल  अधिनियम  के  म्रधीन  इस

 अधिनियम  द्वारा  संशोधित  रूप  में  qa  अधिनियम  के  तत्स्थानी  उपबन्धों  के  अधीन  की  गई  अथवा

 ली  गई  सभी  जायेगी

 ‘‘Under  the  principal  Act,  as  amended  bythe  ordinance  so  repeated,  shall  be

 deemed  to  have  been  done  or  taken  under  the  corresponding  provisions  of  the  principal  Act

 as  amended  by  this

 प्रस्ताव  हुया
 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 14  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  14,  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 Clause  14,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 as I  अधिनियम  सत्र  शौर  विधेयक का  नाम  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 प्रो ०  एस०  नुरुल  हसन  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  प्रीत  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  |

 The  motion  was  adopted
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 प्रग्रहायन  8,
 1893  हनक

 औद्योगिक  विवाद  विधेयक

 INDUSTRIAL  DISPUTES  (AMENDMENT)  BILL

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  श्री  कार  Fo  :  श्रीमान  मैं  प्र  &  ताव  करता

 औद्योगिक  विवाद  1947  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  कि  या  जाये  प

 खण्ड  3  शौर  4  इस  विधेयक  के  महत्तवपूर्ण  खंड  खंड  3  द्वारा  एक  नई  धारा  भ्रर्थात

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  11  क  जोड़ी  जानी  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  औद्योगिक

 विवाद  1947  की  धारा  10  के  श्रन्तगंत  मध्यस्थता  कार्यवाही  में  कर्मचारियों  की

 सेवा-विमुक्ति  शादी  के  बारों  में  व्यवस्थापकों  के  निकाय  में  हस्तक्षेप  करने  की

 न्यायाधिकरण ों  की  शक्ति  से  सम्बन्धित  कानून  की  व्याख्या  की  गई  है  ।

 संगठित  श्रमिक  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  यह  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  कि  न्यायाधिकरण

 बरखास्तगी  के  प्रश्न  पर  उसके  गुण-दोषों  के  अधार  पर  विचार  कर  सकते  हैं  तथा  उनकी  शक्तियाँ

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  उल्लिखित  परिस्थितियों  तक  ही  सीमित  नहीं  होनी  चाहिये  ।  त्रिपक्षीय

 फोरम  पर  इस  मामले  पर  विचार
 '
 विमर्श  गया  था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  अपनी

 सिफारिश  संख्या  119  में  कहा  है  कि  रोजगार  से  बरखास्त  किये  जाने  पर  एक  श्रमिक  को  एक

 निष्पक्ष  निकाय  जैसा  कि  मध्यस्थता  समिति  अथवा  ऐसी  ही  निकाय  को  कपिल

 करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  i  यह  भी  कहा  गया  है  कि  निष्पक्ष  निकाय  को  रोजगार  से

 बरखास्तगी  अथवा  बरखास्तगी  से  सम्बन्धित  wer  जिनके  कारण  बरखास्तगी  के

 निर्णय  को  उचित  ठहराया  गया  की  जाँच  करने  का  भी  अधिकार  होना  चाहिये  ।  खंड  3  के

 उपबन्धों  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  इस  सिफारिश  को  लागू  किया  गया  है  ।

 इस  समय  प्रबन्धकों  द्वारा  जो  जांच  की  गई  श्रमिक  उस  पर  विश्वास  नहीं  करते  ।

 शिकायत  की  गई  है  कि  कुछ  कार्यों  से  श्रमिकों  को  हटा  गया  है  ।  जांच  में  कोई  ठोस  बात

 नहीं  है  या  वह  स्वाभाविक  न्याय  के  सिद्धान्तों  पर  आधारित  नही ंहै  aa  श्रमिकों  को  न्याय

 मिलेगा  |

 विधेयक  के  खंड  4  का  गद्दे द्य  ware  विवाद  1947  की  धारा  25  च  च

 च  का  संशोधन  करना  है  ताकि  आरक्षित  निधियों  के  समाप्त  हो  जाने  से  जो  उपक्रम  बंद  हो  गये  हैं

 उनमें  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  पुरा  मुश् नाव जा  दिया  जा  सके  ।  किसी  उपक्रम  के  बंद  हो  जाने

 पर  वहां  के  श्रमिकों  को  मुग् राव जा  देने  का  वर्तमान  उपबन्ध  ऐसा  है  कि  निरंतर  सेवा  के  प्रत्येक

 gar  वर्ष  के  लिये  15  दिन  का  औसत  वेतन  जाता  है  अथवा  6  महीने  से  अधिक  की  किसी

 अवधि  के  लिये  |  किन्तु  यदि  उपक्रम  किन्हीं  अ्रपरिहायं  परिस्थितियों  जो  नियोजक  के  वश  के

 बाहर  की  बात  बन्द  हो  जाये  तो  मुआवजे  की  अ्रधिकतम  सीमा  तीन  महीनों  का  औसत  वेतन

 होता  है  |

 विधेयक  के  खंड  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  औद्योगिक  fa  fai हिन्दी  म  तथा  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  से  सम्बन्धित  औद्योगिक  विवादों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को
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 समुचित-शभ्रधिकार-प्राप्त
 सरकार  बनाया  जान  चाहिये  ।

 श्री  मल  चन्द  डागा
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 की  ऑद्योगिक  विवाद  1947  का  att  संशोधन  करने  वाले  राज्य

 सभा  में  पारित  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसमें  9  सदस्य  अर्थात

 ]  श्री  बी  एन०  भागवਂ

 2  श्री  हीरा  लाल  डोडा

 3  श्री  विश्वनाथ  भुनभुन

 A  श्री  कार  के ०  खाडिलकर

 श्री  श्रीकिशन  मोदी

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साधी

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 8  श्री  एस०  एन  सिंह  ;  कौर

 9  श्री  श्रार  पी  यादव

 आरोप  उसे  झ्रागामी  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक  प्रतिवाद
 -  दे  स
 mad  का  अनुदेश  दिया  जाये  4.0

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  श्रम  मंत्रालय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 ने  जो  कमंचारियों  को  दिये  जाने  वले  लाभों  की  सिफारिश  की  थी  तथा  उच्चतम  न्यायालय  ने

 लगाई  थी  उनका  अनुमोदन  करने  में  सात  महीनों  से  अ्रघिक  समय  लग  गया  है  ।'  भी

 मामले  हैं  जिन्हें  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  चार-पांच  वर्ष
 से

 alae  समय  हो

 गया  है  ।

 तथा  कथित  स्थानीय  जांच  में  कर्मचारी  को  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  वकालत  कराने  की

 भ्रतुमति  नहीं  दी  गई  ।  ऐसे  बहुत  से  प्रबन्धक  हैं  जो  को  अंग्रेजी  में  श्रापों-पत्र  भेजते

 हैं  प्रौढ़  ये  कर्मचारी  प्रायः  कोई  भाषा  नहीं  जानते  !  सरकारी  क्षेत्र  कें  उपक्रमों  में  यह  व्यवस्था  है

 कि  कर्मचारी  की  कोई  भी  मित्र  उसकी  वकालत  कर  ध्
 ठ  |  यहां  इस  स्थिति  में  कर्मचारी  को

 इस  भ्र पि कार  से  भी  वंचित
 कर

 गया  है  ।

 जब  तक  नये  साक्ष्य  के  लिये  न्यायाधिकरण  के  उपबन्धों  को  carat  में  नहीं  रखा

 तब  तक  यह  लाभ  भ्रमात्मक  है  ।  तथा  कथित  उदार  उपबन्ध  के  बावजूद  यह  इकतरफा  है

 कौर  प्रबन्ध  मंडल  का  पक्ष  लेता  है  |  इस  परन्तुक  को  हटाया  चाहिये  ।  यदि  इसे  .  आवश्यक

 सभा  जाता  है  तो  नये  साक्ष्य  के  far  न्यायाधिकरण  नियुक्त  किया  जाये  ।  ale  कोई  कर्मचारी

 यह  अनुभव  है  कि  कुछ  नये  साक्ष्य  लिये  जाने  चाहिये  तो  उसे  ऐसा  करने  के  लिये  स्वतन्त्रता

 प्रदान  की  जाये  ।  मूल  खंड  में  जो  कुछ  दिया  गया  है  उसे  यह  परन्तुक  निष्प्रभावी  कर  देगा  ।

 श्रम  न्यायाधिकरण  कौर  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  को  ये  दोस्तियाँ  दी  गई  हैं  ।

 कुछ  ऐसे  मामले  भी  हो  सकते  हैं  जो  पारस्५रिक्र  परामर्श  द्वारा  मध्यस्थ  के  पास  भेजे  जाते  हैं  इन्हें

 भी  शामिल  किया  जाना  चाहिये  जिससे  मध्यस्थता  की  प्र ह  SS  ् विष्ठा  में  व e  fe
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 अन्तिम  खंड  द्वारा  पत्तन  कौर  गोदी  कर्मचारियों  को  शामिल  किया  गया  है  अर  उन्हें

 स्थायी  रूप  में  जन  उपयोगी  सेवा  के  रूप  में  रखा  गया  है  ।  इसे  शक्तियां  पहले  ही  दी  गई  हैं  कौर

 समय  समय  पर  सरकार  किसी  भी  क्षेत्र  में  सीमित  अवधि  के  लिये  इन्हें  जन  उपयोगी  कर

 सकती  है  ।  कब  इस  विधेयक  के  अ्रन्तगत  उन्हें  स्थायी  रूप  में  जन  उपयोगी  सेवा  में  रखा  गया  है  ।

 अब  जीवन  निर्वाह  की  लागत  में  वृद्धि  हो  रही  है  कौर  बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  है  तो थ

 औद्योगिक  सम्बन्धों  को  न  तो  विनियमित  किया  जा  सकता  है  श्री  ही  उन्हें  बनाये  रखा  जा

 सकता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  औद्योगिक  शान्ति  के  बारे  में  सोचना  या  बोलना  स्वप्न  मात्र  होगा  ।

 maitre  श्रंद्षांति  के  बढ़ने  का  कारण  पाथ-व्यवस्था  है  श्राप  विवान  द्वारा  न  तो

 औद्योगिक  सम्बन्ध  विनियमित  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  न  ही  औद्योगिक  शत  सुनि।श्चत  कर  सकत

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  ऐसा  सरल  सा  विधेयक  कब  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं

 जिससे  कर्मचारियों  की  रक्षा  हो  ate  उन्हें  पदच्युत  wie  निकाल  देने  वाली  बातें  उन्हें

 परेशान  न  किया  जाये  |

 डा०  सर दीदा  राय  पिटारों  हुये
 Dr,  Sardish  Roy  in  the  Chair

 *श्री  cto  चित्ति बाबू  :  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  अपनी  सिफारिश  संख्या

 119  में  कहा  है  कि  रोजगार  से  बरखास्त  किये  जाने  पर  एक  श्रमिक  को  एक  निष्पक्ष  निकाय  जैसे

 समिति  अथवा  ऐसे  ही  निकाय  को  अपोल  करने  का  अधिकार

 होगा  ।  यदि  मंत्रालय  चाहता  तो  यह  विधेयक  चौथी  लोक-सभा  के  भंग  होने  से  qt  ही  पारित  कर

 दिया  जाता |

 माननीय  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में  बताया  था  कि  यदि  कर्मचारी  आन्तरिक  जांच  से  सन्तुष्ट

 नहीं  होता  है  तो  उसको  श्रम  न्यायाधिकरण  अथवा  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  wal

 निष्पक्ष  संस्था  के  समक्ष  acta  का  अधिकार  होना  चाहिये  |  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  यह

 न्यायाधिकरण  आन्तरिक  जांच  के  बारे  में  ही  कोई  निर्णय  दे  सकता  है  ।  इसमें  नये  सिरे  से  साक्ष्य

 पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  गर्त  मैं  समझता  हुं  कि  कमंचारियों  को  इस  विधेयक  a  कोई

 लाभ  नहीं  होगा  |

 अन्तरिक  जांच  में  कमंचारी  को  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  इस  संबंध

 में  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  मजदूर  संघ  के  एक  प्रतिनिधि  को  कर्मचारी  के  लिए  वकालत

 करने  की  agate  हो  ।  इस  संबंध  में  श्रम  मन्त्री  ने  राज्य  सभा  में  भी  एक  श्राइवासन  दिया  है  ।

 सदस्यों  को  ae  बताया  जाना  चाहिये  कि  ऐसा  कब  तक  हो  जाने  की  संभावना  है  |

 की  जो  व्याख्या  इसमें  दी  गई  है  वह  इतनी  व्यापक  नहीं  हैं  जिसके  अनुसार

 श्रूस्पतालों  में  कार्य  करने  दिक्षा  संस्थाओं  में  कार्य  करने  वालों  शादी  को  संरक्षण  प्राप्त  नहीं

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  भ्रमणी  भ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered

 in  Tamil.-
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 हुआ है  ।  इस  व्याख्या  को  व्यापक  बनाया  जाना  चाहिये  ।  की  परिभाषा  के  बारे  में

 गाडगिल  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  160  रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले  को  को

 परिभाषा  के  अन्तर्गत  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  i  इस  दिशा  में  सरकार  ने  कभी  तक  कुछ  नहीं

 किया  है  ।  सरकार  द्वारा  लाये  जाने  वाले  व्यापक  विधेयक  में  इन  संभागों  को  भी  सम्मिलित  लिया

 जाना  चाहिये  ।

 25  वर्षों  के  शासन  के  पश्चात्  ब  सत्तारूढ़  दल  कह  रहा  है  कि  देश  के  औद्योगिक  विवाद

 नियमों  का  व्यापक  पुनरीक्षण  किया  जायेगा  ।  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  औद्योगिक

 न्यायालयों  में  न  ले  जाये  जायें  ।  1966  में  जो  श्रमिक  विवाद  उच्चतम  न्यायालय  में  ले

 जाये  गये  थे  वे  कभी  तक  अनिर्णीत  पड़े  हैं  सात  जहां  तक  संभव  हो  इनका  निपटारा  सामूहिक

 बातचीत  अथवा  मध्यस्थता  के  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।

 गजेन्द्र गडकर  आयोग  की  सिफारि दा  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकर  को  सभी  सरकारी

 उपक्रमों  में  कार्यकारी  समितियाँ  स्थापित  करनी  चाहियें  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इस  feat  में  पहल

 करे  तो  गर  सरकारी  क्षेत्र  इस  उदाहरण  का  अनुसरण  कर  सकता  है  |

 श्रम  प्रक्रिया  की  ठीक  ठीक  परिभाषा  जानी  कौर  afar

 भारतीय  स्तर  पर  भ्रनुचित  श्रमिक  प्रक्रियाश्नों  का  निषेध  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  कभी  तो  यह

 प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न  भिन्न  रूप  से  लागु  है  ।

 जब  कोई  खनन  उद्योग  बन्द  होता  है  तो  मुआवजे  के  रूप  में  श्रमिकों  को  सेवा  के  प्रत्येक

 य वर्ष  के  एवज  में  15  दिन  का  औसत  वेतन  दिया  जाता  है  ।  इसके  स्थान  पर  मैं  समझता  R  कि

 एक  महीने  की  तनखवाह  के  दिये  जाने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  जहां  तक  श्रमिकों  के  कल्याण

 का  सम्बन्ध  है  केन्द्रीय  सरकार  को  व्यापक  विधान  बनाने  की  दिशा  में अरब  देरी  नहीं  करनी

 श्रमिक  संघों  की  अ्रसंगत  माँगों  के  लिए  श्रान्दोलनात्मक  प्रवृति  को  कुचलने  के  लिए  भी

 केन्द्रीय  सरकार  को  उचित  विधान  शीघ्र  बनाना  चाहिये

 Shri  M.  Ramgopal  Reddy  (Nizamabad):  Mr.  Chairman  Sir,  workers  are  resorting  to

 strikes  etc.  on  the  incitment  of  Political  Parties.  In  order  to  make  use  of  the  political  stre-

 ngth  of  hopes  of  workers,  political  parties  make  use  of  them.  This  practice  has  put  the

 cour.try  to  the  greatest  loss.  If  Political  parties  keep  off  from  workers  and  leave  them  to
 their  own,  it  wou'd  be  great  service  to  the  country.  Unless  this  is  done  our  country  can  not

 develcp.  Instead  of  inciting  them  to  strikes,  etc.  which  hamper  production  in  therm  we

 should  try  to  improve  their  lot  by  paying  attention  towards  betterment  of  labour  laws.  A

 worker  wh>  is  presently  contriduting  towards  provident  fund  get  that  amount  at  the  time  of

 retirement,  Purchasing  power  of  a  rupce  is  diminishing.  Therefore  what  he  gets  at  the
 time  of  retirement is  not  the  exact  and  actual  amount  he  has  contributed.  In  ordet  to
 remove  this  anamoly  Government  should  fix  the  purchasing  vaiue  of  the  workers  contribu-
 tion  ard  that  should  be  paid  to  him  at  the  time  of  his  retirement.  Workers  and  Agriculturists
 are  the  backbone  of  a  nation.  We  should  t1erefore  have  sympathies  with  them  and  they  should
 get  full  justice.  Government  should  ensure  that  lahour  laws  are  fully  implemented  by  Private
 Sector.

 /
 थी  वीरेन्द्र  अग्रवाल  /  औद्योगिक  विवाद  1971  के
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 उद्देश्य  वास्तव  में  प्रवर्तनीय  हैं  कौर  हमें  इसका  सेन  अवश्य  मिलना  चाहिये  ।  परतु  यह

 भी  सच  है  कि  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 देश  के  प्रत्येक  औद्योगिक
 का  पहला  क्त  व्य

 श्रमिक  वर्ग  की  सुरक्षा  और  कल्याण

 होना  चाहिये  ।  सरकार  ने  श्रमिक  ay  की  आधिक  दशा  सुधारने  के  विचार  से  पिछले  25  वर्षों  में

 अनेक  विनियम  बनाये  हैं  ।  परन्तु  क्या  इन  अनेक  अधिनियमों  से  स्थिति  में  कुछ  भी  सुधार  हुमा

 है
 ?  क्या  इन  नियमों  के  परिणाम  स्वरूप  श्रमिक  at  की  अ्राथिक  दशा  सुधरी  है  ?  क्या  किसी

 भी  वर्ष  में  जन-दिनों  की  हानि  हुई  है  ?  इन  सब  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  ।  उनकी  आधिक

 दशा  में  सभी  तक  कोई  सुधार  नहीं  gar  हैं  ।  जन  दिनों  की  हनी  निरन्तर  बढ़  रह  है  ।

 औद्योगिक  स्य'्याधिकर  औद्योगिक  न्यायालय  wife  अनेक  संस्थान  बनाई  गई  हैं  परन्तु

 ae  सभी  व्यथा  सिद्ध  हुई  है  ।  प्राप्त  श्रमिक  के  मन  में  यह  भावना  व्याप्त  है  कि  उसकी  शिकायतें

 दूर  करने  का  कोई  प्रयास  कभी  तक  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  मत  समय  की  आवश्यकता  यह  है

 कि  कोई  ऐसा  सामान्य  विधान  बनाया  जाना  चाहिये  जिसके  द्वारा  श्रमिक  के  मन  में  यह  भावना

 iy  न्
 जाए  कि  उसके  भ्र धि कार  सुरक्षित  किये  जा  रहे  हर  एक  कानून  का  लक्ष्य  यह  em  चाहिये

 कि  कम  से  कम  सम्भव  समय  में  श्व मिक  की  शिकायतें  दूर  करने  में  उससे  सहायता  मिले  |

 देश  में  बहुत  से  औद्योगिक  एकक  बंद  होते  उनमें  से  भ्रमित  के  बंद  होने  का  मुख्य

 कारण  श्रमिक  संतोष  है  ।  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हमें  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इस

 दिशा  में  सरकार  को  ऐसा  व्यापक  विधान  बनाना  चाहिए  कि  सभी  प्रकार  के  कर्मचारी  उसके

 भ्रन्तगंत  श्री  सकें  ।  सरकार  की  वित्तीय  नीति  औद्योगिक  नीति  are  श्रम  नीति  में  समन्वय  बनाया

 जाना  चाहिये  ।  श्रमिक  को  यह  अधिकार  भी  होना  चाहिये  कि  श्रांत  रिक  जाँच  में  वकीलਂ

 तथा  मजदूर  संघ  कार्यकर्त्ता  की  सेवाओं  का  लाभ  उठा  सके  |  श्रमिक  वर्ग  को  यह  भी  अधिकार

 होना  चाहिये  कि  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  नया  साक्ष्य  प्रस्तुत  कर  सके  |

 हमारे  ५  में  ऐसे  रोक  उद्योग  हैं  जो  सारे  वर्ष  नहीं  चलते  ।  वर्ष  में  कुछ  समय  चलने  के

 बाद  भी  बाकी  समय  के  लिए  वे  बन्द  हो  जाते  हैं  ।  सरकार  को  कोई  ऐसा  कानून  बनाना  चाहिए  कि

 इस  प्रकार  के  उद्योगों  द्वारा  काम  पर  लगाये  जाने  वाले  लोगों  को  उद्योग  छारा  काम  न  करने  की

 अवधि  के  लिए  विशेष  भत्ता  दिया  जाये  |  बन्दरगाहों  कौर  गोदी  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को

 हड़ताल  करने  के  अधिकार  से  वंचित  करने  में  कोई  औचित्य  नहीं  है  बिछाकर  उस  अवस्था  में  जब

 देश  में  झा पात  कालीन  स्थिति  न  हो  ।

 देश  संकट  में  से  गुजर  रहा  है  चारों  भर  रक्षा  संबंधी  तैयारियां  चल  रही  हैं  परन्तु  इस
 स्थिति  में  भी  वर्ष  के  पहले  6  महीनों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  केवल  13  प्रतिशत  वुद्धि  हुई  है  ।

 ऐसे  समय  में  औद्योगिक  उत्पादन  अपने  चरम  स्तर  पर  होना  चाहिए  |  इसके  बिना  टूम  यह  नहीं

 हू  सकते  कि  देश  में  रक्षा  सम्बन्धी  तैयारियां  पुरी  तरह  से  हो  रही  हैं  ।  इन  परिस्थितियों

 में  सभी  मजदूर  नियोजक  संगठनों  इरादी  को  यह  fara  करना  चाहिये  कि  कुछ  निश्चित

 अवधि  में  देश  में  कोई  हड़ताल  शादी  नहीं  होगी  wie  इस  अवधि  में  हम  देश  के  औद्योगिक

 उत्पादन  को  चरम  सीमा  पर  पहुंचाने  का  प्रयास  करें  ।

 Shri  Mohammad  Ismail  (Barrackpore)  :  As  a  result  of  the  Bill  the  workers  would  be

 subjected  to  greater  injustices.  Now  the  provisions  have  been  made  more  stringent  for  the

 worker.  It  has  been  provided  that  the  report  of  the  domestic  enquiry  will  be  implemented
 as  itis.  So  in  future  there  will  be  no  scope  for  any  change  init,  except  sending  it  to  the

 Tribunal.

 Shri  Mohammad  Ismail  (Barrockpore):  5.0 9.0 15011.0  of  the  Bill  introduced  by  the
 hon.  Minister,  the  workers  would  be  subjected  to  greater  injustices.  So  far,  a  domestic

 चन्द  क्य enquiry  was  held  and  there  was  some  hope  report  being  modified  in  favour  of  the
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 worker.  But  now,  that  hope  has  also  been  dashad.  The  employer  would  now  do  as  he

 likes.  Even  before,  there  was  a  charge  sheet,  some  inquiry,  some  punishment  and  the  wor-

 ker  was  fired  also.  He  kad  thus  to  face  many  difficulties.  But  those  will  further

 increase  by  this  measure.  No  repesentative  of  the  trade  union  was  included  in  the  enquiry.

 It  was  carried  out  by  the  nominees  of  employers,  police  etc.  But  now,  the  provisions  have

 been  made  more  stringent  for  the  worker.  It  has  been  provided  that  the  report  of
 the

 domestic  enquiry  will  ve  implemented  as  it  is.  So,  in  future  there  will  be  no  scope  for  any

 change  in  it.  It  could  only  be  sent  to  the  Tribunal.

 Sir,  Tam  opposed  to  the  amendment  in  the  form  in  which  it  has  been  brought  for-

 ward.  The  existing  Act  isa  very  old  one  and  has  become  completely  outmoded.  So  far  as

 the  Tribunal  is  concerned,  no  Judge  of  the  Supreme  Court  has  been  inc'uded  in  it  due  to

 which  this  Bill  has  become  inefective  and  requires  a  thorough  change.  The  proposed  amend-

 ment  would  be  meanirgless  unless  the  worker’s  interests  are  protected.

 Both  private  and  public  Sectors  are  operating  in  this  country.  The  Government  is

 the  biggest  employer.  But  the  Industrial  Disputes  Act  is  not  applicable  there  in  toto.

 Things  are  done  at  will  and  the  workers  harassed  in  various  ways.  They  are  discharged  or

 retrenched  without  hearing  and  decisions  are  taken  arbitrarily.  They  are  kept  under  sub-

 jugation.  All  this  has  resulted  in  great  discontentment  among  them.  When  the  private

 sector  finds  the  workers  of  the  Government  treating  its  workers  in  this  manner,  it  not  only

 follows  suit,  but  goes  two  steps  further.  It  is,  therefore,  necessary  to  overhaul  the  Industrial

 Disputes  Act  thoroughly.

 The  medical  representatives  numbering  thousands  have  teen  ignored.  They  were

 not  covered  by  the  Industrial  Disputs  Act  and  are  not  going  to  get  any  facility  even  by  this

 amendment.  They  are  subiected  to  various  kinds  of  harassment  and  hardships  by  the

 employers,  but  are  not  protected  by  law.  Thousands  of  such  white-collar  employees  in  the

 country  are  being  continously  ignored.

 Similarly,  the  private  motor  drivers  and  domestic  servants,  whose  number  runs  into

 lakhs,  have  not  been  covered  by  this  measure,  They  have  no  rights  and  the  doors  of  justice
 are  closed  for  them.  The  drivers  could  be  covered  if  a  motor  transport  company  employed
 more  than  five  of  them.  But  these  companies  never  show  more  than  five.  The  motor

 Vehicle  owners  in  a  private  sector  carry  cn  their  business  in  their  own  way.  They  run  them

 as  personel  vehicles  which  means  that  the  workers  would  have  no  rights  or  facilties.  Thus

 Jakhs  of  these  workers  retnain  unprotected.  Therefore,  instead  of  piecemeal  legislation,
 there  shou'd  be  a  comprehansive  measure  coverning  all  such  workers.

 Just  naw,  an  appeal  has  been  made  to  the  workers  to  work  hard  and  increase  pro-

 duction.  They  have  also  been  asked  not  to  go  on  strike  because  the  country  was  passing

 through  a  period  of  crisis.  The  political  parties  have  been  requested  to  refrain  these  wor-

 kers  from  strik'ng  and  not  to  instigate  them.  But  why  have  the  employers  not  teen  told

 anything  What  the  Government,  the  biggest  employer,  has  been  doing  ?  The  government
 had  promised  that  there  would  be  an  automatic  increase  in  the  dearness  allowarce  when

 the  price  index  increased  by  ten  points.  But  they  have  not  done  that.  Has  anybody  told

 these  employers  about  their  duty  during  this  period  of  crisis  in  the  country?  Nobody  has

 asked  them  to  discharge  workers,  effect  rationalisation  and  refrain  from  black-marketing  and

 811.0  They  would  continue  to  have  domestic  inquiries  and  discharge  the  workers  as

 hitherto.  You  would  continue  to  be  despotic  but  the  workers  wou'd  be  acked  to  be  patri-
 otic.  You  would  adopt  fascist  methods,  but  ask  the  workers  to  be  peaceful.  You  get  them
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 beaten  up  by  the  police,  but  ask  them  10  10  weep.  Can  things  go  onthe  this  manner?

 Political  purties  are  maligned  85  the  workers,  but  what  does  the  government

 do  ?  It  does  not  do  its  duty.  The  employers  are  not  told  what  are  their  duties.  There  are

 still  lakhs  of  workers  under  the  government  who  are  working  as  casual  workers  for  the  last

 10  or  15  years..  Their  rights  have  been  taken  away.  If  they  make  any  demands  and  _politi-

 cal  parties  come  to  their  support,  they  are  termed  as  instigators.  Let  the  Government  look

 to  its  own  house  before  maligning  owns.

 In  the  Parliament,  there  are  workers  representatives  and  one-sided  view  could  not

 prevail  here.  It  cannot  be  that  the  Government  goes  on  doing  things  as  before  but  ask  the

 employees  to  behave.  One  party  is  proved  of  the  fact  that  it  supports  the  workers  ceusce  in

 disputes  between  employers  and  employes,  faces  batous  and  bullets  of  the  police  and  prote-

 cts  their  rights.  It  will  continue  to  do  so  in  future  also.  The  people  knew  who is  right

 in  spite  of  maligning  by  the  Government.  The  workers  know  everything.  if  you  retrench

 If  250  workers  are  retrercked  it  will them,  they  are  certrainly  not  going  to  garland  you.
 also  affect  the  rest.  C.  P.  M.  is  maligned,  but  is  the  Government  saintly  ?  If  retrenchment

 we
 15  resorted  to  and  the  work-load  on  the  workers  is  increased,  what  compersation

 are  you  going  to  give  trem  ?  If  you  will  not  give  them  anything  and  the  workers  agitate

 for  more,  you  connot  escape  by  saying  that  the  workers  are  bad  or  that  the  politica!  parties
 are  uucrupulons.

 Shri  Chitti  Babu  has  spoken  about  the  unfair  labour  practices.  These  unfair  labour

 है ६  the practices  in  the  cowntry  were  started  by  the  beggest  employer,  the  Government.

 private  sector.  it  is  very  common.  Wren  Tribunal  gave  an  award  that  the  employers  must

 pay,  they  say  they  will  pay.  But  they  do  not  pay  when  the  time  for  payment  comes.  You

 The  Government  dared  not  force know,  Sir,  what  happened  in  the  case  of  newspapers.
 these  employers  to  implement  the  award  and  defend  the  employees.  At  last,  after  fighting

 for  50  or  60  days,  they  tad  to  bow  down.  But  it  was  only  insult  of  the  Government  which

 could  not  get  the  law  100016171611167,  If  trade  Unions  lodge  a  complaint,  they  take  stay  orders

 and  the  law  is  so  rotton  that  it  cannot  give  any  protection  to  the  workers.  There  are  thous-

 ands  of  such  examples.

 Production  has  been In  Calcutta  there  is  a  firm  called  Mclen  Berry  and  Company.

 goirg  on  there  continously  for  the  last  four  years.  But  ‘this  company  entered  some  cons-

 piracy  with  the  Government  and  sold  its  shares  to  Mahavir  Prasad  Poddar.  Thereafter  all
 the  raw-material  supplied  to  this  company  stopped.  At  present  there  is  no  raw-material

 for  the  last  two  months,  and  the  workers  are  without  job.  Thus,  while  the  Government

 called  for  greater  production,  production,  production  is  stopped  by  these  methods  even  when

 workers  are  ready  to  produce.  The  workers  are  demanding  50  per  cent  of  the  incentive  that

 was  given  to  them,  or  raw-material  to  procuce.  We  found  out  from  the  Goverrment  that

 the  raw-material  had  been  allotted  to  the  firm  but  its  is  keing  blocked  by  11.0  We  wrote  to

 the  Minister  of  Industria‘  Production  and  Labour,  tut  they  were  unable  to  do  any  thing.
 Mahavir  Prasad  Poddor  cares  a  fig  for  the  Goverrrrent.  He  should  first  te  behind  bars  and

 then  only  should  the  Government  tell  the  werkers  about  their  duty.  Nearly  750  werkers  are

 going  to  be  rendered  jcbless.

 The  Jute  Mill  owners  of  Bengal  pay  the  lowest  wages  to  their  workers.  They  do

 not  pay  more  than  Rs.  140  per  month.  Ever  since  the  British  time,  right  up  to  the  Cong  ess

 rule,  they  did  not  get  any  benefit,  In  1967,  when  they  realised  the  begging  would  not  fatch

 them  any  thing,  they  united  and  struck  work  for  10  days.  Then  alone  the  employees  agreed

 to  pay  them  Rs.  30  more  and  hav  now  agreed  to  increase  their  minimum  pay  to  Rs.  195
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 rer  month.  We  supported  them  and  they  got  this  relief  and  we  are  accused  of  instigating

 them.  This  is  very  wrong  way  of  Going  th'ngs.  It  is  my  appeal  to  tle  Government  to

 give  Consid>ration  to  these  things.  I  do  not  support  the  present  amendement  and  demand

 ac  omprehensive  Bill.  An  assurance  should  be  given  that  the  Industrial  Disputes  Act

 would  be  changed  and  we  should  be
 told

 in  how  much  time  it  mill  be  done.

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  Hon.  Minister  would  be  praised  very  much  for  bringing

 toward  this  progressive  measure.  But  there  are  lacunae  in  the  Bill.  A  worker  is  not  allowed

 to  take  any  representative  with  him  in  domestic  enquiry.  Workers  do  not  know  English  but

 The  enquiry  officer  is  the  employee  of  the  same they  are  served  charze-sheet  in  English.

 employer.  The  worker]  is  not  given  an  apportunity  to  produce  any  fresh  evidence  before

 Inspite  of  all  these  draw  backs  it  is  claimed  that  it  is  a  progressive  measure. Tribunal,

 It  has  been  expressed  here  that  the  Government  feels  that  it  would  create  confidence

 amongst  workers,  But  if  we  see  the  previous  record  of  the  Government  as  wellas  employ-

 ers,  we  find  that  there  is  no  basis  for  this  confidence  amongst  workers.  Though  Government

 has  been  doing  much  in  order  to  persuade  employers  with  regard  to  Bonus  it  has  not  suce-

 ee  ‘ed  so  far.  Bureaucracy  is  in  league  with  employers  and  they  do  not  wanta  legislation

 which  would  help  workers  in  any  manner.

 I  would  like  to  know  the  authority,  who  formulates  rules  under  the  Industrial

 Disputes  Act.  So  far  as  I  know  these  standing  rules  are  framed  by  the  industries  themselves

 and  are  approved  by  Government.  Wherever  there  is  any  enquiry,  it  is  being  done  under

 these  rules.  In  these  circumstances  the  workeis  cannot  get  justice.  I  would  like  to  know

 whether  Government  have  ever  examined  these  rules  and  proposed  any  amendments  to

 them.  If  we  want  that  workers  get  natural  justice,  we  should  amend  the  concerned  sections

 of  the  Indnstrial  Disputes  Act,  1947.  For  this  purpese  a  comprchensixe  Bill  should  be

 brought  forward  in  this  Hcuse.  If  we  want  to  remove  disparities,  we  shouid  pass  such  legis-
 lation  which  will  benefit  to  the  workers.  There  isno  use  of  passing  such  laws  which  will

 not  give  benefit  to  the  workers.

 \  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  (Shahdol)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  there  is  great  discontent-

 ment  amonz  the  workers  under  the  present  set-up.  These  are  not  heard  anywhere.  The

 Management  arbitrarily  issue  ‘standing  orders’  and  thus  mislead  the  labourers,  Their  rights
 are  suppressed  under  such  arbitrary  rules.  The  labourers  are  charge-sheeted  and  dismissed

 eve1  on  snall  matters.  Moreover  the  Labour  Commissioners  donot  support  the  werkers,
 instead  they  favour  the  interests  of  management.  Under  the  present  set  up  there  is  no

 arrangement  to  defend  workers.  I  request  Government  that  they  should  call  the  representa-
 tives  of  the  workers  to  explain  their  grievances  and  Government  should  pay  due  attention  to
 what  they  say.

 Gevzrnment  should  take  immediate  steps  to  start  the  newly  established  factory  at
 Chandiy1  in  Shahdol]  district.  In  Shandole  district  the  Scheduled  Tribes  labourers  are  getiing
 meag  ie  wages  and  they  are  living  there  in  deplorable  conditions.  Government  should  look
 into  it  and  d>  something  to  improve  their  living  conditicns.  Covernment  should  also  take
 some  51625  to  redress  the  grievances  of  the  labourers  at  Rajnagar  colliery.  Efforts  should
 also  be  made  to  supply  electricity  to  Singroli  coal  mines  area  so  that  the  industries  in  that
 area  may  work  more  efficiently.

 श्री  के ०  नारायण  wa  :  सभापति  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 यह  विलम्ब  से  लाया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  सरकार  उस  कठिनाई  को
 द्र

 ह अ
 उच्च करने  का  प्रयास  कर  रही  है  जो  तम  न्यायालय  के  इस  निराले  से  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  कि

 182



 प्रौद्योगिक  विवाद  विषयक 8  1893

 किसी  श्रमिक  द्वारा  की  गई  कपिल  के  मामले  में  किसी  न्यायधघिकररा  या  औद्योगिक  न्यायालय

 द्वारा  जो  निरंक  दिया  जायेगा  उसके  गुणदोष  की  विवेचना  कोई  अन्य  न्यायालय  नहीं  करेगा  |

 किन्तु  सरकार  ने  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  की  है  किਂ  श्रमिक  न्यायालय  या  न्यायाधिकरण

 भ्रमणा  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  कोई  नयी  गवाही  न  लेकर  पुरानी  रिका  में  दल  गवाही  पर  ही

 निरभर  करेगा  कौर  अपना  निर्णय  देगा  में  समझता  ह  कि  इस  उपबन्ध  के  होने  पर  मजदूरों  को

 कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  कोई  भी  मालिक  way  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  निष्पक्ष  जाँच  नहीं

 करा  सकता  है  ।  मत  श्रमिक  न्यायालय  को  नये  सिरे  से  गवाही  लेने  का  झनकार  दिया  जाना

 चाहिये  ।  न्यायाधिकरण ों  से  यह  अधिकार  लेने  पर  श्रमिकों  को  न्याय  नहीं  मिल  सकेगा  ।  मेरा

 सुभाव  है  कि  जांच  पड़ताल  भी  अघ  न्यायिक  न्यायाधिकरण  के  माध्यम  से  कराई  जानी  चाहिए  |

 इससे  श्रमिकों  की  परेशान  कुछ  हद  तक  दूर  हो  जायेगी  |  wea  में  में  यह  सुभाव  देना  चाहूंगा  कि

 कोई  एसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  जिससे  जो  भी  नया  निगम  अस्तित्व  में  वह  स्वतः

 ही  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  wr  जाये  ।  ऐसी  व्यवस्था  के  अभाव  में  औद्योगिक

 वित्त-निगम  पिछले  २०  तक  उपयु क्त  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  न  श्री  सका  |  इन  दाब्दों  के  साथ  में

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हु  ।

 Shri  Shiwnath  Singh  (Jhunjhunu):  Mr.  Chairman,  Sir,  naw  there  is  industrial

 unrest  in  the  country,  and  I  think  if  is  a  good  feature,  as  it  isa  sign  of  awakening  amorg
 the  labour.  There  are  for  major  components  cf  an  raw  material,  manage-

 ment
 and  capital.  find  that  these  days  the  importance  of  labour  is  being  igrored.  This

 is  a  reason  for  industrial  unrest  and  loss  of  production  inthe  country.  So,  due  attenticn
 should  be  paid  to  the  interests  of  the  labour.

 The  Industrial  Disputes  Act  was  enacted  in  1947,  Since  then  it  has  been  amended
 a  number  of  times,  but  the  industrial  disputes  still  continue.  The  workers  could  notte
 benefitted  by  these  amendments  to  the  extent,  they  should  ,  have  been.  So,  request  the
 hon.  [Minister  that  a  comprehensive  Bill  should  be  brought  forward  for  the  benefit  of  the

 workers.

 As  regards  the  present  Bill,  there  are  certain  causes  in  it,  which  are  likely  todo
 more  harm  to  the  workers.  For  instanee,  there  is  clause  3,  which  says  any  proceeding
 under  this  section  the  Labour  Court,  Tribunal  or  National.  Tribunal,  as  the  case  may  te,
 shall  rely  only  on  the  materials  on  record  and  shall  not  take  any  fresh  evidenee  in  relation  to
 the  matter.’  If  fresh  evidence  is  not  allowed  in  the  National  Tribunal,  it  can  ce  under-

 Stood,  because  it  is  a  place  for  second  appeal.  But  it  is  not  understood  as  to  why  fresh  evi-

 denee  has  not  been  allowed  in  the  Jabour  tribunal.  The  Minister  should  reconsider  this
 matter  and  remove  this  lacuna  by  bringing  forward  a  suitable  amendment  to  this  clause.

 In  clause  4  of  this  Bill  it  is  said  that  if  any  undertaking  or  Industry  is  clcsed  due  to

 shortage  of  raw  material,  it  will  not  be  treated  as  closed.  But  there  are  several  undertakings
 which  shift  to  some  other  site  when  the  mincral  resources  at  one  site  get  exhausted.  Such

 undertakings  should  te  under  obligation  to  take  the  old  workers  to  the  new  site.  In  ihe  end,
 I  request  that  the  hon.  Minister  should  withdraw  these  clauses  from  this  Bill.

 Shri  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur):  Mr.  Chairman,  Sir,  there  is  Jabour  unrest  in

 industrial  units  in  India.  In  this  regard  1  want  to  suggest  that  we  should  seriously  Jook  into
 the  causes  of  strikes.  Now  there  is  a  strike  going  on  in  the  plant  unit  of  Uranium  Corpo-
 raticn  of  India,  Jedugo Ja  for  the  last  21  days,  The  main  cause  of  the  strike  there  15  that  the
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 workers  wanted  that  bonus  shouid  be  paid  to  them  ex-gratia.  It  is  now  high  time  that  steps

 should  be  taken  to  resolve  the  dispute  an‘l  the  dispute  can  be  solved  by  implementing  the

 Khadilkar  formula  there.  An  assurance  to  this  effect  should  be  given  to  the  workers  imme-

 ditealy.  In  this  way  labour  can  be  controlled,  Something  should  be  done  in  this  regard.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  श्री  खाडिलकर  से  भ्रनुरोध  करता  हूँ  कि

 वह  उन  उपबन्धों  को  इस  विधेयक  से  निकाल  जिनसे  श्रमिकों  को  इस  संशोधन  मिलने  वाला

 लाभ  ही  नहीं  मिलेगा  ।  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  ही  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  एक  व्यापक

 विधेयक  पश्  करेंगे  जो  विश्वविद्यालयों  ate  कालेजों  के  तमंचा  रियों  पर  भी  लागू  होगा  ।

 क्योंकि  औद्योगिक  विवाद  विनियम  अब  पुराना  पड़  गया  इसलिए  मंत्री  महोदय  शीघ्र  ही  एक

 व्यापक  विधान  इंस  सम्बन्ध  में  लायेंगे  |

 इस  सम्बन्ध  में  व्यान  देने  योग्य  एक  बात  यह  भी  है  कि  कुछ  कर्मचारी-वर्ग  इस  अ्रघिनियम

 से  लाभ  नहीं  उठा  सकते  अध्यापक  इससे  लाभान्वितਂ  नहीं  होते  ह  उस

 मामले  की  जानकारी  है  जिससे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  13  कर्मचारी  एकपक्षीय  श्राघार  पर

 नौकरी  से  बिना  कारण  बताये  निकाल  दिये  गये  थे  ।  इसी  कारण  उच्च  न्यायालय  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  निर्णय  नहीं  दे  सका  ।  इसी  प्रकार  इच्छापुर  कौर  डमडम  से  32  कमंचारी  बर्खास्त

 कर  दिये  गये  ।  इन  मामलों  में  बर्खास्तगी  गलत  आधार  पर  की  गई  अथवा  राजनीतिक  कारणों

 से  की  गई  है  यह  बताया  जाना  चाहिये  ।  हम  इन  मामलों  में  मध्यस्थता  के  लिए  तैयार  हैं  ।  मेरा

 पूर्णा  विश्वास  है  कि  इन  कम  चोरियों  को  एक  दिन  नौकरी  पर  ले  लिया  जायेगा  ।  इन

 चोरियों  के  मामलों  को  न्यायालय  तक  ले  जाने  की  अनुमति  श्रम  शीशायुक्त  यह  कटकर  नहीं  देगें  कि

 ये  कर्मचारी  रक्षा  मंत्रालय  के  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हं  कि  इस  अधिनियम  के  अ्न्तगंत

 उन  कर्मचारियों  को  भी  लाया  जिन  पर  यह  अधिनियम  लागू  नहीं  होते  इन  दादों  के

 साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 थी  श्रार०  Fo  खाडिलकर  :  मैं  उन  सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूँ  जिन्होंने  इस

 विधेयक  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  कौर  जिन्होंने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।  मैं

 माननीय  सदस्यों  के  इस  सुभाव  से  भी  सहम्मत  हूँ  कि  श्री  वह  इस  समय  श्री  है  जबकि

 प्रौद्योगिक  विवाद  अ्रधिनियम  पर  विचार  जाना  जिससे  बदली  हुई  स्थिति  में  देवा

 में  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  स्थिर  हो  सकें  ।  सदस्यों  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  कि

 संस्थानों  att  विश्वविद्यालय  शादी  संगठनों  के  कर्मचारियों  को  भी  इस  अधिनियम  के  aaa

 संरक्षण  प्रदान  किया  जाये  ।  इसके  लिए  मैं  शीघ्र  ही  एक  व्यापक  विधेयक  सभा  में  लाने  का  प्रयास
 करू गा  ।

 विधेयक  के  कुछ  खण्डों  की  भी  आलोचना  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  स्पष्ट  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  संशोधन  को  लाने  का  seem  स्थानीय  जांच  के  बाद  श्रमिक  को  अपने  मामले
 की  समीक्षा  कराने  का  अधिकार  देना  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  इससे  श्रमिक  को
 स्थानीय  जांच  के  समय  पूर्ण  सुरक्षा  नहीं  मिलती  है  ।  यह  भी  सच  है  कि  यदि  न्यायालय  पहले
 लिए  हुए  साक्ष्य  के  श्राघार  पर  ही  निर्णय  देगा  तो  श्रमिक  को  पूर्ण  न्याय  कभी  नहीं  मिलेगा  ।  उसे
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 यह  भी  झ्राभास  होगा कि  उसके  साथ  न्याय  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  माननीय  सदस्यों  के  विचार

 सुनने  के  बाद  मैंने  यह  अनुभव  किया  fe  कर्मचारी  श्रादेश  में  इसकी  व्यवस्था
 क  *  के  के  के

 जानी  चाहिये  |  चार्जशीट  की  के  बारे  में  भी  सदस्यों  ने  बहुत  कुछ  कहा  है

 श्री  शिवनाथ  सिंह  :  उसकी  भाषा  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  है  ।

 श्री  चार  Fo  खाडिलकर
 :  उसका  महत्व  मैं  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  श्रमिक  आयोग

 द्वारा  दी  गई  सिफारिश  का  उल्लेख  करना  चाहता हूँ  ।  इस  सिफारिश में
 गया  है  कि  या

 तो  श्रमिक  का  कोई  कार्यकारी  प्रतिनिधि  न्यायाधिकरण  शादी  में  चाहिये  या  फिर  जांच

 उसकी  बोलचाल  की  भाषा  में  ही  की  जानी  चाहिये  इसके  साथ  ही  ag  भी  कहा  गया  है  कि  जांच

 निर्धारित  समय  के  श्रन्तगंत  ही  समाप्त  हो  जानी  चाहिये  ।  मेरा  भी  यही  विचार  है  कि  अ  सभी

 बातें  होनी  चाहियें  ।

 अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  करने  के  बाद  श्री  हमारे  समक्ष  यह  प्रसून  रह  जाता  है  कि

 क्या  श्रमिक  न्यायालयों  के  जाने  की  आवश्यकता  है
 ?

 इसके  बारे  में  विभिन्‍न  सदस्यों  ने

 भ्र पने  विचार  व्यक्त  किये  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  मैं  कभी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  धट  वक्तव्य  देने

 की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  ।  परन्तु  फिर  भी  मैं  यह  समझता  हैँ  कि  इस  सम्पूर्ण  प्रीमियम  व्याप्क

 waar  किये  जाने  की  आवश्यकता  अवश्य  परन्तु  जैसा  कि  मैंने  श्रांत रिम  जाँच  के  बारे  में

 बताया  उसके  साथी  श्रमिक  द्वारा  सदस्यता  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  तो  स्थाई  निदेशों  के  भ्रनुसार  ही  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि

 भारत  सरकार  के  fra  त्र  कौर  अपील  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  ।

 श्री  राज  Fo  खाडिलकर  :  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  स्थाई  great  में  संशोधन  करके

 इसकी  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।

 मध्यस्थता  की  बात  भी  की  गई  है  ।  मध्यस्थता  के  लिए  दोनों  ही  पहियों  को  सहित  होना

 चाहिये  ।  परन्तु  श्री  बनर्जी  जैसे  मेरे  निम्न  मित्रों  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  उनसे  मैं  यह

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हम  बहुत  सी  बातें  करना  चाहते  हैं  परन्तु  मजदूर  संघों  की  अधिकता

 ही  हमारे  at  को  एक  बड़ी  बाधा  बन  गई  है  ।  उन्होंने  रक्षा  कर्मचारियों  की  बात  भी  की  है

 समझता  हूँ  कि  उन्हें  बहाल  नहीं  किया  गया  था  इसीलिए  वहू  लोक-सभा  में  ar  गये  ।

 श्री  एस०  एम०  बनीं  :  श्रीमान  जी  रिहाई  ठीक  होना  चाहिये  ।  मेरा  मामला

 न्यायालय  में  था  तो  मेरे  बकील  ने  कहा  था  कि  मेरा  मुवक्किल  संसद  का  सदस्य  बन  गया  है  |

 at  आर ०  Fo  खाडिलकर  :  मैं  भी  तो  केवल  यही  बात  कह  रहा  कि  कई  बार  इस

 प्रकार  के  अवसर  भी  श्रमिकों  को  संसद  में  पहुंचा  देते  हैं  ।

 यदि  हम  औद्योगिक  सम्बन्धी  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  श्र  उद्योग
 समुह

 के  विकास  में

 कुछ  स्थिरता  लाना  चाहते  हैं  तो  में  मजदूर  संघ  के  नेतायों  से  यह  कपिल  करना  चाहता  हैं  कि

 इन्हें  अपने  पदों  के  बार ेमें  सभी  प्रकार  के

 sel

 को  समाप्त  करना  चाहिये  ।  जब  TH  वहू  लोग

 एक  समान
 मोर्चे  के  लिए  एकत्रित  नहीं  y ~ rt >  जब  तक  वह  अपने  राजनीतिक  विवादों  को  भुलाकर
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 आगे  नहीं  बढ़ते  तब  तक  इस  प्रकार  के  सभी  उपाय  कारगर  सिद्ध  नहीं  हो  सकते
 हे  ।

 जसा  कि

 राष्ट्रय  श्रम  घ्नायोग  ने  सुझाव  दिया  है  जब  तक  किसी  श्रमिक  को  केन्द्रीय  निकाय  में  जाने  का

 सीघा  अधिकार  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  में  समझता हू  कि  हम  कर्मचारियों  की  व्यक्तिगत  या  कई

 बार  उनके  संघों  की  सुरक्षा  नहीं  कर  सकते  |

 मेरे  मासनीय  मित्र  श्री  चित्तर  बाबू  ने  औद्योगिक  विवादों  के  लिये  लिए  किये  जाने  वाले

 उपायों  का  जो  स्वागत  किया है
 में  उसका  स्वागत  करता  हु  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  में  उसको

 यह  भी  बताना  हूं  कि  उनकी  ता सिलना डू  की  सरकार  को  औद्योगिक  मामलों  के  सम्बन्ध

 में  कोई  भी  निर्णय  करते  समय  उस  संघ  की  किसी  राजनीतिक  दल  के  तीन  आस्था  की  कौर  कोई

 ध्यान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  तथा  उनके  दल  की  सदा  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये

 कि  श्रमिक  समस्य झ्र ों  को  राजनीति  के  साथ  न  जोडा  जाये  |

 श्री  सी०  चित्ति बाबू  :  हमारी  सरकार  तो  ऐसा  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।

 श्री  कार  के०  खडिलकर :  में  किसी  पर  शरारों  तो  नहीं  लगा  रहा  हुं  ।  में  झपके  समथन

 का  स्वागत  करता  जहां  तक  केन्द्रीय  श्रम  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  हैं  ।  वह  तो  बिलकुल  निष्पक्ष

 तरार  उस  पर  किसी  के  द्वारा  किसी  भी  प्रकार  का  प्रभाव  नहीं  डाला  जा  सकता  है  ।  श्राप  इस

 प्रकार  का  कोई  उदाहरण  ताइपे  माननीय  सदस्य  ने  यूरेनियम  निगम  का  उदाहरण

 है  ।  यदि  वह  wh  मामले  का  विस्तृत  ब्यौरा  तो  निश्चय  ही  इस  पर  कार्यवाही  की

 जायगा  |

 r
 आरम्भ  में  at  यह  स्राइवासन  दे इसके  साथ  ही  कुछ  अलग  सुभाव  भी  दिये

 गये
 है  ।  म

 चुका हू  कि परिवर्तित  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  समुचे  मामले  पर  पुर्निवचार  करने  के

 बाद  ही  सभी  कर्मचारियों  जिनमें  प्रतिरक्षा  कम  चारी  भी  शामिल  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 लिए  सरकार  एक  satan  विधेयक  पेशा  करने  का  विचार  कर  रही
 है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये

 |  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 से  समझता  हूं  कि  20  वर्षों  के  बाद  अब  समय  त्र  गया  है  जब  कि  सम्पूर्णा  स्थिति  का

 पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिये  |  अब  समय  श्री  af  जबकि  श्रमिक  को  भी  डरते  दायित्व  को

 पहचानना  wiles  क्यों कि  अर्थव्यवस्था  में  उनका  भी  बराबर  का  योग  दान  रहता  है  ।  यदि  वह

 तनिक  भी  सहनशीलता  feta  तो  इन्हें  वह  सब  कुछ  मिल  जो  ene  वह  चाहत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  में  श्री  डागा  का  संशोधन  सदन  के  समक्ष  रखता

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  संशोधन  मतदान  दे  लि  रता  गया  श्र  सर्व  गर्त  हुआ

 (The  amendment  was  put  ६ 210  regatived)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  4.0  है

 विषयक  पर  विचार  fear  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह
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 प्रौद्योगिक

 विवाद  (  विधेयक

 4 1  चाष AS  न  का  at कला  म  विधेयक  का  अरग की  खण्ड  2  से  7,  खण्ड  नियम  सुत्र  श्र  विधेय

 बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हीरा
 The  motion  was  adopted

 *'खण्ड  2  से  7,  खण्ड  1,  अधिनियम  aa  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  से  जोड़  दिया

 Clauses  2  to  7  clause,  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  कार  के ०  खाडिलकर  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  | 0  किः  विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  विधेयक  को  पारित  किया  जायेगा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 इसके  पश्चात  लोक  30  नवम्बर  1571/9  श्रा्रहायण  1893  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  52192?  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  en  tuesday  the  30th  November,

 1971/Ag-ehayana  9,  1893  (Saka)

 न््न्न्न सवा थर्व  at  Ashoka  Printing  Works,  Modinagar
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